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राजस्थान सिविल सेवा 


(वर्गोकरण, नियन्त्रण और अपील) 
नियम, |958 


ऐतिहासिक पृष्ठ-भूमि 


भारत भे झग्रे जी शासन के प्रारम्भिक समय में किसी राजकीय सिविल कर्मचारी की सेवा मे 
बहाल रखना मुख्यतः क्राउन भर्थात्‌ राजमुकुट (बादशाह) की 'प्रसन्नता” झथवा 'प्रसाद' पर तिर्मर था । 
बाद में गबनंमेन्ट ऑफ इन्डिया अधिनियिम, 9]9 की धारा 96 थी के झनुसार भी 
ऋ्राउन (वादशाह सतामत) के कर्मचारी अपने पद पर राजमुबुट के प्रसाद पर्यन्त ही कायम रह सरते 
थे पसतु उक्त धारा की उप-घारा (!) मे यह प्रावधान था कि कसी सिविल सेवा के कर्मचारी का 
उसकी नियुक्त करने वाले पदाधिकारी से नीचे के स्तर का कोई प्राधिकारी वरखात्त नहीं कर 
सकेगा। धारा 96 बी को उप-धारा (2) द्वारा सेक्र टरी ऑफ स्टेट फॉर इस्डिया इत-कौसिल वो यह 
झधिवार भी प्रदान किए गए कि वह सिविल सेवाझ्ो का नियमन तथा वर्गीकरण करन, उनके भर्ती 
के तरीके एवं सेवा की शर्तो और तत्सम्वन्धी मामलो के वारे में नियम वना सकते । इस प्रयार 
सिविल सेवाएं (वर्गीररण, नियस्त्रण और अपी व) नियम सन्‌ !920 के दिसम्बर महीने मे बनाए 
गए झौर उनका पुनः प्रकाश्न भारत सरकार के राज-पत्र में 2 जून, 930 को हुमा । उक्त तियमा 
से सिविल कर्मचारी के कुछ बचाव वा प्रावधान धारा 55 में यह क्रिया गया कि जब तक फि किसी 
सिविल कर्मचारी को उसकी प्रस्तावित बरखास्तगी, नौक्षरी से हटाएं जाने या पदावनति (0९॥000॥) 
बरने की कार्यवाही के लिए श्राघार बताते हुए, नोटिस नहीं दिया जावे भौर जब तक उसे अपनी 
प्रतिरक्षा का पर्याप्त अवसर नही दिया जावे तव लक इस प्रकार की कोई सजा नहीं दी जावे। 
परन्तु विसी सरवारा कर्मचारी को कसी फीजदारी अदालत या सैनिक अदालत (ट०घा४ एथ्ाए॥।) 


द्वारा दोपी करार दिए जाने के फलस्वरूप उक्त सजाए दिए जाने पर यह प्रतिवन्ध लागू नहीं 
होता था । 


परन्तु ऊपर बताई गई सुरक्षा की स्थिति प्रिवी कौंसिल ने राघाचारी बनाम सेफेटरी श्राफ 
स्टेटः भ्रौर वेकट राव वनाम सेक्रेटरी झ्राफ स्टेटः के मामलो में दिए गए पँसली से शून्य क रदी । प्रिवी 
बॉसिल ने निर्शय दिया कि यद्यपि सिविल सेवाओो वे वर्गीक रण, नियन्त्रण झ्ौर भ्रपील नियम कानूनी 
प्राशिवार के भन्तर्गेत बनाए गए थे, फिर भी वह राजमुदुट (वादशाह) पर उनके विवेक से किसी को 
वरखास्त करने पर, रोक' नहीं लगा सकते भौर उक्त नियमों के उल्लघत से किसी कानूनी स्थायाजय 
में बिनाय दावा पैंदा नहीं हो सकता । प्रिवी बौंसिल ने इन नियमों को राजमुकुट द्वारा साधारण 
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राजस्थान सिविल सेवा 
(वर्गीकरण, नियन्त्रण और श्रपील) 


नियम, [958 
5७. 

ऐतिहासिक पृष्ठ-भूमि 
भारत में भ्रग्न जी शासन के प्रारम्भिक समय मे किसी राजकीय सिविल कर्मचारी को सेवा मे 
बहाल रखना मुख्यतः ऋाउन अर्थात्‌ राजमुकुट (बादशाह) की 'प्रसत्ता! भ्रथवा प्रसाद! पर निर्मर था। 
बाद में गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया प्रधिनियिस, 49]9 की धारा 96 थी के अनुसार भी 
ऋउन (बादशाह सलामत) के कर्मेचारी अपने पद पर राजमुबुट के प्रसाद पर्यन्‍्त ही बा।यम रह सबते 
थे परन्तु उक्त धारा की उप-घारा () मे यह प्रावधान था कि किसी सिविल सेवा के कर्मचारी का 
उसकी नियुक्त बरने वाले पदाधिकारी से नीचे वे स्तर का कोई प्राधिकारी बरखास्त नहीं कर 
सकेगा | धारा 96 बी की उप-घारा (2) द्वारा सैकेटरी ऑफ स्टेट फॉर इन्डिया-इन कौसिल को यह 
अधिकार भी प्रदान किए गए कि वह सिविल सेवाग्नो का नियमन तथा वर्गीकरण करने, उनके भर्ती 
के तरीके एवं सेवा की शर्तों और तत्सम्वन्धी मामलों दे बारे में तियम बना सके । इस प्रकार 
सिविल सेवाएं (वर्षीक्रण, नियन्त्रण और अपील) नियम सन्‌ 920 के दिसम्वर महीन में बनाए 
गए और उनका धुन प्रकाशन भारत सरकार के राज-पत्र में 2) जुन, 930 को हुआ्ना । उक्त नियमा 
से सिविल वर्मचारी के कुछ बचाव का प्रावधान धारा 55 में यह किया गया कि जत्र तक मि गिसी 
सिविल कमेंचारी को उसकी प्रस्तावित वरखास्तगी, नौकरी से हटाए जाने या पदावनतति (6०॥0प०) 
करने की कार्यवाही के लिए भ्राघार बताते हुए, नोटिस नहीं दिया जावे श्रौर जब तक्र उसे ग्रपनी 
प्रतिरक्षा का पर्याप्त अवसर नही दिया जावे तव तक इस प्रकार बी कोई श्र॒जा नहीं दी जावे। 
परन्तु बिस्ती सरकारा कर्मचारी को किसी प्रोजदारी अदालत या सैनित प्रदालत (06७5 फठा0) 
द्वारा दोपी बरार दिए जाने के फ्लस्वहूप उक्त सजाएं दिए जाने पर मह प्रतिवन्य सागर नदी 

होता था । 
परन्तु ऊपर बताई गई सुरक्षा की स्थिति प्रिवी कौंसिल ने शधाचारी वद्ामर सेज्ंटरसी 
स्टेट! और बैकट राव बनाम सेनेटरी आफ स्टेट के मामला में दिए गए फसलों से झस्प ऋरदी । दिददी 
कौसिल ने निर्णय दिया दि यद्यपि सिविल सेदाग्रो के वर्गीकरण, निपम्व्त और ऋपिू जानो 
व गम 
पर, ही लगा सकते और उक्त नियमों वे उत्पाद के मिलते आदुनों स्थायानर 
में विनाय दावा पैदा नही हो सकता प्रिवी बौमित ने इत विखयों झओ साडनअऋप द्वार 


ट्ौातकफ््शाउाःरट् +++++-_++____.-- 
॥. #ाछ 937 9 ८ 27. 


2, #&8 93790 3. 












राजस्थान सी सी ए रूल्स [ए 


ड़ 


पथ प्रदनशें की हिंदायते मात्र माना | इसका नतीजा यह हुआ कि उक्त नियमों के उल्लंघन से किसी 
सिविल कर्मचारी को वरखास्त करने या हटाये जाने पर, उसको किसी दीवानी भ्रदालत में चाराजोई 
करने का अधिकार नहीं रहा। किन्तु वह शासकोय प्राधिकारियों के समक्ष प्रपील प्रस्तुत कर 
सकता था । 

गवर्नभेन्ट झरॉफ इन्डिया अधिनियम, 935 बनाते समय कानून की ऊपर बताई गई स्थिति को 
ध्यान मे रखा गया | ग्रत सिविल कर्मचारियों से सम्बन्धित घारा 240 में उप धारा () में 
“प्रसाद पर्यश्त! बाग उसूल पुन दीहराया गया और सन्‌ 99 के श्रधितियम की घारा 96 बी द्वारा 
ग्रारोषित प्रतिबन्ध फिर से लगाये गये, परन्तु उप-घारा (3) ने सिविल सेवा (वर्गीकरण, सियस्त्रण 
और अपील) नियमी की धारा 55 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को कानूनी सरक्षण प्रदान क्या। 
तदनुसार, प॑जाव प्रदेश बनाम ताराचन्द और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रदेश बनाम सूरज नारामण 
में फेडरल अदालत ने तिरेय दिया कि पीड़ित सिविल कर्मचारी सरकार के विरूद्ध दावा लाने का 
हकदार है, जिसमे दोषमय बरखास्तगी की विधि से चढा हुआ वेवत पाता भी शामित्र है। 


किस्तु प्रिवी कौसिल ने हाई कमिश्नर बनाम लाल के फैसले भें फेडरल कोर्ट के निर्णय को 
अमान्य करार दिया झ्लौर तय किया कि यदि किसी सिविल कर्मचारी को घारा 240 की किसी 
भी उप-धारा के उल्लंघन में नोकरी से बरखास्त किया जाता है, वो उसका उपचार वही है, भर्थात्‌ 
ऐसी घोषणा! का कि वरखास्तगी वा ग्रादेश शून्य तथा प्रभावहीन है श्रौर वादी दावा प्रस्तुत करने वी 
तिथि से वह वा सदस्य कायम रहा, परन्तु वह चढा हुआ वेतन तथा इर्जाना नहीं पा सकेगा । उक्त 
विशय का कारण यह बताया गया कि राज्यमुकुट को झपकृति ([07) के अधीन हजने का जिस्मे- 
दार नहीं ठहराया जा सकता क्योकि राजमुकुट के भ्रधीन नोकरी वादशाहू सलामत की कछूपा पर 
निर्मेर है । 

ग्रव उल्लेखनीय बात यह है कि जब हमारा संविधान अ्मावशीत हुआ तो भारत की सर्वोत्तम 
स्पायालय ने प्रिवी कौसिल के निशंय अमात्य करार दिये और फैडरल कोर्ट के सिरेय को पुन्र स्थापित 
वर दिया । बिहार राज्य बताम झब्दुव मजीदः में सर्वोत्तम न्‍्यायाजय ने निर्णय दिया कि यदि 
धारा 240 की उप-धारा (2) या (3) का उत्लधन होता है, तो पीडित सिविल कर्मचारी को हक है 
हि वह कानूनी उपचार मागे जिसमै सरकार के खिलाफ वरखास्तगी की तिथी से चढे हुए वेतन की 
टिब्री भी सम्मिलित है ! 

तत्पश्चात्‌, सन्‌ 2957 में केद्रीय सिविल सेवाए (वर्गीक रखा, कन्द्रोल और अपील) तियम बनाए 
गए जिन्होंने सद्‌ 930 का पुराना कानून विखण्डित कर दिया। 


सन्‌ 965 में नये वेस्द्रीय तिवित सेवायें (वर्गीकरण कन्‍्ट्रोल और अपील) नियम बधाये गये 
जा ! दिसम्बर, 965 से लागू हुये और जिनसे 957 के नियम निरस्त कर दिये गये । 


राजस्मान सरवार ने कैसद्रीय._ नियमों की रुपरेखानुमार राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, 
तियन्त्रण झौर अपी व) नियम, 958 प्रचलित किये, जा 7 मई, 959 से लागू हुये । ये नियम 


3 थार 947 5. € 23 तथा 67र 949 ? ८ 7॥॥2 
4. #वर 4948 7 ८ ॥2 
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रा 


| अनुशासत एवं राज्य कर्मचारी 


सर्वोत्तम न्यायातय के इस फँसले! के अनुरूप हैं. कि रिटायर होने की झायु प्राप्त करने पर सिविल 
कर्मुचारी की झतिवार्य सेवा विशृत्ति करवा कोई शास्ति या सजा नहीं है ।? 


राजस्थान सिविल सेवा (वर्गोकरण, नियन्तण और श्रपील) नियम, 958 राजस्थान के राज्य- 
पाल द्वारा, सविधान क झनुच्छेद 209 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों वा प्रयोग वरते हुये जारी 
किए गए हैं और भ्राज तक भी कसी भ्रधिनियम फे अन्तर्गत नहीं बनाये गये । इककीस वर्ष के पश्चात 
भी इसका कोई झधिनियम करे सही बना, यह प्रश्व सम्बन्धित प्राधिकारियों से ही पूछा जाता 
चाहिये । 


संविधान का अनुच्छेद 309 इस प्रवार है--- 


४309 सघया राज्य फी सेवा करने वाले ध्यक्तियों की भर्त्ती त्या सेवा फी शर्ते >>इस 
संविधान के उपबन्धों वे अधीन रहते हुये समुचित विधाव मण्डल के प्रधितियम सघ या किसी राज्य 


बे कार्यों से सम्बद्ध लोक सवाओो और पदों के लिए भर्तों वा तया नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों का 
वितियमत कर सकेंगे । 


परन्तु जब तक इस अनुच्छेद के' प्रधीन समुचित विधान मण्डल के अधिनियम के द्वारा या 
अधीन उस लिये उपबन्ध नहीं वनाये जात तव तवा यथास्थिति सध के कार्यों से सम्बद्ध सेवाश्रों श्रोर 
पदी के थारे मे राष्ट्रपति को श्रथवा ऐस व्यक्ति को, जिसे वह्‌ निर्देशित करे, तथा राज्य वे' कायों से 
सम्बद्ध सैवाओ और पदो के बारे मे राज्य के राज्यपाल को प्रथवा ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह निदेशित 
करे, ऐसी सवाओ प्रौर पदों क लिये भर्तों तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों वए विनियमन 


करने वाले वियमो के बनाने की क्षमता होगी तथा किसी ऐसे अधितियम के उपबन्धों के भ्रधीन रहते 
हुये उस प्रकार निर्मित कोई नियम प्रभावी होगे !” 


हे है 954 5८ 369 श्यामवाव वि यू थी सरकार। 
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राजस्थान सिविल सेवा 
(वर्गकररणा, नियस्त्रण और अपील) 


नियम, ॥958 


प्राधिकृत पाठा 


भाग-[: सासान्य 


भारत वे मविधान के अनच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए राजस्थान के राज्यपाल राजस्थान सिदिल सेवा के सदस्यी के वर्णीक रण और 
नियत्रण तथा ऐसी सेवाग्रों के सदस्थो द्वारा की जाने वाली अपीलो के सम्बन्ध में 
निम्नलिखित नियम वनाते हैं-- 


व्प्पिस्थी 


दिनाक ! दिसम्बर, 958 वी उपरोक्त अधिसूचना से स्पप्ट है कि राजस्थान के राज्यपाल 
ते ये नियत भारतीय संविधान व अनुच्छेद 309 के परतुत॒ (प्रतिबन्धात्मक वाबप खण्ड) द्वारा प्रदत 
शक्तियों वा प्रयोग करते हुये बन मे हैं ॥ साधा णत साय विधान मण्डल को ऐसे नियम बनाने 
चाहियें । यह विदित नदी हैँ जि विधान मण्डल ने ऐसा क्यों नहीं क्या और इतने लम्बे काल वे वाद 
भी मामले को राज्यपाल पर क्यो छोड रखा है | कुछ भी हो, इन नियमा में कानून का बल है बयाकि 
राज्यपाल ऐसे नियम बनाने तथा समय-समय पर परस्थितियो के घनुसार उनमे उपयुक्त सशोधन करने 


के लिये सक्षम है? झत वदनीयती (704/008) के श्राधार पर इन नियमा को चुनौती नहीं दी जा 
सकती ।7 


परन्तु राज्यपाल का ऐसे नियमा के माध्यम से, सविधान के अनुच्छेद 3।। द्वारा गारन्दीशुदा 
सार्वजनिक कर्मचारियों के अधिकारों को कम करन या उनमे दखत करन का हक नहों हू ।१ 
संविधान के अनुच्छेद 380 तया 3] इस प्रद्ार हैं -- 


“४30, सघ या राज्यो को सेवा करते वाले व्यक्तियों की पदावधि --() इस सविधान 


द्वारा स्पप्टताधूवेक उपबन्धित ग्रवस्था को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति, जो सध की प्रतिरक्षा सवाया 
हनन ० न न न 3 33 ९+-+-+नप लक 8-८ >पन+ के ->- लेन नन3++- ८ न -- +े ० प-न>+ 5०-८3 ८००८ पथ 
। विधि विभाग (विधि रचना समठन) की अधिसूचना 08९ 76 दि 8 जुन 973 द्वारा 


प्रथम बार राजस्थान राजपत्र, भाग 4 (ग )-] दि [7 जुलाई 975 मे प्रशाशित | 
प्राधिह्त हिन्दी पाठ ! 


2. 973 (॥) 8.९ 053-विश्ववाथ वर्मी वि. मध्यप्रदेश राज्य, 4॥ 967 50 
79]0---मतराम वि राजस्थान सरकार 

3. 4974 रा 584 या 974 कशा/प 647-अ्रविदाश स्पलप वि राजत्थान सरपार । 

ब 


हर 4972 50 [429 पजाव राज्य वि. मद॒सिह और #!₹ 964 50 600, 
967 50 ]264, &॥२ 966 5८ ]442 ट्र 


2] राजस्थास सी भी श्‌ हन्स [नियम ! 


प्रमधित से्रा वाया प्रशित भारतीय सेवा या रादस्य है, ध्रयया सप से छंषीर प्रतिरक्षा से 
सम्यिर्यित गिझी पद्रथों झबवा तियी ब्र्मतिय पद को घारश उरतया है, राप्ट्रपति थे प्रशादलयंल 
पद धाररप करता है ल़था प्रत्येय ब्यति, थी राज्य की पर्गनिय सेयरा यो खदेम्प है प्रथवा राम्प मे 
अ्रधीन पिशी भर्मनिता पद को धारण बरता है राज्य ह रास्यपात ये प्रस द-पर्यल्त बढ़ धाररा 
बरता है। 

(2) इस वाा वे होते हुए भी कि गध या राय + प्रधीय प्रसमैनिय पद की धारण करने 
वाला कौई दयरित यशास्थिति राष्ट्रपति घ्यवा राज्य थे राज्यपात ने प्रयाद परयेस्त पद धारग करता 
है फोई संविदा जिया प्रधीन कोई स्ययशि जो प्रतिरक्षा सेवा या भसिल मारतीय सेया भ्रथवा सपर 
या राज्य वी प्र्गनिक सवा या सदम्प नहीं है ऐसे तिसी पद को घाररा वरन ये जिए इस संविध'न 
के प्रपीत मियुत्त होता है, यह उपयन्ध मर सकेगी हि यदि यवास्थिति राष्ट्रपति था राज्यपात विशेष 
प्रहशाधों बाते गिसी व्यति। यरी सैया यो प्राए्ा बरस में लिए यह आयश्यपत समझता है ता, यदि 
करार वी हुई सालानधि की समव्ति रो पहले उस पर का भरत वर दिया जाता है प्रथपा उसरे द्वारा 
किये गये विसी प्रवधार से बरमम्यद्ध वारणों ये विए उससे पद रिक्त बरन वी प्रपभा वी जाती है 
तो उसे प्रतिकार दिया जायगा । 

५3॥।  सघ या राम्य पे प्रधोन प्रपेनिय हैसियत से नोशरी मे से हुये व्यक्तियों की 
पदब्पुति, पद से हटाया जाना. या पक्तिच्युत क्या जाना - (।) जो व्यय्ति संघ वी प्रसैतिक शैया 
कय या प्रलित भारतीय सेया वा या राज्य की प्रगैनिर सेवा वा सदस्य है, प्रथवा सध वे या राज्य वे 
अधीन श्रम नि पद को धारण वरता है बह अपनी निय्रर्ति घरन थाते प्राधिकारी ये निचले किसी 
प्राधितारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जायेगा भ्रथवा पद से हटाया नहीं जावेगा । 

[(2) उपयु का प्रकार का कोई व्यक्ति तब तर पदच्युत नही किया जाएगा प्रथवा पद से नहीं 
हटाया जाएगा गब्रथवा पवितच्युत नहीं किया जाएगा जब तय ऐसी जाँच जिसमे उसे प्रपने सिलाप 
दोपारोपों से ग्रवगत वरा दिया गया है श्रौर उन दोपारोपों के सम्बन्ध में सुनवाई था युत्ितयक्त 
ब्रवमर दिया गया है, नहीं करती जाती । 

“परन्तु जहा ऐसी जाच के पश्चात इस पर ऐसी शास्ति भ्रधिरोपित बरने की प्रस्यापता है वहाँ 
ऐसी शारि ऐसी जाच के दौरान दिये गए साध्प वे' ग्राधार पर भ्रधिरोपित वी जा समेगी झौर ऐसे 
व्यकित या प्रस्थावित शास्ति वे विरुद्ध प्रम्यावेदत करने वा भवसर देता झ्ायश्या नही होगा 

परन्तु यह श्रौर है त्रि यह प्ण्ड बहा लागू नहीं होगा - 

(व) जहा कि योई व्यवित्र ऐेशे ग्राचार वे ध्राधार पर पदच्युत किया गया या हटाया गया यी 

परक्तिच्युत किया गया है जिसके लिए दण्ड दोपारोप पर वह शिद्धद्ोव हुआ है, या 

(खो जहा कि किसी व्यक्रित शो पदच्युत करने या पद से हटाने या पक्ितच्युत बरसे की श्तित 

रखन वाले जिसी प्राधिकारी का समाधान हो जाता है वि किसी मारश से, जो उस 
प्राधिवारी द्वारा लेखबद्ध विया जाथगा यर गुक्तियुक्‍तत रूप में व्यवह ये तहीं है मि ऐसी 
छाच की जाये, या 

(ग) जहा कि यवास्थिति राष्ट्रपति था राज्यपाल वा समाधान हो जाता है कि राज्य वी 
गुरक्षा वे हित में यह इष्टकर नहीं है कि ऐसी जाच की जाये । 

]. संविधान (बय विसवा सग्ोधन) अधिनियम, ।976 द्वारा सशोधित । 


हर जलज, | 


नियम  ] अनुशासन एवं राज्य कर्मचारी [3 


(3) यदि उपयुक्त प्रकार के शिसी व्यवित के सम्बन्ध मे कोई प्रश्न पैदा हाता है कि क्या 
खण्ड (2) में निदिष्ट जैसी कोई जाच वरना युकितियुक्त रूप में व्यवहायें हैं या नही ता उस प्राधिकारी 
का उस पर विनिश्चय झ्नन्तिम होगा जिसे उस व्य्ित को पदच्युत बरने था पद मे हृदात अथवा 
पत्रितिच्युत करने की शकित प्राप्त है 7 


ज्ञात रहे कि सविधान (वयालीसवा सशोधन) भ्रधिवियम 9 76 द्वारा संविधान के ग्रतुच्छेद 
3]] (2) मे सशोवन कर दिया गया है, जिसे अनुसार उक्त उप अनुच्छेद की निम्नविजित झन्तिस 
परक्तिया लोपित वर दी गई हैं ।-- 


“और जहां ऐसी जाच के पश्चात उस पर ऐसी कोई शाह्ति आरोपित करना प्रस्थापित है यहा 
जहाँ तक उसे प्रस्तावित शास्ति बी बावत श्रभिवेदन, हस्त ऐसी जाच के दौरान दिए गा साध्ष्य 
के आ्राधार पर, करने का युक्तियुकत अवसर नहीं दे दिया जीता ।” 


इसके साथ ही अनुच्छेद 3 (2) में प्रथम परन्तुक ओोडा गया है जिससे स्पष्ट है कि प्रस्तावित 
सजा मे विरुद्ध सम्बन्धित फर्चारी को ग्रभिवेदन प्रस्तुत करने का नोटिस देगा भ्रव आवश्यक नहीं 
है। यथपि यह दूसरा नोदिस देना सविधान के ग्रनुसार श्रव जरूरी नही है, फिर भी इन नियमों के 


नियम 6 (0) () (ख) के अनुसार प्रस्तावित शास्ति के विरूद्ध प्रतिवेदन प्रस्तुत कश्न का श्रधिकार 
कर्मचारी के पक्ष मे झव भी कानूनन सुरक्षित है । 


'प्रसाद' (2)685४ए७) का सिद्धान्त, प्र्थाव्‌ यह सिद्धात्त हि राज्य के समस्त सिवित कर्मचारी 
झपना अपना पद राज्यपाल क प्रसाद पर्यन्त धारण करते हैं श्रभी तर विद्यमान है जैसा कि ऊपर 
दिए गए सविधान के भ्रनुच्छेद 30 से विदित होगा । परन्तु सविधान के अन्य प्रावधानों ने सेवा से 
बरखास्तगी, हटाए जाने तथा पदावननि करन पर प्रतिवन्ध लगा दिए हैं। निरकुश कायबाही झब 
नहीं की जा सकती इसीलिये इन नियमो को बनाने की झ्रावश्यक्ता हुई । 


ये नियम केवन राज्य के सिविल सेवाश्रो के सदस्था पर ही जागू होते है और थल सैना जल 
सैना या वायु सैना के सदस्या पर तथा राजनैतिक पद धारण बरने वाले व्यक्तिया पर लागू नहीं 
होत जैसे कि राज्य के मस्ती (मिनिस्टर) । संविधान ने शुछ अन्य पद नी इन नियमों की परिधिये 
बाहर रवे हैं। उदाहरण: उच्च न्यायालय के न्यायाचीज्, जोक सेवा झ्ायोग के आल तथा 
सदस्थगंण, झिन पर 'प्रसाद' बा सिद्धान्त लागू नहीं होता । विज्ेष सबिद अर्थात्‌ शर्तों पर नियुक्त 


व्यक्ति भी इन नियमों वी पहुच से बाहर हैं। किन्तु सत्रिधान के अनुच्छेद 3 द्वारा प्रदत्त सरक्षणा 
अस्थाई सार्वजनिक कर्मचारिया पर भी लागू हैं १ 


राजस्थान सरयार ने अनुशासन की क्यंत्राहियों के विषय में आदेशों वी पुस्तिका प्रकाशित 
वी है। राजस्थान उच्च न्पायातय ने निणंय दिया है कि इस प्रकाशन को राजस्थान सिविद्र सेवा 


वर्गीफरण, नियन्त्रण और ग्रपीव) नियमा का पूरक माना जाना चाह्यि ।? इस विपय में राजस्थान 
सरकार का आदेश निम्नविसित है -- 


अर 5 5८5 - तप ८25 पथ 3 5 दम यम 53 


॥ 958 5 0 9 825-पी एवं धीगड़ा वि भारत सरज्ञार यार 958 5८ 36] 


4 १] राजस्थान सी सी ए रूल्स [ नियम । 


राजस्थात सरकार का श्रादेश 


अनुशासन की कायवाहिया म विस्तृत प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिय ठह राजस्थान 
मिदित सदा (वर्गीफ़रणण निय तझा और अपील) नियम 958 मे पूर्ण बिवरण सहित बताई गई है 
जिसका ज्ञान समस्त सरकारी भ्रधिकारिया को तथा विशेषत अनुशासन प्राधिवारियों को पूरी तरह 
होता चाहिय । बिस्तु ऐसा प्रतीत हुआ। है कि या तो एस मामतरो को निपटाने हतु नियमा तथा 
आवश्यक प्रक्रिया सबधी अपेक्षतराआ स परिचित होने के लिए उनको पर्याप्त समय नहीं मिलता 
अथवा वे इनको झावश्यक महत्व नही देते जिम्तका नतीजा यह होता है वि न केवल अनुशासन क य॑- 
बाहिया और उनम पारित अतिम झादेश श्रपीत/नजरसानी/निगरानी म तथा विभ गीय जाच पूरी 
करने म॑ विलम्ब बे' कारए कानुनी न्यायालयों द्वारा भी खारिज कर दिये ज ते है परन्तु यह भी कि 
दोषी व्यक्तिय! (8०४४५००१७) को भी अ्रस्तावश्यक्त परेशानी होदी है ! अत यह प्रश्तिका तैयार करने 
की झावश्यकता समभी गई जिसम मूउभूत नियमों के सदम के साथ झावश्यक प्रक्षिया की प्रपक्षता 
बताई गई है और सरकार द्वारा समग्र समय पर जारी किए गए अर देश तथा अधिसूचनाए सम्मिलित 
है। यह पुस्तक राजस्थान सिविल सवा (वर्गीकरण निय/तश झौर अपीव) नियम की पूरक मान है न 
कि उनका स्थान ग्रहगा बरने घाली। अभ्खिल भारतीय सेवाग्रो वे अधिकारीगएण इस प्रक्रिया से 
शासित नहीं हाते हैं । 
[प्रनुशासन कायवाहियों की पुस्तिका-(राजस्थान सरकार 963 सस्करण अ्रनुच्छेद ()] 
] सक्षिप्त नाम श्ौर प्रारम्म --(क) इन नियमो का सक्षिप्त नाम राजस्थान 
सिविल सेवा (वर्गोकरण, नियनण झौर अपील ) नियम, 4958 है । 
(ख) ये तुरन्त ग्रवृत्त होग ।१ 
व्प्पिणी 
प्रारम्भ -नियम ! का झनुच्छेद (ल) कहता है कि य नियम तुरात लागू होग इसब भ्रभि- 
प्राय सरकारी गजट (राज पत्र) म प्रकाशन होन की तिथि स है। ये नियम राजस्थान राज पत्र 
असाधारण भाग 4 (ग) मे दिताव 7 मई 959 को प्रकाशित हुए। इस प्रकार इस तिथि स ये 
प्रभावणील हुए । 
2. निर्वचन-जब तक सदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो इस नियमा से-- 
(क) किसी सरकारी कमंचारी के सम्बध मे नियुक्ति प्राधिकारी” से निम्नलिसित 
में से जो भी उच्चतम प्राधिकारी हो वह अभिग्रेत है-- 
(।) जिस सेवा का सरकारी कमंचारी उस समय सदस्य है उस सेवा में या 
जिस सेवा में सरवारी कमंचारी उस समय सम्मिलित है उस सेवा की 
ग्रेड में नियुक्तिया करने के लिये सशक्त प्राधिकारी, या 


(2) जिस पद को सरकारो कर्मचारी उस समय घारण करता है उस पर 
नियुक्तिया करने के लिये सशकत प्राविकारी या 


]. विज्ञप्तिस # 38 (2) 8707 (2) 56 दिवाक--दिसम्बर 27, 958, राजस्थान 
राजपत्र व भाग 4 (ग) दि 755-959 मे प्रकाशित एवं प्रभावशीय । 


नियम 2 ] 


(स) 
(ग) 


(घ) 
() 
(चः 


हक 


र्छ 


(ज) 


अनुशासन एवं राज्य कमेचारी [5 


(3) वह प्राधिकारी जिसने सरकारी कमेचारी को ऐसी सेवा, श्रेणी या पद, 
यथास्थिति, पर नियुक्त किया था, या 


जहा सरकारी कर्मचारी किसी अन्य सेवा का स्थायी सदस्य होते हुये या 
अधिष्ठायी रूप से कोई अन्य स्थायी पद धारण करते हुये निरतर 
सरकार के नियोजन मे (सरकारी सेश मे) रहा है वहा वह प्राधिकारी 
जिसने उसे उस सेवा मे या उस सेवा की किसी श्रेणी मे मा उस पद 
पर नियुक्त किया था ६ 


परतु जहा सरकार ने या विभागाव्यक्ष ने किसी अधीनस्थ प्राधिकारी 
कौ अपनी शक्तिया सौंप दी हो तो नियम 23 (2) (क) (ख) के प्रयोजनो के 
लिये सम्वधित व्भिगाव्यक्ष ही नियुक्ति प्राधिकारी होगा । 
आयोग से राजस्थान लोक सेवा आयोग अ्रभिप्रेत है, 


किसी सरकारी कर्मचारी पर शास्ति लगाने के सवध में अनुशासनिक 
प्राधिकारी” से ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है जो इन नियमो के श्रधीन उस पर 
ऐसी शास्ति लगाने के लिए सक्षम हो, 

"राज पत्र! से राजस्थान राज पत्र अभिप्रेत है, 

'सरकार' से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है, 


“सरकारी कर्मचारी से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो कसी सेवा कर सदस्य है 
अ्रथवा राजस्थान सरकपर के अधीन कोई सिविल पद धारण क्ये हुए है और 
उसमे ऐसा कोई भी व्यक्ति सम्मिलित है जो “बाहरी सेवा” में है भ्रथवा 
जिसकी सेवाय अस्थायी रुप से किसी स्थानीय या भश्न्य प्राधिकारी के प्रधीन 
रख दी गई हो और किसी स्थानीय या अश्रन्य प्राधिकारी की सेवा का वह 
व्यक्ति भी जिसकी सैवाय अस्थायी रूप से राजस्थान सरकार के अ्रधीन रख 
दी गई हैं भ्रथवा जो जिसी सविदा के अ्रतर्गंत राजस्थान सरबवार की सेवा में 
है, श्रथवा जो प्रन्य कही से सरकारी सेवा से निवृत्त हो चुका है और राज- 
स्थान सरकार के अधीन पु्ननियोजित कर लिया गया है, परतु इसमे ऐसा 
व्यक्ति सम्मिलित नही होगा जो सघ सरकार भ्थवा किसी राज्य सरकार की 
सिविल सेवा में है और राजस्थान मे प्रतिनियुक्ति पर, सेवा कर रहा है वह 
उन्ही नियमों से शासित होता रहेगा जो उस पर लागू हो, 

ऐसे किसी विभाग के सम्बंध में जो सरकार के प्रशासनिक नियत्रण मे है, 
विभागाव्यक्ष' से वह प्राधिकारी अभिप्रेत है जिसे अनुमूची 'क' मे विभागा- 
ध्यक्ष विनिरदिष्ट क्रिया गया है, और उसमे वह विभागीय जाच ग्यायक्त भी 
सम्मिलित है जिसे सरवार द्वारा विभिन्‍न विभागों के सम्बध मे 50/- तथा 
52800 राशि के यबवन के मामलों में जाच करने वा बाय सौपा 

या है, 

प्रत्येक ऐसे कार्यालय के सम्यध में जो सरकार वे प्रशासनिक नियत्रण से है, 
वार्यानियाध्यक्ष' से वह प्राधिकारी अभिप्रेत है जिसे अनसची 'स' में क्‍्यर्यो- 


ज्ट 


(4 


6] राजस्थान सी सी ए खझूत्रा [ नियम 2 


लयाध्यक्ष विनिदिष्ठ किया गया है और इसमे गवन विधयक जाच के मामलों 
का विशेषाविका री तथा सहायक झायुक्त, विभागीय जाच भी सम्मिलित है, 
जबकि विभिन्‍न विभागों से सम्बंधित 50/- र या उससे अधिक की राशि 
वाले गवन के मामलों मे जाच का कार्य आयुक्त विभागीय जाच को सौपा 
गया है, 


(कर) अनुसूची” से इत नियमों से सलग्न अनुसूची ग्रभिप्रेत है, 
(ज) 'सेवा से राजस्थान राज्य की कोई सित्रिल सेवा अभिप्रेत है । 


ध्यास्याः-- जब किसी कानून में किसी शब्द या अभिव्यक्ति की परिभाषा प्राबघानित हो तो 
ज्हा कही भी वह शब्द या अभिव्यक्ति आवे, वहा उसका श्रर्थ तदनुसार ही लगाया जावे जब तक 
कि सदर्भ से कोई प्न्य ग्र्थ अपेशित न हो । अत दो हुई परिभाषा का अर्थ विपय के सदर्भानुसार 
तथा भ्रधिनियम वी योजना ($८ाथ्व०) तथा उसके उद्द श्य शौर कानून वे अन्य प्रावधाना के अनुकूल 
लगाया जावे )! हमे किसी शब्द या ग्रभिव्यक्ति का ऐसा अस्पपष्ट भर्थ नही लगाना चाहिए जो उसके 
संदर्भ त्रिशेप से श्रसगत हो ।? 

नियुक्ति प्राधिकारी ---कोई प्राधिकारी जो क्सी राज्य कर्मचारी के सम्बध में निम्नलिखित 
चार श्रेगियों मे से कसी भी एक श्रेणी में आता हो, वह उक्त कर्मचारी का नियुक्ति प्राधिकारी 
होग। +- 


(॥) बह प्राधिकारी जो सम्बन्धित राज्य कर्मचारी जिस वर्ग का तत्समय सदस्य हो उस वर्ग 
मे नियुक्ति करन के लिये सक्षम हो या सेवा के जिस ग्रेड में सम्बन्धित राज्य कर्मचारी 
ग्राता हो, उस ग्रेड म नियुक्ति प्रदान करने का भ्रविकार रखता हो श्रथवा 


2) बह प्राधिकारी जो सम्यन्धित राज्य वर्मचारी द्वारा ततृसमय धारण किए हुए पद पर 
नियुक्ति करने की क्षमता रखता हां, भ्रथवा 

(3) वह प्राधिकारी जिसने सम्बन्धित राज्य कर्मचारी को उक्त सेवा या चक्त ग्रेड या उक्त 
पद पर नियुक्त किया हो ,झयवा 


(4) थ्दि संवधित राज्य कमंचारी, किसी अन्य सेवा का स्थाई सदस्य होते हुए, सरकारी 
सवा में निरन्तर चल रहा है, तो वह प्राधिकारी जिसने उस, उस सेवा मे, या उस सेवा 
के किसी ग्रेड मे ग्रथवा उस पद पर नियुक्त क्या (जो ऐसे प्राधिकारियों मे से सबसे 
ऊचे पद (रैक का हो) उस विश्येप मामले मे निमुक्ति प्राधिकारी होना समझा जाएगा। 
यहीं निथम ऐसे सरकारी कर्मचारी पर भी लागू होगा, जिसने कोई अन्य स्थाई पद 
स्थाई रूप से धारण किया हो और जो झ्रब राज्य सरकार के निरन्तर नियोजन में 
चल रहा है। अन्य शब्दों मे, जिस प्राधिवारी ने उसे उक्त सेवा, या उस सेवा के 
बिसी प्रेड मे या उस पद पर नियुक्त किया, वह उस कमंचारी का नियुक्ति प्राधिकारी 
होगा । 
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वियम 2 ] अनुशासन एवं राज्य कमेचारी [7 


जव इसी राज्य कर्मचारी को विसी पद्र विशेष पर अन्तिम रूप से नियुक्त कर दिया गया डी 
और जब उसका पिछले मूल पद पर काई पदाधिकार (५) नहीं रहे, तो उसके सम्बंध मे नियुक्ति 
प्राधिकारी वह व्यक्ति होगा जिसने उसे नए पद पर नियुक्त किया ।* 


नियम 2 (क) म जोडें गए परस्तुक को ध्यान मे रखना चाहिय । इस परन्तुकवे अनुसार जहा 
तर नियम 23 (2)(१) तथा (ख) वे अ्रधीन शास्ति वाग्रू करने वे झादेशा वे विरूद्ध अपील से सम्दन्ब 
है, कोई श्रधीनस्थ भधिकारी (57/00/04०४ ०ग्रि०्ट) जिस सरकार से या कसी विभागाध्यक्ष 
(#९५१ ० 0५7थ्प्गाटता) द्वारा सुपुर्दे विए हुए भ्धिकार प्राप्त हो, वह नियुक्ति प्राधिकारी नहीं 
समभा जाएंगा | ऐस म'मले में सम्बन्धित विभाग का अध्यक्ष (मब0 ० 08फुआप्रधा) नियुक्ति 
प्राविकारी हागा। तदूनुसार, अधीनस्थ सेवा वा सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी से नीचे के प्रविकारी 
द्वारा दिए गए झादेश के विरूद्ध श्रपील नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष कर सक्रेगा, शौर यदि ग्रादश 
जियुक्ति प्राधिकारी ने जारी किया हो, तो सरकार के समक्ष झ्रपील प्रस्तुत कर सकेगा। गबन 
(शाएव्टरोथ्याटत0) के मामलों में विभागाध्यक्ष (सछ०३० 0[ 708एक7770॥) वी हैसियत से, विभागोव 
जाच आयुक्त द्वारा दिए गए ग्रादेश की अपील राज्य सरकार को होगी । 


संविधान के श्रनुच्छेद 34 की व्याध्या नियुक्ति प्र!धिकारी के सस्वध मे -यू कि राजस्थान राज्य 
कय गठन कतिपय राजाओं क राज्यों के विलीनकरण से हुआ, इस लिये यूबगामी राज्य से आए हुए व्यक्ति 
के बारे भे उसक नियुक्ति प्राधिकारी का पता लगाना बुछ जटिल काय है। ऐसे मामलों म शिसी 
सेबारत कर्मचारी वे विपय में यह ज्ञान करना श्रावश्यक' नही है कि विलीनीकरण से पहले उसकी 
नियुक्ति क्सिन की थी। हमको कवल यह मालूम करना है कि विलीनीकरण ने पश्चात्‌ राजस्थान से 
उसकी नियुक्ति किसने की । भ्रत सविधान के श्रनुच्छेद 3] की व्यारया हमे इस प्रकार करनी च हिंए 
कि सवा से वरखास्तगी था हटाए जान वी सजा कसी ऐस झधिकारी हारा सही दी जा सउतती जा 
एकीररग (॥०879007) होन पर राजस्थान राज्य में उसे नियुक्ति प्रदान करने बाले अ्रधियारी स 
निम्न स्तर का भ्रर्भाद्‌ नीचे के पद का हो ।? परन्तु जबकि किसी वमचारी की नियुक्ति एकीकृत रप से 
(70प2/थ८व॑ $ध ७०) मे, उसके निल्वम्बित होने के कारण कभी हुई ही नहीं हो, तो हम यह नात 
बारना होगा कि यदि वह नित्नम्बित नहीं होता तो उसकी नियुक्ति सम्मिलित स्वीकृत (826०) 


राजस्थान में कौन करता, भ्रौर उस मामले म वही अधिकारी उक्त बमंचारी वा नियुक्ति प्राधितारी 
माला जाएगा ।3 


नियुक्ति प्राधिकारी से ऊचा तथा नोचे का अधिकारी -यदि कसी सरकारी क्मचारी ब' 
विरूद्ध कार्यवाही बरने बाला प्रावितरारी उसके नियुक्ति प्राधिकारी से कृपर के पद का है, तो इसम योई 
गजनी नहीं है। जबकि 'क* की नियुक्ति जिपिक के पद पर, सरवार ने सहायवः सचिव स्व्रय ने शपन 
हस्त छत थे वो, और उसकी वरखास्तगी का आदेश उपन्य्रायुक्त न दिया, तो लक्ष्मीनारायण जि 
उड़ीसा सरबार मे हथ हुआ कि यह आदेश बंध था क्‍्योवि उपायुक्त निम्न-स्तर का नहीं था । 
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48 8950 इत हदाद 475-झत़ी अहमद वि डाकचानों वे वरिष्ट ग्रवीसर 
(सुप्रिटन्लंट) । 


3 हप8 954 साजस्थात 207-नौन गमव दि. राजस्थान सरयार । 


कह ञ 
आ त ./ 8 आज थक 3 22 फ की 


8 राजस्थान सी सी ए. रूत्स [ नियम 2 


इसी प्रकार, वन सरक्षर द्वारा नियुक्त व्यक्ति मुरय वन सरक्षक द्वारा दण्डित किया जा सकता है, 
बत्रो कि उससे सबविधान के अनुच्छेद 3। द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त की अवहेलना नहीं होती ।* इसो 
तरह से, सरकार के सहायक सचिव द्वारा नियुक्त व्यक्ति, सरकार के उप-सचिव द्वारा नौजरीसे 
हृटाया जा सकता है ।! 

इसके विपरीत, जब कि पुलिस के एवं सब-इन्सपेक्टर (थानेदार) को महानिरीक्षक पुलिस ने 
नियुक्त किया था और बाद में उप-महानिरीक्षक के आदेशों के अन्तर्गत उम्रे बरखास्त कर दिया गया 
तो यह बरखास्तगी भ-सर्वधानिक बरार दी गई ।* जवकि एक पुलिस थानदार को, जिसकी नियुक्ति 
रतलाम राज्य ने की थी, समयोपरान्त, मध्य भारत वे उप महातिरीक्षक श्रारक्षी ने वरसास्त कर 
दिया, यह वरखास्तगी भ्रवंध करार दी गई क्ग्रोज़ि उप-महानिरीक्षक नियुक्ति प्राधिकारी से निम्त 
स्तर का था | एक व्यक्ति को कारागारा के महानिरीक्षक ने नियुक्त किया था और उसकी बरखास्तगी 
वा भ्रादेश बारागार अभ्रधीक्षक ने कर दी, तो बरखास्तगी का भ्रदेश सविधान के अनुच्छेद 3॥] () 
के उल्लधन में होना निर्णीत हुआ । यद्यपि ग्रपील में उक्त आदेश कारागारों के भमहानिरीक्षक ने 
ने सशोधित कर दिया, फिर भी प्रारम्भिक दशा म स्थित क्षेत्राधिकार का ग्रभाव सुधारा नहीं जा 
सका ।१ जबकि प्रार्थी की नियुक्ति चीफ कमीश्तर ने की थी और उसे हटाए जान का आदेश, डिप्टी 
बभीएनर ने पारित विया तो यह निरंतर हुआ कि यह कार्यवाही संविधान के अनिव र्य प्रावधान के 
प्रतिकूल थी 7 इसी प्रकार जब एक व्यक्ति को राज्य सरकार ने नियुक्त किया था और बरखास्तगी 
बा भ्रादेश क्मीश्नर ने पारित कर दिया तो यह बरखास्तगी सविधान के अनुच्छेद 3] (।) के 
उल्लंघन मे की गई निशित हुई ।० प्रार्थी की नियुक्ति डिप्टी कमीश्तर के पद पर राजप्रमुख ने वी 
थी। ततवपश्चात, राजप्रमुख के सलाहकार (४0४5६ ६० ४6 [४]ए्ञाश्णप) ने उसे अतिरिक्त 
सहायक वमीश्तर के पद पर तैनात किया । यह झादेश गैर कानूनी करार दिया गया। यह तथ्य कि 
राज-प्रमुप न उससे श्र सहमति प्रकट नहीं की, उनकी सहमति होना नहीं मानी जा सकती ।? 

राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक नया फँसला फ्तेहर्सिह लोढा वि. “राजस्थान सरकार# से 
दिया है। इसमें यह साबित था कि प्रार्थी को पुलिस थानेदार (5]7) के पद पर महानिरीक्षक 
ग्रारक्षी ने क्या था स्थाई (००॥॥7)) परन्तु उसके विरूद्ध अनुशासन वी कार्यवाही वा भादेश उप- 
महा निरीक्षक आरक्षी न दिया । उच्च न्यायालय ने तय किया कि चू कि यह मामला यरपास्तगी या 
सेवा से हटाए जाने का नहीं था (बरन्‌ केवल पदावनति का था) इसलिए इसमें राधिधात थे मनुख्छेद 
3| व उल्लबन नहीं हुम्ना, परस्तु फिर मी यह कार्यवाही राजस्थान सित्रि। होश (वर्गोकरण, 
नियत्रण और अपील) नियम, 958 के नियम !5 तथा 6 की प्रवहेगता भे॑ हुआ परपोक्ति प्रार्थी के 
के विरूद्ध जाच प्रारम्म करने वे लिए महा निरीक्षन आरक्षी (( 6 7000) गे, राज्य सरकार को 
भ्रनुभति से, उप-महानिरीक्षक आरक्षी को विशेषत अधिकार प्रदाय मही विपा था । 


#8 956 पटना-228. 

तर ]960 बलकत्ता-सतोशचन्द्र गुप्ता वि प्‌ बंगाल गरवार। 

/पार ]964 मव्यप्रदेश !4-रामरतन वि मध्यप्रदेश साश्भार । 

तार 957 मध्यप्रदेश !26-रामचन्द्र गोपाल राव वि उप-मटातिरीक्षक, पुलिस। 
भरे 956 मद्रास 49-सोमासुन्दरम्‌ वि मद्रास सरवार, तथा ४ 956मनीपुर 34, 
#& 963 मनीपुर 5-ग्रहमद हसन वि डिप्टी वमीश्नट, मनीपुर । 
#९ 4956 मध्यभारत 259-ए एम खाने बि सध्व भारत सरक्षार 4 
#तार 954 वेपसू 98 
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नियम 2 ] अनुशासन एवं राज्य कर्मचारी [9 


एक अन्य मामले, डा वी के गुप्ता वि भारत सरकार! में एक अस्थाई कर्मचारी की सेवा उस 
आग रखे रहने के लिए अ्रयोग्य पाई गई। झत उसके विरूद्ध कोई भी कलक (०5थधाक्म०॥) प्रकट 
किए विता उसे नौकरी से हटा दिया गया | यह कोई सजा नही हुई, इसलिए सविवान का अनुच्छेद 
3] इसमे आक्पित नहीं हुझ्ना । 


जयकि सरकार ने अपन मुकहमो की पैरवी के लिए प्रार्थी वकील को एक निश्चित झवधि के 
लिए रखने के प्रावार (ए०79 ॥क्षाप४/ ७५७४७) पर नियुक्त क्या, तो निणय हुआ कि प्रार्थी और 
सरकार वा पारस्परिक रिश्ता एक मवविकिल और वकील का था। प्रार्थी सिविल सेदा वा बाई पद 
घारण नही करता था, इसलिए उसके हटाए जाने पर सविधान का अनुच्छेद 3] जांगू नहीं हुआ ॥7 


शघ्द पदश्युति' (080॥558)) नौकरी से हटाना, (#|0५०७0 या पक्तिच्युत (80ए८०४०७ 
॥ उथ7॥0, जैसा कि इनका प्रयोग सविधान के अनुच्छेद 3] में हुआ है साफ तौर स॒दर्शात हैं कि 
पदच्युनि करने सेवा से हृटान अ्रयवा पक्तिच्युत बरने क प्राद्देश पर अनुच्छेद 308 तभी लागू होगा 
जबकि प्रादेश सजा के रूप म जारी किया गया हो । यदि नौकरी से पृथक करना राजस्थान सवा 
नियमों के नियम 23 क के अ्रबीन वेवल स्रा बी समाप्ति (ढएात&000 शाफ़ञाष्टांश) मान है, 
ता यह प्रनुच्छद 3] म प्रयोगित सेवा स हटाए जान (ग0एढ 00 $%०४०७) के अन्तगत नहीं 
आएग़ा । 
ग्रत बिना कलक लगाये किसी अस्थ।ई कर्मचारी की सवा समाप्त वरना एक साधारण सवा समाप्ति 
की त!रीफ मे ग्राता है जिस पर सविधान का प्रनुच्छेद 3)] लागू नही होता झलौर यह सैद्धाल्तिक 
अ्निवायता कि हटाने वा झ्रादेश कबल नियुक्ति प्राधिकारी ही दे सक्तता उपयांग म नहीं लाया जा 
सकता ३१ 
सविधान के भ्रनुच्छेद 3() के प्रयोजनाथ किसी क्मंचारी को उसवे पद पर पक्का (००॥॥7) 
करने बाला प्राधिरारी उसका नियुक्ति प्राधिकारी है। इस प्रवार जबकि प्रार्यी को स्थाई रूपस 
श्रास्तविक नियुक्ति देने वाला पश्चिम रेलवे का डिप्टी चीफ एकाउन्द्स ऑॉफ्सिर था तो वहीं ग्रधि- 
बारी प्रार्थी का नियुक्ति प्राविररी माना जायेगा । हरिदशावर वि. भारतीय स्घा ये मासले स 


डिविजनल मेकेनिक्ल इन्जिनियर न, जा कि डिप्टी चीफ अकाउन्ट्स आफ्मिर से नीचे व स्तर का 


पदाधिकारी था, ने ग्रार्यी को सेवाच्युत बरने का प्रादग दिया। ऐसी स्थिति सम डिविजननन मके- 
निकल इ जिनियर द्वारा दिया गया भ्रादेश खारिज किया गया ।* 


विसी कर्मचारी से सम्बन्धित सही नियुक्ति प्राधिकारी का पता लगाना नी एक गभीर समस्या 
हैं। इस विपय से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि सम्बन्धित प्राधिक्रारी 
वे पदम्तर की जाच करनी चाहिए । “यद्यपि समिधान बाय अनुच्छेद 3] () यह प्रपक्षा नही 
बरता कि सवा स॒ वर्सास्त करना या हटाना उसी व्यक्ति द्वारा होना चाहिए जिसन क्मचारी की 
निषुक्ति वी थी, फिर भी यह प्रवश्य निर्धारित किया गया है कि वास्तविक नियुक्ति प्राधिकारी से 
977 एशनर [24 
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नीचे के स्तर या ग्रेड का कोई अ्रव्वितस्थ प्राधिकारी उसे सेवाच्युत बरतने या नौकरी में हटाने वे लिए 
सशक्त नही हैं हातावि बह नियमों मे झ्रधीन उसी प्र्यार वी नियुक्तिया प्रदान करन हतु सक्षम हो । 
ब्रत गशेशनारायण वि राजस्थान सरकार! मे जबकि अ्रपील कर्तता वा नियुक्ति प्राधियारी डाकसानों 
का वरिष्ठ निरीक्षक भ्रजमेर डिविजन था, उक्त क्मचारी करो उसे पद वे! सम्बन्ध में फौजदारी 
मुवहमा चलाने की स्वीह्ञति पाली टिविजन वे ड'क्सात के अधीक्षद मे जारी वी जो वि उ क्सानो 
वे वरिष्ट अधीक्षत' के पद से नीचे वे स्तर वा था । इस मामले में उच्च न्‍्यायाउय ने निर्धारित जिया 
फ़ि यह ज्ञात करने थे लिए कि आया सेवा से हटाने वाला प्राधिकारी नियुक्ति प्राथिदारी से नीचे वे 
पद का है या नही पद या ग्रेड उसका महत्त्वपूर्ा परीक्षण है । भ्रत* ग्रजमेर डियीजन वे डाक्घरों 
का वरिष्ठ अधीक्षक श्रेणी प्रथम के ग्रेड ब। र 400-]250 के वेतनमान को प्रथितारी हाने स॑ 
पाली डिविजन वे डाक्धरों के अ्रधीक्षक से जो कि श्रेणी दितीय मे र 350-900 के वेतनमान 
का झधिवारी था, उच्चतर पद धारण बरता था और पाउी वा भ्रधीक्षव ग्जमेर वे वरिष्ठ प्रधीक्षक 
स्‌ निम्न स्तर वे। था यद्यवि वह भ्रधिवारों एवं कत्तंव्यों की दृष्टि स उसके झ्रधीनस्थ नहीं था । 
सेमचन्द वि, भारतीय साध! वे तथ्य भिन्न हैं। इस मामत्रे म. प्रार्यी, जो वि एक पुन नियो- 
हित अस्थाई लिपिव' था, निर्वेत तथा ग्रसन्‍्तोपजनक कारणों बे झ्राधार पर, श्रपनी निमुक्ति के नए 
स्थान पर जाने मे विफ्त रहा। बिल्तु, बिना प्रनुशासन वार्यवाही किए झौर उसे हटाने के प्रादेश मं 
बिना कोई कारण बताए उसवी सेवा समाप्त बर दी गईं। झ्रत निर्गाय हुआ कि उसके मामले में 
सविधान का अनुच्छेद 3]] लागू नहीं होता । 


कुलदीपसिह तथा श्रत्य वि भारतीय सधघ? में छ पार्थोगिण, जो रेववे कर्मचारी थे सेवा से हटा 
दिए गये अथवा वर्घास्त बर दिए गए क्यीकि वे सभी फौजदारी अदातव द्वारा दोषी सिद्ध हुए थे । 
इस मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ ने यह सिद्धान्त प्रतिपरादित किया कि 
प्रदातत से दीप सिद्ध (००१७८४०४) होने मात्र से कोई सरकारी वर्मचारी ह्रावश्यवा रूप से सरकारी 
नौकरी में बने रहने की ग्रहंता (मोग्यता) नहीं सोता और, इसके विपरीत, प्रोवेशन झविनियम 
(070938707 /८६) का फायदा उसे अनुशासन कार्यवाही से अ्रद्धुता नही रख सकता! दूसरा यह 
कि ग्रपराध की किस्म कोई विशेष महत्व नहीं रखती क्योनि अनुच्छेद 3)! (2) में सभी प्रकार के 
दीपारोपणा समाविप्ट है। इसके अतिरिक्त जब किसी राज्य क्मयारी एसे झ्राचरणा वे ग्राधार पर 
जिससे फौजदारी दोपारोप॑ण सिद्ध हुआ, पदच्युत या हटाया जाता है तो सविधान बे अनुच्छेद 3] 
(2) का परन्तुक (क) सजा देन वाले अधिकारी को चार्ज के विषय मे और प्रस्तावित शास्ति के विषय 
दौनो दफ़ा उसे नोटिस देन की श्रावश्यक्तता से मुक्त करता है । 


अनुच्छेद 37 (2) का परस्तुक (ग). --उपयुक्त मामले म/* यह भी स्पप्ट किया गया है वि 
किसी राज्य वर्मचारी को बिना अनुशासनीय कार्यवाही किए और सजा देने का कारण प्रकट नही करने 
पर भी णास्ति इस आधार पर दी जा सकती है क्रि राज्यपाल को सतोपजनक विश्वास है कि कारण 
प्रकट करना राज्य को मुरक्षा के हित में नही है । यदि उन परशस्थितियो को प्रकट करने से राज्य 
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नियम 2 | अनुशासन एवं राज्य कर्मचारी [7 


बी सुरक्षा खनरे में पड़ती हो तो अवश्य ही उनको ग्रवट वरना जरूरी नहीं है परन्तु फिर भी 


सयधित राज्य कर्मचारी को अपना पक्ष अभिव्यत्त करन की इजाजत दी जा सहगी । 


अस्थाई कर्मचारी की सेवा समाप्त करना सजा नहीं है -। जयकि एक अस्थाई क्मचारी के 
विसद्ध विभागीय जाच उसको चार्जमीट देने और उसवे उत्तर म उसके स्पष्टीकरर प्राप्त होन से 
गगे नही बढ़ी ,तो निर्णय हुआ। कि बिना किसी प्रकार का कारण बतार, एके महीने के नोटिस पर 
उसकी सेया समाप्त करन से सविधान के अनुच्छद 3] की क्िशेशीवता झाइप्ट नहीं हुई क्याकि 


उसको सौवरी से प्रथक करने का आदेश एवं अस्थाई कर्मचारी की साम्यत सत्रा का समापन करना 
मात्र है ।* 


संविधान का अनुच्छेद 33] रखा विभाग वे मिविल वमवारी वा शासित नहीं करता। 
यह सिद्धान्त जीवनपुरी वि भारतीय सध मे प्रतिपादित किया गयां। बह भी तय किया क्रि संविधान 
के अनुच्छेद 30 के भ्रधीन “राज्यपाल के प्रसाद” की शक्ति, उद हरणत- अनुच्छेद 37 के अन्तर्गत 
सजा देन की शक्ति झ्रधीनस्थ अधिकारी को नहीं सौंपी जा सकक्‍ती। 


परीक्षए के भ्रधीन कोई कर्मचारी भ्रपने पद पर भ्रधिकार धारण नहीं करता --जो वमचारी 
परिक्षण (07009009) पर कार्य कर रहा हा उसबी सवा बिना बोई कारण बताये समाप्ठ वी जा 
सकती है भ्रौर परिक्षणार्थी का भ्पने पद पर वन रहने का कोई अधिकार नेहीं हैं। सविवान का 
श्रनुच्छेद 3)। उस पर लागू नहीं होता । यद्यपि परिक्षण काल की अवधि समाप्स हा गई हा, फिर 
भी जब तक उसे स्पप्टत पक्का नहीं किया जाये तव तय एसा वर्मचारी अश्याई ही रहया ।* अनु" 
पयुक्तता के आधार पर तिसी परिक्षणार्थी की सेवा समापन करना केवव मंत्र समाप्ति है न कि 
सजा । इस बारण से उस पर सविधान का अनुच्छेद 34 (2) लागू नही होता 7 


जबकि एक कार्यवाहक जिला तया सन न्यायाबीश को उसके मूल पद्ध पर वापस भेजे दिया 
गया (१९४८॥४८०), यह निरेग्र हुआ कि केवव परिलाभो (ध्याणप्राववा॥) में कमी हान मात्र से 
झादेश को अधिकारी के विरूद्ध शास्ति लागू करद बावा नही माना जा सकता । स्थित्ति इससे सिनर 
हीती यदि इसाय परिग्याम वरिष्ठता खोना या उच्च पद पर पदोननि के भविष्य भ्रवसर हर चने 
जाना हो । बानून की यह स्थिति चदरसिह वि राजस्थान सरकार” म प्रतिपादित न्‍ी गई झौर यह 
बहा गया हि जिला एवं सत्र न्यायाघीश के पद के जिए प्रार्थी वी झनुययुक्तता ब. आायार पर वापस 
मौलिय पद पर भेजना संविधान क अनुच्छेद 3 (2) के उत्लवन म नहीं है झ्रौर ध्रार्थी का उसके 
मौलिक पद पर वापस भेजने से पहले उसको कोई नोटिस देना भी अपक्षित नहीं था । 


श्रनिवार्य सेवा निवृत्तिः- विसी राज्य कमंचारी की अतिय्रार्म सेवा निवूनि (००एएण5०७ 
7४धाधया८त) उसके विरूद्ध काई कतत जगाये बिना “भेदभाव” वी तारीफ में नहो आता । बह सजा 
की तारीफ मे भी नहीं श्राता, इसतिए इससे संविधान का अनुच्छेद 34 (2) झ्रानवित नहीं होता । 
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॥2 |] राजस्थान सी सी ए रूल्स [ नियम 2 


ऐसे मामले में भ्रदालव सचिवालय की फाइली में यह तथ्य खोजने का कार्य नहीं कर सकती हि झाया 
ऐसे झनुमनधान से कोई कलक लगने कय निष्कर्ष निकाला जा सकता है या नहीं | कतिपय मामजा में 
अनिवाय सेवा निवृत्ति सार्वजनिक हित में की जाती है और यदि रिटायर करने वे आदेश मे यह व्यक्त 
कर दिण्य जाय कि उस ध्यक्ति को सार्वजनिक हित में रिटायर किया गया है तो इसमे कैौई नुटि नही 
होगी । 

(ग) झनुशासन प्राधिकारी ->न्यिम 2 (ग) मे दी गई परिभाषानुसार किसी सरकारी 
बर्मंचारी के सम्बन्ध में अनुयासत प्राधिकारी वह व्यक्ति है जो उसे शास्ति देने के लिए सशक्त हो । 
शास्तियों का वर्णन नियम 4 में किया गया है। इस प्रजार ऐसा प्राधिकारी जो किसी राज्य कर्म 
चारी को नियम १4 में उल्लिखित कोई भी शास्ति देने मे समर्थ हो वही उक्त राज्य कर्मचारी का 
श्रनुशासन प्राधिकारी है । वह उसका नियुक्ति प्राधिकारी भी हो सकता है या नही भी हो । 

यदि वह नियुक्ति प्राधिकारी का भ्रधीनस्थ प्राधिकारी हो तो वह केवल नियम व4 के अनुच्छेद 
0) से (५) में उल्लेखित (लघु) शास्ति ही आरोपित कर सकता है। संवा से हटाने था पदच्युत करने 
की कठोर शास्तिया केवल नियुक्ति प्राधिकारी ही दे सकता है । नियम 5 अनुश।सन प्राधिकारियों वे 
झधितारों तथा कार्यों के विषय में है। राज्य सेवाओ (936 5४7श८९$) के लिए भ्रनुशासन प्राधिकारी 
राज्य सरकार है था राज्य सरकार द्वारा विशेश रूप से प्रदत्त शक्तिधारी प्राधिकारी होता है। 
ब्रधीनस्थ सेवाश्ो के लिए विभागाध्यक्ष श्रथवा सरकार की अनुमति से उसके द्वारा विशेष रूप से 
प्राधि्वत प्राधिकारी होता है । लेखक वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा के लिए कायलियाध्यक्ष ग्रनुशासन 
प्राधिकारी होगा । 

(व) राज्य बर्मचारी:--राज्य क्मचारी वह व्यक्ति है, जो-- 

(7). किसी सेवा का सदस्य है, या 
(४) राजस्थान सरकार वे अधीत कोई श्रसैनतिक (सिविल) पद धारण विए हुए हो 
और इसमे निम्न तिस्ित व्यक्ति शामिल होगे -- 
(क) जो वैदेशिक सेवा में हो, या 
(प्र) जिसकी सेव्रए अ्रम्थाई रूप से किसी स्थानीय अधिकारी (उदाहरणत 
नगर पालिका, पचायत, राजकीय भ्रतिष्ठान या निगम) को सुपुर्द की हुईं 
हो, या 
(ग). कसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के सतेत्रा का कोई ब्यक्ति जिसकी संवाएु 
अस्थाई रूप से राजस्थान सरकार को सुपुर्द की हुई हो, या 
(घ) किसी सबिदा (००7४४2८४) पर सेवा मे कार्य कर रहा हो, या 
(ड) वह व्यक्ति जो किसी अन्य सरकार की सेवा से सेवा मुक्त हो चुता हो श्रौर 
जो राजस्थान सरकार के अ्रधीत पुन नियुक्त किया गया हो 

परन्तु निम्त लिसित व्यक्ति राजस्थान सिविल (वर्गीकरण, नियस्तनएण और अ्पीव) नियमों के 
अधीन राज्य कर्मचारी नही हैं --- 

(0. भारतीय सघ की श्रसैनिक सेवा का कोई व्यक्ति, या 

(४) किसी प्रम्य राज्य वी पग्रसैनिक सेवा का कोई व्यक्ति- 


यम 2 ] अनुशासन एवं राज्य कर्मचारो १: 39 

जो राजस्थान में प्रतिनियुक्ति (डेपूटेशन) पर कार्य वर रहा हो । ऐसे ब्यक्ति पर पहले से ही 
उन पर खागू नियम, लागू हहमे । 

सिविल (असैनिक) पद---शब्द “सिविल पद” (या धर्सेतिक पद) का प्रयोग अभिव्यक्ति 
+ राज्य कर्मचारी” की परिभाषा में किया गया है। राज्य वे अधीन “सिविल पद” बह पद (9०५) 
क जिस पर राज्य सरवार का पूरा नियस्त्रम है और यदि सरकार चाहे तो उस पद का समाप्त कर 
सती है राज्य सरवार का सिवित पद पर निकटतम झौर आअस्तिम नियन्‍नणा (िकगगाव0/8/० 
06 एधवाआ8 ००7४०] होता है ।! इसके अतिरिक्त सिविल पद सैनिक पदों से विभिन्न है।? 
यद्यवि राज्य सरकार के ग्रधीन किसी पदघारी को कोई वेतन नहीं दिया जाता हो, फिर भी उसे 
मिवित पद थारण करन वाला माना जाएगा ॥$ इसके विपरीत, केवल राजबीय निधियों से उसे 
रकम दी जाते या बरतिपम्न प्रतिस्खानों पर नियन्तशश मात्र होन से, उन प्रतिष्ठानों में वाम करने वाले 
व्यक्ति को को स्वत राज्य सेवा में प्रमैनिक पद घारण करन वाला नहीं माना जा सकता ई$ 

निम्नलिखित व्यक्ति राज्य संबार के अधीन सिविल पद्ध घारव की परिभाषा में नहीं झते-- 

(() स्टेट बेंक' श्राफ इन्डिया का कर्मचारी, 

(2) स्टेट सहकारी बैक का कर्मचारी, 

(3) राजकीय परिवहन निगम का कर्मचारी, 

(4) नगरपालिका का कर्मचारी, 

(5) जिता बोई का वर्मचारो,३ 

(6) परचायत का सचिव या अधिशासी अधिकारी,)२ 

(7) सुधार न्यास क| कर्मचारी, ? 

(8) सरबारी द्वोजरी भितर में दैनिक वेतन पर काम करन बाला, १2 





| 67 956 परना 398 तथा &78 963 कलकत्ता 6 


2 #तशएर 955 नागपुर 75, 27२ 967 5 844 ग्रास्राम राज्य वि क्‍्मव चद्ध दत्त । 
3 #तरे )955 कलकत्ता 556 


4. #थार ]959 जे कश्मीर 26 

# #& 965 मद्रास 335 तथा 6२ ]962 कलकत्ता 72. 

6 #वर ]965 पदना 223 चतुमुज सहाय वि- चेयरमैन, स्टट सहकारी वैक । 

3 कै 963 कलकत्ता 86, प्रफुल्त कुमार सेंव वि कलकत्ता राफ़्य ट्रॉसपोर्टे कोर- 
पोरेशन । 

8 #वा९ 958 जम्मू कश्मीर 6-विशम्भर नाथ नेहरू वि. एच एच जम्मू तथा कश्मीर 
सरकार । 

9 #पे 958 मद्रास 2! एवं तह 957 पढना 333 रुग नाथ मिथा ति. सभापति, 
जिला वो ६ 

0 तार 962 सच्य थ॑ 50-रपर्मिह वि. संचालन, पंचायत ओर समाज सेवा, इन्दौर। 

87. 64९ 4958 इलाइबाद 353-एम ए किदवाई वि अध्यक्ष, सुधार न्यास । 

१2 हक 7256 जम्मू-कश्मीर-डी एम कादरा वि शासव सचिव उद्योग तथर बारि 
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(9) बिसी कम्पनी या निगम वा बर्मचारी,? 
(0) राज-भवन का माली, 
() राज्यपाल वे प्रात स्मिवा वर्मचा रीगण (८णाधाहह्टप्वाए डर्शी),2 
(42) गवनमेस्ट एडवोगेट,5 
(3) राज्य सरवार द्वारा तियुक्त मरदिय वा ग्रधियारी, * शौर 
(4) गाव वा चौधरी ।९ 
सिविल सेवाए--सिविल सेवाओो के प्रिपय में ग्रनेदाौ निर्मय हुए हैं। जी एस रामास्वामी 
वि महानिरीक्षव, पुलिस, मैसूर? मे सर्वोत्तम न्‍्यायावय न तय जिया जि परीक्षणार्बी (छा०099॥076) 
परीक्षण वाल वी प्रवधि समाप्त हो जाने पर स्वत- संवा वा स्थाई सदस्य नहीं वन सक्‍ता। इस 
फैसले वा भाधार लेते हुए वैबाश चन्द्र सठिया वि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल? मे राजस्थान 
उच्च न्यायालय ने निशय दिया कि यद्यपि परीक्षण पर नियुक्ति प्रार्यी पग्रपन पद परीक्षगा वी 
प्रारम्भिक भ्रवधि बीत जाने व बाद भी कार्य करता रहा, फिर भी वह वेवल समय मुजरन मात्र से 
तब तक स्थाई वरमंचारी नहीं वन सबता जब तव कि उस पर लागू नियम एसा स्पष्ट प्रावधान नहीं 
करते कि परीक्षण का प्रारम्भिक वाव समाप्त हो जान पर यह अपने झाप स्थाई हो जाएगा। इस 
प्रकार, यद्यपि परीक्षण वी भ्रवधि प्िगी भ्रादेश द्वारा बढाई नहीं गई है तथापि कमचारी परीकणार्यी 
के रुप में जारी रहगा । 


परन्तु जब कि अनुशासन प्राघिरारी न दापारोपी (५०८॥ग8५०॥) प्रधित्रारी द्वारा प्रस्तुत 
स्पष्दीत रण पर विचार ही नही किया और निर्णाय की पुष्टि ब. कारगा भी व्यक्त नही विश गए तो 
उसे सवा स हटाने वा प्रादेश दोपयुक्त करार दिया गया (भारतीय सघ वि बी. व दत्ता))। इस 
विपरीत, एवं अस्थाई कमचारी (प्रार्थी) की सवाए एक महीने का नोटिस देशर समाप्त बरदी गई , 
तो यह श्रादश वैध माना गया ।१? इसी प्रफार जब सेवा समाप्त बरन वे ग्रादेश मे यह उल्लस क्या 
गया वि प्रार्थी का कार्य सतोपजनय' नहीं था ती निणाय हुआ्ला कि यह कोई कराया नहीं था भ्रौर 
सेवा समाप्ति का प्रादश उसकी नियुक्ति की शर्तों के भ्रनुकुल था ।* 





तर 963 बलकता 42]। ४॥7 896] इलाहबाद 502 

#२ 956 पटना 398-लछमी वि राज्यपाल वा मिततीद्री सक्रेटरी + 
और 953 वैषयु 25-अर्तारसिह वि येययू सरवार । 

2२ ]960 राजस्थान 38-रातस्थान सरकार वि मदन स्वरूप । 

#र 959 तिपुरा 2!-महेन्द्र लाल चन्रवर्ती वि भारत सघीय क्षेत्र निपुरा 
पर. 956 राजस्थान 355-शेरसिह वि राजस्थान सरकार 

# 7? 966 सुप्रीम कोर्ट 75 

973 श्राप 389 


#े ७ 3 5 


973 ज्ञात 663 


973 ७७.४ 303-फक्रिशनाराम वि भारतीय सघा 
]973 राज 389 
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निपम 2 ] अनुशासन एवं शज्य कमचारी [45 


हा यह स्पष्ट बर दें कि एक प्रशिलार्यी (४9/7०॥6८) की निर्याक्ति का साधारण आदेश उस 
फिसा स्थाई पद का अधिकार प्रदान नही करता ।१ किसी सवा समाप्ति के आदेश का रूप निर्णायक 
(००7णे०३४७४) नही हाता $ द्विंपूनय उसवी गहराई से जाबर रृथ्य चल कर सकती है ११ 


जब किसी सिविंत सेवा के सदस्य की जम तिथि बिना उस नारिस दिए बदल दी गई और 
छत्त परिवर्तित ज म तिथि क आघार उमवी सेवा निवृत्ति (॥ा८्ताषा) का आदेश जारी कर 
दिया गया ता फ्सता हुमा कि सवा स उसको रिटायर करना अवध था /*ै 


कसी विशप विधय म जिसी व्यक्ति की निपुणाता सम्बधी क्षमता विश्व विद्याउथ द्वारा आकी 
जानी चाहिए और उच्च न्यायावय को एमे विश्वविद्यावय सम्बयी ((8030८ए॥० गरक्ष/४$) म दखल 
नहा करता चाहिए 4 


सविदा पर नियाजित व्यक्ति - साधारणात सरकार नियुक्ति क पग्रादेशानुसार नियुक्तिया 
करती हैं जिस कि क्मचारी स्वाकार करता हैं। इसलिए सविधान के झनुच्दत 309 क पब्रधीन 
बनाए गए नियमो के श्रतगत की गई सभी सिवित क्मचारिया की नियुक्तिया क विए सरकार और 
कमचारी क मध्य कीई सविंदा (इकरारनामा) निष्पादित करन की झावश्यकता नहीं पडती ॥* ऐसे 
आसासल बपजूली निगणा से लियणित होते हैं ले वि बिछी पृथत्र॒ सचिदा स (6 परू्ठु सरबार अस्थाई 
सभचारिया स विशेष संविदा कर सकती है बपतें कि एस इक्रार का शर्तें संविधान के किसी प्रावधान 
का भ्वहवना नहीं करती हा ।? लिखित शर्तों क विषम मे सविधान का अनुच्छद 299 प्रावधान करता 
है। सरकार तथा विशेष इफरारनाम पर नियुक्त क्मचारी दोनी ही उनक द्वारा तय की गई शर्तों से 
याध्य हागे | जय किसी अस्थाई कमचारी कया एक निश्चित अवधि के जिए नियुक्त बिय्रा गया हो तो 
जतक्त भ्वधि समाप्त होते पर उसकी नियुक्ति का समापन हा जायेगा झौर एक महीन के नोटिस की 


कोइ श्रावश्यकता नहा हागी 4१ परतु क्मचारी दकरार की पूरी भ्रवधि तक कायरत रहने का 
अधिकारी है 72% 


विस्चु जब एक राज्य दूसरे राज्य म सहमितन (8०९८5७०४) या विलय था विनोनी+रण या 
एवीवरण द्वारा सवितीन हा जाता है ता पूवदावीन सरकार और उसके क्मचारियों के मध्य सेवा 
४ समस्त इक रारनाम स्वत समाप्त हा जात हैं और तत्पश्चात नो क्मचारी सवा म बन रहने का 
विककप दें दे नई सरकार द्वारा जायू की गई शर्तों पर रह सके ।? 
974 शा ॥2 
977 पार 46॥ 
3977 ७४४ 557 
977 एात्र 593 
28 ]953 पेपमू [96-वदो वि. पपसू सरबार) 
और 958 उरत्ता 55-ओर क चक्रपत्ती दि प्‌ बगात सखार। 
688 955 इताहबाट-496-#यस पी श्रीवास्तव वि मदाल्नक्ावार उत्तर प्रदेध 
/भरे 953 सुप्रीम बोट-250 एस सी झानन्द दि भारतीय सघा 
॥रि 962 मनीपुर-52 
हार [963 बम्बई-3 


के ७ थि न 


दे छ कक फ 


]6 ] राजस्थान सी सी ए झल्स [ नियम 3 


3. नियमों का लागू होना --() ये नियम निम्नाकित के सियाय सभी सरवारी 

कर्मेचारियों पर लागू होंगे--- 

(क) वे व्यक्ति जो भारत सरवार, अ्रयवा विन्‍्ही भी राज्यों या सघ राज्य क्षेत्रों से 
प्रतिनियुक्ति पर हें, 

(स) वे व्यक्ति जो भारत सरकार के ऐसे झ्ौद्योगिक सगठनों में नियोजित है जो 
समय-समय पर अ्रधियूचित किए जाए झौर जो श्रौद्योगिक विवाद भ्रविनियम 
के प्रर्थान्‍्तर्गत कमेवार है, 

(ग) राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायावीश+ 

(घ) उपयुक्त न्‍्यावालय के अधिकारी और क्मंचारी जो सविधान के प्नुच्छेद 229 
के खण्ड (2) के अधीन वनाए गए नियमो द्वारा शासित होगे, 

(ड) राजस्थान लोक सेवा झ्रायोग के अध्यक्ष और सदस्य जो सावधान के अनुच्छेद 
3॥8 के श्रघीन बनाए गए नियमो द्वारा शासित होगे, 

(च) वे व्यक्ति जिनकी निधुक्ति तथा अन्य मामला के लिए, जो इन नियमी के अन्त- 
गंत आ्राते है, तत्ममय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा या भ्रघीन, उक्त विधि के 
अन्तर्गत श्राने वाले मामला के सम्बन्ध मे, विशेष उपबन्ध किया गया है, 

(छ) वे व्यक्ति, जो ग्रावश्मिक नियोजन मे है, 

(ज) ने व्यक्ति जो एक महीने से कम की ग्रवधि के नोटिस पर सेयोन्मुक्त बिए जा 
सकते हो, और 

(मे) भ्रखिल भारतीय सेवाझ्ो के सदस्य । 

(2) उप-निमम (९) में क्सी वात के अन्तविष्ट होते हुए भी और संविधान के 
ग्रनुच्छेद 33] के उपवधा के भ्रष्पधीन सरकार, आदेश द्वारा किसी सरकारी कर्मचारी या 
सरकारी कर्मचारियों के किसी वर्ग को, इन सब नियमों या इनमे से कुछ के प्रवर्तन से 
से अलग कर सकेगी । 

(3) यदि कोई सदेह उत्पन्न हो कि -- 

(कब) क्या ये नियम या इनमे से कोई भी नियम फ़िसी व्यक्ति पर लागू होता है, या 

(ख) क्या कोई व्यक्ति जिस पर ये नियम लागू होते हो, किसी विशेष रूप से सेवा 
का सदस्य है, 

तो ऐसा मामला सरकार के नियुक्ति विभाग को निदिप्ट क्रिया जाएगा जिसका कि 
निर्णय उन पर अन्तिम होगा। 

व्प्पिणो 

राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम, 958 कतिपय झपवादो के 

साथ, राजस्थान के समस्त राज्य कर्मचारियों पर लागू हाते है। “राज्य कर्मचारी" वी परिभाषा 


नियम 2 के खण्ड (च) म दी गई है जा वठाती है कि ये नियम, इन नियमा से सलग्न अनुसूचियों मे 
निर्दिष्ट सभी कर्मचारियों पर लागू है। 


नियम 3 ] अनुशासन एवं राज्य बर्मेचारी [ 77 


इस परिभाषा के विस्तेपण से स्थिति स्पष्ट होगी। इसके अनुमार राज्य कर्मचारी वह 
व्यक्ति है-- 
॥ (0) जो किसी सेवा का सदस्प हो, अथवा 
(0) जो राजस्थान सरकार के भ्रधीन कोई सिविल (अ्सैनिक) पद घारण बरता हो 
और 
प इसमे निम्नलिखित सम्मिलित है -- 

() वैदेशिक भेवा म राई ऐसा व्यक्ति, या वह जो किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी 
प्रस्य प्राधिकारी के पास प्रतिमिय्रुक्ति (2०0900007॥) पर हो, 

(7). काई व्यक्ति जा किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी ग्रन्य श्राधिकारी की सेवा का 
हो और जो प्रम्थाई रूप से राजस्थान सरकार की सेवा मप्रतिनियुक्ति पर हा, 
अ्रथवा 

(४7) सविदा पर नियुक्त कोई व्यक्ति, झथवा 

(९) कोई रिटायर शुदा सरकारी कर्मचारी जिसको राजस्थान सरकार के अधीन पुन 
नियुक्त क्या हो । 

निम्नविखितों पर ये नियम लागू नही होंगे*-- 

() भारतीय सघ की सिवित संवाग्रा का कोई व्यक्ति, श्यवा 

(2) वह व्यक्ति जो व्विसी अन्य राज्य सरक।र की सेवा में हांता हुआ राजस्थान सरकार द्वारा 

प्रतिनियुक्ति पर काय करता हा । 

अत राजस्थान सिधित्र सेवा (वर्गीकरण, नियरश्रणा व अपीव) नियम किसी रेतवे कर्मचारी 
पर, कसी भारतीय सेवाओं के सदस्य पर आकस्मिक तियुक्ति पर कार्यरत किसी व्यक्ति पर या किसी 
ऐम व्यक्ति पर लागू नहीं होत जिसनी सेवाएं एक माह से कम के नोटिस पर समाप्त की जा सकत। 
हा, या जिसदे लिए कई विशेष कानून या इपरारानुसार विशेष शर्ते लागू होती हैं। इन श्रपवाद॑ 
वी विस्तृत सूची ऊपर नियम 3 के उपनियम (।) के ग्रनुच्छेद (क) से (क) में दी गई है । 

(कफ) प्रतिनियुक्ति पर ग्राया हुआ्ना व्यक्ति --ऐसे समस्त व्यक्ति जो मूतत भा८त सरवार ये 
कमेचारी हैं मारत सरकार के या उसी प्रन्य राज्य सरवार के या संघीय क्षेत्र के” बर्मचारी हैं परन्त 
जिनवी सेवाऐ राजस्थान सरवार को सुप्र्द कर दी गई है, श्रपती मूल सरवार वे कानून स॑ प्रशासित् 
रहेंगे न कि राजस्थान सेवा नियमों स । मब्रप्रदेश के एक पुविस सव इन्सप्रेवटर को हैदराबाद मे 
प्रतिनियुक्ति पर लगाया गया । जब उनसवे विरूद्ध हैदरायाद वे कानून के अधीन उप प्रथीक्षय पुलिस 
द्वारा जाच की गई ता यह निर्णय हुमप्रा हि जात पूर्वेतः झनाबिहत एजेत्यी द्वारा सचालित 
बी गई। १ 

(छ) पर्मरार (७णो.।गला) जो सरकारो श्ौद्योगिर संगठनों मे नियुक्त हों इन निपम 
से प्रभावित नही होगे। श्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 947 की घारा 2 (घ) मे क्र्मगार मे 
परिभाषा दी हुई है । बह परिभाग ध्स प्रशार है -- 


मनन 3 अर पी कम 


]8 |] राजस्थान सी. सी ए मत्स [ नियम 3 


बर्मवार' से ऐसा वोई व्यक्ति (प्रशिक्षु सहित) प्रभिप्रेत है जो कि किसी उद्योग में कोई कीमल- 
पूर्ण या बौगलरहित शारीरिक, पथवेक्षणीय प्राविथित या विधिक भम्यस्धी बाय ब्वदन्षम या पुरस्कार 
पर परने के लिए नियोजित है चाहे नियोजन वी शर्तें प्रभिव्यक्त या प्रवक्षित हो और इस अ्रधिनियम 
क ग्रधोन श्रौद्योगित्र विव द वे सम्बन्ध मे किसी बरायवाही वे प्रयोजन के लिए ऐसा कोई व्यक्ति इसके 
श्रन्तगत श्रात्ा है जो त्रि एस विवाद के सम्बन्ध में या ऐस विव द के! परिशामस्वरूप पदच्युत किया 
गया श्रागग जिया गया या दछाट दिया गया है, झयवा जिधयी पदच्चुति, अ्रलहदगी, या छटठनी हान 
था करण ऐसा विवाद उत्पन्न हुप्रा है । 

निम्नविखित 'कमेंकार' के प्न्तर्गत नहीं ग्राले हैं -- 

(+) कोई ऐसा व्यक्ति जो हि स्थ॒त सेना झ्रधिनियम, हवाई-सेवा अ्रधिनियम, या जब सना 
(गनुशासन) अधिनियम द्वारा नियश्रित हो, 

(से) कोई ऐसा व्यक्ति जो कि पुतिस या जैव में तियोजित हो, 

(ग) कोई ऐसा व्यक्ति जो थि प्रवन्धवीय या प्रशासकीय क्षमता म कार्य कर रहा है, 

(घ) यदि निप्रोजव पर्यवेक्षणीय क्षमता के भीतर कार्य कर रहा है तो उसे अवश्य ही एवं 
प्रबन्धतीय क्षमता के ग्रन्त्र्गत कार्य बरना चाहिय और इसवे साथ ही उसे 500 रू 
प्रतिमास स अधिक का वेतन भी नहीं प्राप्त करना चाहिए ।" 

वे सभी व्यक्ति जो समय समय पर अधिसूचित क्विसी सरकारी श्रौद्योगिक सगठनों म॑ नियो- 
जित है और जो ऊपर उीलिखित परिभाषा के अभिप्राय से 'कामिक” (७०ा)0८॥) हैं, वे राजस्थान 
सिवित सवा (वर्मीकरगा, नियन्त्रण स्‍ग्रौर अपील) नियमो स शासित नही होग । 

(ग) राजस्थान उच्च स्यायल के स्यायाधीशः-ये नियम राजस्थान उच्च न्यायालय के 
स्पायधीशों पर लागू नही होते, क्योति उनकी नियुक्ति सविधात के अनुच्छेद 207 के अनुसार भारत 
कघः राष्ट्रपति करते है श्रौर केवत सविधान के झनुच्छद 28 के साथ पठित अनुच्छेद 24 की प्रक्रिया 
द्वारा ही हटाए जा सक्‍त है। ये न्यायाधीश, हाई कोर्ट न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) प्रधिनियम, 954 
तथा उसके ग्रधीन बनाएं गए नियमा से शासित होते है। 

(घ) राजस्थान उच्च न्यायालय के पदाधिकारी तथा क्मंचारी:- राजस्थान उच्च न्यायालय 
के भ्रधिकारी श्रौर कमंचारीगशा सविधान वे अनुच्छेद 229 (2) के प्रधीत शासित होते हैं। राजस्थान 
सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियस्त्रस और श्रपील) नियम उक्त अधिकारिया और कर्मचारियों पर लागू 
नहीं होते और हाई कोटे ने उनके ल्यि 956 में पृथक नियम बनाए । प्रद्योत कुमार वि चीफ 
जध्टिस ?मे सुप्रीम कोर्ट ने निर्गाय दिया वि हाई कोर्ट स्टाफ के सदस्यगणा न्यायातय के चीफ जस्टिस 
(मुर्य न्‍्याथीश) के नियन्‍तण में थे, जिसको उनदे मामले निपटाने हेतु सवंधानिक अधिकार प्राप्त हैं । 

नि सन्देह ये नियम, 0 57 27, अधियूचना सस्या ? 3 (40) ऐपोइन्टमेन्टस (#-) 72 
दिनाक 24 सितम्बर, 973 (प्रकाशन तिथि 4-7-975) द्वारा राजस्थान न्यायिक सेवा तथा 

राजस्थान उच्चत्तर न्यायिक सेवा के सदस्यो पर लागू होते हैं! 
(३) लोक सेवा प्रायोग के श्रध्यक्ष तथा सदस्य --राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष 
और सदस्यगण भी राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण तथा झपीज) नियमो से प्रमावित 
निन-+--न टन ननभना नमन न 5 रनननननननन मन नान-+++++++ ८77०-77 ० 
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नियम 3 ] अनुशाप्षन एव राज्य कमंचारी [ 9 


नही द्ोते । वे सविधान के अनुच्छेद 38 के अधीन बनाए गए प्रिनियमों सशासित है। 


(च) विशेष प्रावधानों के श्रप्रीन नियुक्त व्यक्ति--जव भी किसी व्यक्ति बे लिये, किसी 
कानून द्वारा कोई विशेष प्रावध्षात किया हुमा हो, तो फानून का बही प्रावधान उसको शासित करेगा 
और उसके विपय में ये नियम लागू नहीं होगे । राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण निमल्लण और 
ग्रपीत) नियम राजस्थान पुलिस के श्रवीतस्थ सेवाओं के पदो के सदस्पो पर पुलिस अविनियम के 
अधीनस्थ रहते, लागू होते है । श्रत पुलिस अ्थ्रतियम में सेवा वी झर्तों और शास्तियों के विषय मे 
जिन प्रावधानों का प्रभाव है श्र जो मामले स्पप्टत पुलिस अधिनियम से नही आते दे राजस्थान 


सिविल सेवा (वर्गीकरणा, नियन्त्रण और अपील) तियमी द्वारा निपटाय जाएगे। इस प्रकार ये नियम 
पुनिस अधिनियम के पूरक है ।7 


(छ) श्राकस्मिक नियोजन बॉले व्यक्ति--जा व्यक्ति आवस्मिक कार्य के लिये नियुक्त किये 
जाते है, वे इन तियमो वे प्रतीत सिविल पद धारण करने वाले नहीं समभे जा सकते दैनिक 
मजदूरी पर रखे जाने वाले श्रमिकी पर ये तियम लागू नहीं होते, जैसे कि डी डी टी छिड़कते वाले, 
गीप्मकाल में खस की टट्टियों पर पाती डालने वाले, माली, झादि । *परन्तु जहा ऐसे व्यक्ति नियमित 


बजट में ममुचित स्वीकृत पढी पर काम बरते है, वे झ्रावस्मिक सेवा में नहीं समझे जाएंगे और 
इसलिये ये नियम उन पर जाग होगे । 


(ज) ऐसे व्यक्ति जो एक महोने से कम के नोटिस से सेवा से हटाए जा सकते है जा 
व्यक्ति निरे भ्रस्थाई झाधार पर नियुक्त हो, यहा तक कि, जिनवी सेवा की शर्तों के श्रनुस।र, एक माह 
से बम अ्रवधि के नोटिस पर नौवरी से डिसचार्ज किये जा सकते हो, उन पर ये नियम लागू नहीं 
होते । जब एक श्रस्थाई कर्मचारी की सेवा उसे झागे रखने के लिये उपयुक्त चही पाई गई, तो उसकी 


नौकरी समाप्त कर दी गई। निर्णाय हुमा कि इस मामले मे सविधान का अ्रनुच्छेद 3!] ग्राकृष्ट 
नहीं होता ग्रौर यह कि सेवा की समाप्ती वैध थी ।3 


बिना क्लके लगाए विसी अस्थाई कमंचारी वी सेवा समाप्त करना कैथल मात्र साधारण 


समाप्ती है गौर इस पर पग्रनुच्छेद 3।] लागू नही होता | इसी प्रकार का एक फैसला खेमचद वि 
भारतीय सध* में हुआ । 


इसी तरह का एवं अन्य मामला शक्तरताल वि भारतीय सघ० था| जबकि एक ग्रस्थाई 
बर्मचारी को सेवा जो परीक्षण पर नियुक्त था, बिना नोटिस समाप्त बर दी गई, तो निणय हुआा 


वि किसी नोटिस को आवश्ययता नहीं थी और कथित आदेश सही था और ये नियम उक्त मामले 
पर लागू नही होते ।? 


2पार 967 राजस्‍््यान 444 - लॉगमल वि अधीक्षक झआरक्षी, » 960 राजस्थान 56. 
+घेछ ]966 पटना 328. 


7977 शा प्र (24--डा. वी. के गुप्ता वि. भारतीय सघ । 


4975 ४४०४ 835--राजस्थान सरवार वि जगदीश चन्द्र 
975 एशात्र 207 


4974 श्र 94. 
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20 ] राजस्थान सी सी ए सत्स [ नियम 4 


(भ) अिल भारतीय सेवाग्ो के सदस्य -- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीवरण, नियस्नश 
और झपयी व) नियम, 958 अलिव भारतीय सेवाग्रो वे सदस्यों पर लागू नहीं होते, जैसे वि, भार- 
तीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वेदेशिफ सेवा, आदि । उन पर पृथक तियम 
लागू होते है । 

4, करार द्वारा विशेष उपबन्धः--जहा किसी सरकारी क्मंचारी के सम्बंध मे, इन 
नियमों के किसो भी नियम से ग्रसयत विशेष उपबध का रखा जाना आयश्यक प्रतीत हो» 
तो नियुक्ति प्राधिकारी, उक्त सरकारी कर्मचारी के साथ करार द्वारा ऐसे विशेष उपवध 
कर सकेगा और तदुपरात ये नियम उक्त सरकारी कर्ंचारी पर उस सीमा तक लागू नही 
होगे जिस सीमा तक इस प्रकार बनाए गए विशेष उपवध उनसे असगत्‌ हो : 

परन्तु यदि नियुक्ति प्राविकारी सरकार के नियुक्ति विभाग के अतिरिक्त दूसरा कीई 
हो, तो ऐसे प्राधिकारी द्वारा सरकार के नियुक्ति विभाग की पूर्व स्वीकृति प्राप्त वी 

जाएगी ॥? 

सरकार को भ्रविकार है कि वह किसी व्यक्ति को कसी विशेष झनुवन्धन या शर्त्तों पर सेवा में 

नियाजित कर सके वशत्तें कि संविधान के किसी प्रावधान का उत्लधन न हो । ? इस प्रकार से 
नियुक्त कर्मचारी पर राजस्थान सिवित सेवा (वर्गीकरण, नियल्नरा गौर भ्रपील) नियम लागू नही 
होंगे । परन्तु उसको सविदा (इकरार) की शर्तों के अनुसार सेत्रा से हटाया जा सबेगा, जिससे सवि- 
धान का अनुच्छेद 3] (2) आराकृपित वही होगा ।? ऐसे विशेष इकरार के लिए तिम्ब बाते 
आवश्यक है. 

(।) कोई विशेष प्रावधान करना जो इन नियमा के क्सी प्रावधान से भ्रसगत हो, 

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी स्वव सरकार अर्थात्‌ नियुक्ति विभाग नही है तो 
नियुक्ति विभाग से सरकार की पूर्वंगामी अनुमति प्राप्त करना, और। 

(3) यह सुनिश्चित करता कि ऐसे इकरार स सविधान के क्रिसी भी प्रावधान का 
उत्लघन नहीं होगा । परन्तु यदि सजा के रूप म॑ उसे सेवा से बर्खास्त क्या 
जायेगा तो सविधान का अनुच्छेद 3! क़्यान्वित हो जायगा । 

एक व्यक्ति की नियुक्ति इस शत्ते पर हुई कि वह युद्ध के दौरान तथा उसके बाद यदि श्राव 
शयकसा हुई तो सेवा में रहेगा । ऐसे व्यक्ति को युद्ध के पश्चात यदि क्रिसी भी समय नौकरी से हटा 
दिय्रा जावे ता उसे शिक्रायत करने का कोई कारण नही होना चाहिये ॥ 

जय एक राज्य अन्य राज्य में सहमिलत (30०८५७४०7), विजय ((०॥१०८७), बिलीनी करए 
(एरशह९) या एकीकरण (#८ट27भा०) द्वारा सबवितीन (30509) हो जाए तो पिछती सरकार 
प्रौर उसके कर्मचारियों के मब्य समस्त इक्रार स्वतः समाप्त हो जाते हैं और उसके बाद, वे सभी 
व्यक्ति जो नए राज्य की सेवा म रहने का विकल्प जे, उन्हे नई गठित राज्य के द्वारा आरोपित अनु- 





अधिसूचना स 6 (9) नियुक्ति/0/59/ग्रुप !ऐ दिनाक 23-2 62 दारा जोडा गया। 
#ए 955 इवाहाबाद 496-शारदा प्रसाद वि ए जी, यू पी । 

तर 953 सुप्रीम कोट 250-सतीशचन्द्र आनन्द वि भारतीय सघ । 

#॥६ 955 कसकत्ता 45. 
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लियम 5 ] अनुशासन एवं राज्य क्मेंचारो 2 


व्धो और शर्तों का पालन बरना होगा ।! परन्तु, इन नियमों का नियम 37 विशेष तौर से प्राव- 
धान करता है कि जब किसी अधिकारी को एकीवूत योजना में दिसी भी पद पर नियुक्त ही नही 
विया हो, तो वह राजस्थान के मिलने वरली उस इकाई (यूनिट) के नियमों से शासित होता रहेगा 
जिसमे वह अतिम नियुक्ति धारण करता था ! 


जब जिया परिषद्‌ वे एक सचिव, (जो सेवा में स्थाई हो चुका था) की सेवा उसकी सेवा की 
खातों के झनुसार, विना किसी जाच के समाप्त कर दी गई तो निर्खय हुग्ा कि ऐसा करना 
बैध था ॥* 


5. किसी विधि या करार द्वारा प्रदत्त अधिकारों भौर विशेषाधिकारों का संरक्षरा-- 
इन नियमों की कोई भो वात किसी भी सरकारी कर्मचारी को किसी अधिकार या विशे- 
पाधिकार से वचित नही करेगी जिमकरा वह निम्नाकित आधारों पर हकदार है--- 

(क) उस समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके श्रधीन, या 

(ख) इन नियमों के प्रारम्भ के समय, उस व्यक्ति और सरकार के वोच अस्तित्वयुक्त 

क्सी करार की शर्तों के द्वारा । 
व्प्पिणी 

निम्रम 5 राज्य कर्मेचारी को एक झाशथय या मरक्षण प्रदान ?रता है ताकि ये नियम 

(।) किसी प्रचलित कानूम द्वारा या उसके अस्तर्गंत, मा 

(२) कर्मचारी और सरकार वे वीच, इन नियमो के प्रारम्भ होने के. समय चल रह कसी 

इक्रार की शर्तों द्वारा-- 
दिसी राज्य कर्मचारी को उसके उचित अधिवारों या विशेषाधिकारों से वचित नहीं रख 
सकते । झत. पहले से ही अ्रजित अधिकारी को नए नियम नहीं छीन सकते ।२ 

एक प्रश्न यह उठता है कि आया सरकार और सिवित कर्मचारी कोई ऐसी सविदा निष्पादित 
कर सकते हैं जिनका नतीजा संविधान द्वारा गारटी किए गए अधिकारों मे समोधन के रूप मे घटित 
ही जावे । सरक्षार वि. गजावन महूदेत्रः में मुख्य न्यायावीश छागला ने निर्णय दिया कि संविधान 
के अनुच्छेद 3] द्वारा प्रत्याभूत मरक्षण एक कानूनी अपेक्षता है और यह राज्य कर्मचारी के मागने 
पर निर्भर नहीं हैं। टी मुनी स्वामी वि. मैसूर सरकार? में यह्‌ तथ जया गया है कि संविधान के 
अनुच्देद 384 द्वारा विभित अधिकार भें विधान मण्डन द्वादा बताये गये किसी कानून हारा या यज्य- 
पाल द्वारा बनाये गये नियमों द्वारा कोई कमी नहीं की जा सकती | राज्य कर्मचारी, मि सदेह, कानूनी 
स्यायालय में जाकर ऐसी धोपणा के लिए प्रार्थना कर सकता है. कि उसकी वर्खास्तगी या स्लेवा से 
हंटाये जाने का आदेश शून्य तथा प्रभावदीन है प्रौर वह दावा प्रस्तुत रूसने को लिथि को खेद का 


जा ++++++-+-+-+_+तततततत3त+म तल... 
... /गारे 958 सुप्रीम कोर्ट 228-अमरमिंह वि राजस्थान सरवार | 
2. ॥97 [9 ॥0 072 
3. #&78 953 पेषमू 24, 969 सुप्रीम को )8, 975 सुत्रीम कोट 6, 972 सुप्रीम 
बोर्द 628. 
4. #“त३$ि 3954 बम्बई 35. 


5, #रि 7964 मेसूर-250. 
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सदस्य वना हुप्ना है ।? पुराना श्रग्रेजी यह वानून दि कोई भी सरकारी कर्मचारी राज-मुठुठ के 
विरूद्ध चढ़े हुए वेतन वा दावा नहीं ला सकता, श्रव भारत म लागू नहीं हैं | उसको भारत म 
सर्वेधानिक कानून वे प्रावधान द्वारा नकारा जा चुका है 
भाग-2 : वर्गोकरस 
6 (]) सिविल सेवाओं का निम्नाक्ित रुप से वर्गोक़रण किया जायगा -- 
(!) राज्य सेवाए , 
(2) अधीनस्थ सेवाए , 
(3) लिपिक वर्गीय सेवाए , और 
(4) चतुर्थ श्रेणी की सेवाएं, 
(2) यदि क्सी सेवा में एक से* अधिक ग्रेड के पद हो तो पिभिन्न ग्रेडो के पदो को 
विभित वर्गों में सम्मिलित किया जा सकेगा। 
टिप्पणी 
सिविल सेवाश्ना का वर्गीकरण निम्तलिखित चार वर्गों म श्रे णौवद्ध किया गया है -- 
(0). राज्य सेवाए 
इनमे से कुछ सवाए इन नियमा से सतग्य अनुसूची । मे बताई गई है, उदाहरणत -- 
(क) राजस्थान उच्चतर न्याधिक सवा, 
(ख) राजस्थान प्रशासनिक सेवा, 
(ग) राजस्थान न्यायिक सेवा 
(थ) राजस्थान पुलिस सेवा, 
(ड) राजस्थान लेखा सेवा, 
(च) राजस्थान सचिवालय सवा ॥ 


उपरोक्त सेवाग्मा म सम्मिलित पदो को घारण करने वाले राज्य सेवाग्नों के सदस्य हैं। इस 
सूची को पूणा करने के लिए नियम 7 (क) तथा (ग) भी पढ़ । 

(४0 प्रधीनस्थ सेवाए 

अनुसूची ।! म अधीनस्थ सेवा वे सदस्यो की सूची दी गई हैं? इस सूची म॑ नियम 8 के 
अनुच्छेद (क), (व) तथा (ग) में उल्लेखित व्यक्ति जोडे जावें । 

(70) लिपिक वर्गीय सेवाए 

ये भनुसूची 3 म उल्लखित जिखित जिपिको के पद है और नियम 9 के अनुच्छेद (छ) तथा 
(ग) म॑ बताये गये व्यक्ति भी इसम शामिल है । 


अ--+पपपतपतमत++__++++_+++त+--नहनहइहत॥त.._-000््.क्‍्......न्‍.न. 
] और 947 प्रीवो कोसिल 23 
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नियम 7-8 | अनुशासन एवं राज्य वर्मचारी [23 


(0४) चदुर्थ भरी सेवाएं 

ये निम्न श्रेणी दो सवाए है उद्यहरणत चपरासी, साईक्लि सवार, जमादार, नाई, दपंतरी+ 
सिपाही, सफाई कर्त्ता, दजी, धोधी ब्रादि । ये पद राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियललण 
और झील) नियमो से सलग्त अनुसूची 4 मं तथा तियम 0 के अनुच्छेद (स)व (ग)म निर्दिष्ट 
किए गए हैं । 

वर्गीकरण झरावश्यक है क्योकि भिनर शिन वर्गों वें असैनिक कर्मचारी अपने अपने उच्चतर 
प्राधिकारियों द्वारा नियन्त्रित होते है । ध्यान रहे कि प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग से उच्चवर है, डितीय वर्ग 
तृतीय बे से उच्चतर है और तृतीय वर्ग चतुर्य थ्रंणी से ऊचा है। य वर्गीकरण महत्त्वपूर्ण हैं। जवति 
एक वाहन चावक अ्रविनस्थ सवा का सदस्य है उस 60 वर्ष तक वी आ्रायु तक नौकरी से इस गवत 
फहमी से रखा गया वि वह एक चतुर्घ श्रेणी कर्मचारी है । अ्रत इन नियमों से सलस्त अधिसूचिया 
एसी गलतियों से वचन के लिए तया सही वर्ग ज्ञात करन के लिय बताई गई है। नियुक्ति विभाग न 
सरक्यूलर स ४ 8 (33) नियुक्ति (क)|55 दिनाक 26 मई, 959 जारी वर के इस प्रवार की 
गलतिया न करन के लिए अ्रधिकारियों को चेतावनी दी है । इस प्रकार का वर्गीकरण णो पहले से 
विद्यमान पदा की मान्यता पर झ्राधारित है, अनुचित या मनचाही तरीके से बनाया गया , नहीं माना 
गया है ।! उचित वर्गीकरण से समान सरक्षण का अ्रधिक्षार मग नही होता ।₹ 


नियम 6 का उपनियम (2) विभिन ग्रेड्स मे विभाजित पदों के बारे में हैं। एफ ही संवा में 
अलग ग्रलग ग्रेड हो सकते हैं और प्रत्येक ग्रेड म विभिन्न सेवाएं सम्मितित हो सकती हैं. मसलन, 
यदि सचिवावय सेवाओं मे (0) सलक्सन ग्रेड, (7) ग्रेड प्रथम (70) ग्रेड द्वितीय, (५) ग्रेड वृतीय (४) 
ग्रेड चतुर्थ हैं, ता सलेक्गन ग्रेड और प्रयम ग्रेड राज्य सेवा में हो सकते है, ग्रेड द्ितीय अधीनस्थ 
सेवाग्रों म सम्मिवित हो सकता है, ग्रेड तृतीय लेखक वर्गीय सेवाग्नी मे सम्मिलित हो सकता है तथा 
ग्रेड चतुर्थ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारिया में हो सकता है । इन सेवाग्रो के नियुक्ति प्राधिकारों सिमम !2 
में विद्िप्ट व्यक्ति होंगे । 
7 राज्य सेवा में निम्नविसित होगे:-- 
(क) अनुसूची (0) मे सम्मिलित सेवाओं के सदस्य । 
(ख) ऐसे व्यक्ति जो अनुम्ुच्री 0) मे सम्मिलित पदी पर अधिष्ठायी हैसियत से कार्य 
करते हो, श्रौर जो किसी दूसरे सेवा के सपर्ग के नही हो । 
(ग) एसे व्यक्ति जिनका एकीकरण विभाग के नियमो के अनुसार उनका अन्तिम 
चयन होने तक खण्ड (व) भें निदिष्ट सेवाओ के सर्गों के पदों पर या खण्ड 
(स) में निर्दिष्ट पदों पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया हो । 
8 श्रवीनस्थ सेवा में निम्नाक्ति सम्मिलित होगे -- 
(क) अनुसूची (2) में सम्मिलित सेवाग्रो वे सदस्य । 
(स) ऐसे व्यक्ति जो अनुसूची (2) मे सम्मिलित पदों पर अधिप्ठायी हैसियत से 
कार्य कन्‍्ते हो और जो पद किसी दूसरी सेया के सम के नहीं दो । 
3.. # 4963 मैसूर-203 
2. 7 959 द्यावृप्रदेश-25 
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(ग) ऐसे व्यक्ति जिनका एकीव रण विभाग के नियमों के अनुसार उनका अ्रन्तिम 
चयन होने तक खण्ड (क) मे निर्दिष्ट सेवाग्नों के सबर्गों के पदों पर या खण्ड 
(ख) मे निदिप्ट पदो पर तदर्थ ग्रावार पर नियुक्त किया गया हो । 


9 लिपिक वर्गीय सेपाञ्रो मे निम्नाकित सम्मिलित होगे:-- 

(क) अनुसूची (3) म सम्मिलित सेवाओ्ो के सदस्य । 

(ख) ऐसे व्यक्ति जो अनुसूची (3) मे सम्मिलित पदा पर अधिप्ठायी हेंसियत से कारये 
करते हो और जो पद किसी दूसरी सेवा के सवर्ग के नही हो । 

(ग) ऐसे व्यक्ति जिनका एफ्रीकरण परिभाग के नियमों के अनुसार उनका अन्तिम 
चयन होने तक खण्ड (क) में निर्दिष्ट सेवाश्रों के सवर्गों के पदों पर, या खण्ड 
(ख) में निर्दिप्ट पदों पर तदर्थ आधार पर नियुक्त क्या गया हो । 

]0 चतुर्थ श्रेणी सेवा मे तिम्नाक्ति सम्मिलित होगे: -- 

(क) अनुपूचों (4) मे सम्मिलित सेवाग्ना के सदस्य । 

(ख) ऐसे व्यक्ति जो भ्नुमूचो (4) में सम्मिलित पदो पर अ्धिष्ठायी हैसियत से 
कांये करते हो और जो पद सी दूसरी सेवा के सवर्ग के न हो । 

(ग) ऐसे व्यक्ति जिनका एकीकरण विभाग के नियमों के श्रनुसार उनका अन्तिम 
अऋयन होने तके, खण्ड (क) में निर्दिप्ट सेवाओं के सवर्गा के पदो पर या खण्ड 
(स) मे निर्दिष्ट पदों पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया हो । 


[[ (क) सरकार, समय समय पर, अनुसूचियो की प्रविष्टियों मे परिवर्धन या 
परिवर्तन कर सकेगी । 

(स) जब कोई विद्यमान पद पर जिसी भी झनुमूची मे सम्मिलित नही क्या गया 
हो तो ऐमा मामला सरकार के नियुक्ति विभाग मे भेजकर विनिश्चित कराया जाएगा। 


व्प्पिणो 


सेवाओं का वर्गीकरण उपरोक्त माय 2 मे नियमवद्ध क्या गया है । प्रत्येक सेवा की सम्पूगा 
सूची बनाई नहीं जा सकती क्योकि अनक पद समय समय पर नए बनाए जाते हैं या समाप्त किए 
जाते हैं। नियम ।] मरवार को ऐस ग्रधित्ार प्रदान करता है जिससे चह इन नियमों से सलम्न 
सूचियों में नए नाम जोडन या परिवतंन करन में समर्थ हो सके । इससे भिन्र जिसी पब्रन्य स्थिति का 
सामना करन के तिए, नियम ] का उपनियम (ख) प्रावधान करता है कि यदि कोई पद कसी भी 
अनुमूचो म दर्ज नहीं हा, ता मामला सरकार वे नियुक्ति विभाग में निर्णय हेतु भेजा जाएगा। वार्य 
दक्षता का बाछित स्तर सुरिश्चित करत वे लिए सरकार वर्गविराण के नियम बनान हेतु कानूनन 
सक्षम है। हा सब॒ता है झि वर्गीकरण वैज्ञानिक रुप स सही या तर्क की दृष्टि से सम्पूर्ण न हो। ऐसी 
विभिन्नवाएं जितसे वर्गीकरण करना जरूरी हो, वास्तविक त्या सारभूत (5ए0४थए7४) और जिन 
उद्दे श्यो को प्राप्ती करनी है उनसे सही एवं उचित सम्यन्ध रखन बाजी होनी चाहिए ।! श्रपिव्यक्ति 
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नियम 2 ] अनुशासन एवं राज्य कमंचारी [25 


“मैदा का सदस्य” से अभिष्राय ऐमे व्यक्ति से है जो इत नियमों के अधीन उक्त सेवा में स्थाई रूप से 
लिपुक्त हो ।7 पूल-स्वन (८७०८४) के अतिरिक्त किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति सम्यधित सेवा वी 
सदस्यता से बाहर होना नहीं माना जा सकता ।* 


माग-3 नियुक्ति प्राधिकारो 


02 (|) डिसी द्वाज्य सेवा मे समस्त नियुक्तिया सरकार द्वाराया इस विपय में 
सरकार द्वारा वशेप रूप से सगक्त प्रायिकारी द्वारा वी जाएगी। 


(2) सी अधीनस्थ सेवा मे समस्त नियक्तिया विभागाध्यक्ष द्वारा या इस विपय 


में सरवार वो स्वीकृति से विभागायक्ष द्वारा पिशेष रूप से सशक्त प्राविकारी द्वारा की 
जाएगी । 


(3) किसी लिपिक वर्गीय सेवाओं तथा चतुर्थ श्रेगी सेवाओ में समस्त नियुक्तिया 
विभागाध्यक्ष द्वाए इस विपय म जारी क्यिे गये नियमों एवं अनुदेशों के अध्यधीन कार्या- 
लयाध्यक्ष द्वारा की जाएगी ! 


विप्पणी 


विभिन्न तैवाशा व सम्बन्ध मे तियुक्ति प्राधिवारियों की ध्यवस्था नियम ।2 करता है। राज्य 
सेवाग्रो मे सभी नियुक्तियाँ राज्य सरकार बरगी । पहले उपराक्त तीनों उपनियमों (!) (2) व (3) 
भे शब्द 'समस्त' और नियुक्तियार के भध्य शब्द प्रथम लिखा हुत्ना था। इसका तात्वय यह था वि 
पहले कैवन प्रभ्मम नियुक्ति प्रदात करने वावा ही नियुक्ति प्राधितरारी माना जाता था । परन्तु अब 
अधिसूचना सख्या एफ ३6 (9) नियुक्ति ए/59 ग्रुप 3 दिनाव 23-2 62 द्वारा शब्द “प्रयम” प्रत्यक 
श्रेणी के लिये लोपित कर दिया गया हैं। अत अब राज्य सेवाड्रो में समस्त्र नियूक्तिया राज्य सरकार 
द्वारा की जानी हैं श्रौर प्रधितस्थ सेवाश्ा की सारी नियुक्तिया विभागाध्यक्ष करता हैं। लेखक वर्षीय 
सेवाओी में सभी नियुक्तियां कार्यावयाध्यक्ष कर्ता है परन्तु नि संदेह बहू सम्बन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा 
जारी क्यि गये नियमों और निर्देशों से प्रतिवन्धित है। इसी प्रशार चतुर्थ श्रेणी सेवा म समस्त 
नियुक्तिया पिभागाध्यक्ष हारा जारी किय गये नियमों प्लौर निर्देश! बा अनुमराण बरसे हुये कार्यालया- 
ध्यक्ष करेगा | राज्य सरकार को यह भी अझधिवार है कि वह उप तियम () के अस्तगत किसी अन्य 
अधिकारी वी भी राज्य सेवाद्रो मे नियुन्तिया करन के दिये अ्रधिक्रार प्रदान कर सक्रे । ऐसी अवस्था 
मे, व्थित प्रधिकारी नियुक्ति प्राथिक्रारी कहवाएगा | इसी तरह नियम (2) के भ्रधीन विभागाध्यक्ष 
भी किसी झ्न्‍्य अधिकारी को अधिनस्थ मेवाओ्रो म॑ नियुक्तिया करने के लिये प्राधिकृत कर सकता है 
ओर उस दशा में ऐसा प्राधिक्रारी नियुक्ति प्राषितरारी कहतायेगा! परन्तु अधिनस्थ सेप्राओ वे 
मामले में एक वड़ी शर्त यह है कि इस प्रकार से अधिकार कसी प्रन्य अविक्ञारी को सुपर्द करने से 
पहले पिभागाध्यक्ष को राज्य सरवार से अधिकार सुपर्द करने हेतु अनुमति परते ले लेनी चाहिए । 
लेखक वर्गोय सेवाश्री तथा चढुय॑ क्षेगगी मेवराड्री वे सम्बन्ध से कार्यालयाध्यक्ष नियुक्तिया बरने का 
] 


970 ६४.४ 302-गोपापदृप्ण वि राजस्थान सरकार 
3970 शा 302-5पराक्तानुमार । 


अ्रधिमूचना सस्या एफ १6 (9) नियुक्ति 9/59 भ्रुप 3 दिताय 23-2-62 द्वारा शाद ' प्रथम” 
हटाया गया $ 
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अधिकार किसी प्रन्य प्रधिकारी को नहीं सोप सकता तथा उसके लिए यह भी प्रावश्यय है दि ऐसी 
नियुक्तियों के सम्बन्ध में विभागाध्यक्ष द्वारा बताये गये नियमी व हिंदायतों का पाजन होता रहे । 
यदि विभागाध्यक्ष कोई प्रतिवन्ध प्रारोवित करे या कतिपय पदी थे लिए कोई अहंताए निर्धारित बरें 
ता वार्यालयाध्यक्ष उक्त हिदायतों के प्रतिवृल कार्य नहीं कर सत्रेगा | इसौ प्रकार यदि विभागाध्यक्ष 
एसी हिदायत जारी बरे कि झागामी प्रादेशों तक कोई भी नियुक्ति नही की जाएगी तो कार्यालया- 
घ्यक्ष तव तब' बोई नियुक्ति नही कर सपेगा जब तक कि विभागाध्यक्ष नियुक्तिया बरने वे! लिये नई 
हिदायत जारी नही बरें । 

विभागाध्यक्षो की सूची, झनुसूची (व) में दी गई है भौर वार्वालयाध्यक्षों वी सूची प्रनुसुची (व) 
में हैं, जो इन नियमों के साथ सलग्न हैं । 

स्थाई बरने वाला प्राधिकारी प्रर्वात्‌ वह प्राधिकारी जो किसी परिक्षण में रसे गये कर्मचारी 
(9709400॥07) वी नियुक्ति मूल पद पर परिक्षण वी झवधि समाप्त होने पर स्थाई बकरे वही उक्त 
कर्मचारी का नियुक्ति प्राधिकारी होगा । वह अ्रधिकारी जो जिसी व्यक्ति को बेवल मात्र परिक्षण 
(7709900॥) पर रखे, वह उसका नियुक्ति प्राधिकारी नहीं कहल या जा सकेगा । 

नियुक्ति प्राधिकारी वी परिभाषा पर, (नियम 2-प्रनुच्छेद-व) वी व्यास्या बरते हुये हम इस 
परिभाषा पर पहले से ही चर्चा कर चुके हैं । 


मसाग-4 विलम्बन 
]3. निलम्बन--(|) नियुक्ति प्राधिकारी या कीई प्राधिकारी जिसके श्रधीन वह 


नियुक्ति प्राधिकारी है या सरकार द्वारा इस विषय में सशक्त कोई भी भ्रन्‍्य प्राधिकारी 
क्सी सरकारी कर्मचारी को निलम्बित कर सकेगाः-- 


(क) जहा कि उसके विरुद्ध कोई अझनुशासनिक कार्यवाही करने का विचार है या 
ऐसी कोई कार्यवाही तबित है, या 
(ख) जहा उसके विरुद्ध किसी फौजदारी झ्पराध के सम्बन्ध मे प्रन्वेषण या 
विचारण हो रहा हो 
परन्तु जहा निलबन की आज्ञा नियुक्ति प्राधिकारी से निम्नतर प्राधिकारी द्वारा दी 
गई है तो उक्त प्राधिकारी, उन परिस्थितियों की रिपोर्ट, जिनमे ऐसी आज्ञा दी गई थी, 
तुरन्त नियुक्ति प्राधिकारी को देगा । 
राजस्थान सरकार का निर्णय 
राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियस्ध्रण् और भ्रपील) नियम, 958 के नियम 3 के 
उपतियम () द्वादा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इन नियमों के नियम !4 मे 
निर्दिष्ट लघु शक्तियों में से कोई शास्ति आरोपित करने के लिये सशक्त प्राधिकारी को, राज्य सरकार 
के कर्मचारी को निलम्बन करने का प्राधिकार प्रदान वरती है । 
(2) कोई राज्य कमचारी जो किसी फौजदारी दोषारोपण पर या अन्यथा 48 घटो से अधिक 
समय तक हिरासत में रखा गया हो, तो उसे हिरासत की तिथि से नियुक्ति प्राधिकारी के आ्रादेश 
द्वारा निलम्बित किया हुआ समभा जायेगा श्रौर वह झागामी आदेश तक निलम्बन मे रहेगा । 


है 





अधिसूचना स, एफ 3 (9) नियुक्ति (अर) 62, दिनाक 0 9-62 द्वारा जोडा गया। 


यम 3 (निलम्बन)] अनुशासन एवं राज्य कर्मचारी [ थ27॥ 


जब किसी निलम्बन झादेश में चल रहे राज्य कर्मचारी पर उसके विरूद्ध जारी की गई वर्ला- 
तभी या सेवा से हटाये जाने या अनिवार्य सेवा निवृत्ति की शास्ति इन नियमों के अधीन भ्रपील में या 
जरसानी होने पर निरस्त कर दी जाती है और किसी निर्देशन के साथ मामला आगे जाब करने या 
गरयवाही करने के लिए लौटा दिया जावे, तो उत्त कर्मचारी का निलम्बन सेदा स॑ बर्खोस्तगी, हृटाये 
बाते मा अ्रमिवार्य सेवा निवृत्ति के मूल झादेश की तिथि से पुन. जारी रहना समका जायेगा और बह 
प्रागामी झ्राज्ञा तक प्रभावशील रहेगा । 


(4) जब क्सी राज्य कर्मचारी पर सेवा से बर्खास्त करने, हटाये जाने, या झनिवार्य सेवा 
निश्वत्ति करने की शास्ति विसी कानूनी स्यायालय के फैसले द्वारा खारिज करदी जावे या शून्य घोषित 
करदी जाये था प्रभावहीन हो जाये और मामले वी परिस्थितियों पर विचार करते हुए अनुशासन 
प्राधिकारी उन्ही ध्रारोपों पर जिनके श्राघार पर उसे वर्खास्तगी हटाये जाने या सेवा निशवत्ति की 
शास्ति मूलतः दी गई थी, भ्रागे जाच करना तय करे तो उक्त राज्य कर्मचारी वर्खास्तगी, हटाये जाने 
या अतिवा्य सेवा निवृत्ति के मूल झादेश की तिथि से नियुक्ति प्रार्थिफारी दर विल्लप्वित किया 
समझा जायेगा झ्रौर भ्रागामी आदेशों तक वह निलम्बेन में चलता रहेगा। 


(5) इस नियम ने श्रधीन जारी किया गया निलम्बन का झादेश, किसी भी समय, उक्त 
आदेश देने वाले था देने वाले समभे गए प्राधिकारी द्वारा या ऐसे प्राधिकारी द्वारा निरस्त कया जा 
सकेगा जिसका उक्त प्राधिकारी ग्रधीनस्थ है । 


> राजस्थान सरकार के निर्देश 
(राजस्थान सरकार की पुस्पिका-अनुशासन कार्यवाहिया, 963 संस्करण, अनुच्छेद 4) 


(0) प्रार्रम्भिक जाध के फल स्वरुप यदि यह समझा जावे कि दोपी व्यक्ति के विरूद्ध लगाए 
गए श्रारोपो की गभीरता को देखते हुए उसे अपने पद पर बने रहने देना सार्वजनिक हिंत में नही है 
या यदि कोई सरकारी कर्मचारी फौजदारी आारोपो के कारण गिरफ्तार क्या गया हो, तो ऐसे दोषी 
(एना०प१०५७) को तुरन्त निलम्ित कर देना चाहिए। साधारणत निलम्बन का झादेश नियुवित 
प्राधिकारी से नीचे वले अधिकारी की नहीं देना चाहिए। परन्तु यदि सेवा की अत्यावश्यक्ताएव्शाहुआ- 
0६5 0 ॥6 5६४००) को वोई भिन्न कार्यवाही की तुरन्त जरूरत हो, तो नित्तम्बन का आदेश जारी 
बरने वाले प्राधिकारी को प्रादेश की पुप्दि नियुक्ति प्राधिकारी से करवा लेनो चाहिए। हाल ही में 
राज्य कर्मचारी को निलम्बित करने का प्राधिदार ऐसे अ्रधिकारी को सुपुर्द कर दिया गया है जो 
सम्दन्धित राज्य कर्मचारी को राजस्थान सिविल सेदा (वर्गोकरणा, नियन्त्रशा और अपील) नियमों के 
नियम 4 में निदिष्द कोई भी लघु शाह्ति लागू वरने के लिये सक्षम हो। निलम्बन, प्रादेश वी 
तिथि से या उससे पहले की किसी विवि से प्रभावित नही करता चाहिये बल्कि चार्ज सुधुई करने की 


ठिवि से होता चाहिये । (थी प्रसाद , 960 0.५४ 386), निलम्बन आ्रादेश वा प्रमाशिक मजमुत 
(5(80पंथाएट८त ता) परिधिष्ट में दिया गया है । 


(0) 80 प्रादेश देने वाले प्राधिकारी के लिये दोषी व्यक्ति को निर्वाह भत्ता देने वी 
स्वीइृत्ति भी देनी भ्रपेक्षत है, जो प्रधिक्राधिक उसका भाषा वेतन भौर उस पर देय महगाई भत्ता 


होगा । 


[निर्वाह भत्ते पर राजस्थान सेवा नियमों का नियम 53 देखिये । ] ह 
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राजस्थान सी सी ए सल्स [ नियम (निलम्बन) 3 


#(त) निलम्बित राज्य फर्मचारियो के विरुद्ध विभागीय ज्ञाच के लिये समण सारिका -- 
निनम्वन के अधीन सरव।री वर्भचारिया के विधद्ध विभागीय जाच में निम्मलिखित समय 
सारिवा निर्धारित की गई है-- 


() 


(2) 


(3) 


(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 


प्रारम्भिक इनक्वायरी (जाच) पूरी करना और झ्नुशासन प्राधिकारी 
को चाज्ज व आरोपो के विवरण सहित रिपोट प्रेषित करना । 
प्रारम्भिक इनकत्रायरी की रिपोर्ट की जाच वरना और दोपी को 
चार्ज शीट देना । 

दोपी द्वारा लिखित उत्तर देना। 


लिपित उत्तर वी जाच और जाच ग्रधिकारी की नियुक्ति 
विभागीय जाघ पूरी करना 

जाच रिपोर्ट (॥४५णा४ 76907) का परीक्षण 

कारण बताप्नो नोटिस जारी करना 

दोपी द्वारा वारणा बताझो नोटिस का उत्तर प्रेषित करना 


कारण वताझ्ो तोटिस के उत्तर की जाच और प्रतिम आदेश जारी 
करना 


3 महीने 
] महीना 


बम से कम 
3 सप्ताह और 
ज्यादा से 
ज्यादी 2 
महीन 

2 महीने 
3 सप्ताह 

2 सप्ताह 
2 सप्ताह 
3 सप्ताह 
] सप्ताह 


नोट --मदि किसी मामले में किसी विशेष अवस्था (४४४९) पर उपरोक्त समग्र सारिकानुमार 
कामवाही करने म कठिनाई हो, तो अनुशासन प्राधिकारी से किसी विशेष अवस्था ($82०) पर समय 
यढान की झनुमति भ्राप्त की जाएगी । यदि ऐसी कोई बठिनाईया अनुशासन प्राधिकारी को महसूस 
हो तो बह ऐसी अनुमति अपने अगल उच्च प्राधिकारी से प्राप्त करगा ॥ 


++राजस्थान सरकार के नीनिदे 


सिवाय उन मामलों के जिनम सरकारी कमचारिया को फीजदारी अपराध की तफतीश या 
मुकदमा चालू होने बे! कारण निलम्बित किया गया हो तिम्नविश्वित सरकारी प्रादेश राज्य कम- 
चारियां को निलम्पित करने के मामले मे दृढ़ता से पालन करना चाहिए । 

(।) निलम्बत करने का रास्ता बहुत सावधानी से अपनाया जाना चाहिए और केवल तभी 
जबकि राजस्थान (वर्गीकरणा, नियन्त्रण भौर अपील) नियम 958 के अ्रधीन निर्धारित क्सी कठोर 
शास्ति दोपी कमचारी पर अत्तत जागू करद वी सम्भावना हो अबवा जब वह किसी फौजदारी 
चाज पर गिरफ्तार कर लिया गया हो 4 
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(2) विलस्वन वें सम्बन्ध मे प्रदेश जारी करने से पहोे, नित्रम्बन प्राधिकारी के सामने 
प्रारम्भिक रिपोर्ट और दापी बर्मंचारी वा कथन दोनों उपलब्ध होन चाहियें तारि उपयुक्त (१) बा 
वाजन कर से, बयारि वैवर प्रारम्भिक रिपोर्ट वे ग्राधार पर झादेश जारी वरना सम्भवत इक" 
सरफा धाबार पर होगा । 

(3) लिलस्बन करने के पश्चात्‌ समय सारिका वे झनुमार दरार्रवाही करवे छा प्रयास वरना 
चाहिए । 

एक नया निर्देश निम्नानुसार है+-- 

राजस्थान सरकार का निर्देश 


] * *राष्ट्रीय स्वम सेवक सघ, जमाते इस्लामी श्रोर श्रानन्‍्द मार्ग की गतिविधियों में भाग 
सेमा:--झ्रापातकाल (इमरजेन्सी) में लगाया गया प्रतिवन्‍्ध वापस ले लिया गया है । 


तर ?कारण बता नोटिस पर निलम्बन*--विभागीय जाव के पश्चात्‌ जय राज्य कमंचारी को 
वियम 6 (0) के श्रथीन कारण बताग्नो नोटिस जारी हो, तो यदि वह पहले ही से सिलस्वन मे 
नही हो तो, उसे तुरन्त तितरम्वित्त किया जाना चाहिए। 

£राजस्यान सरकार का निर्देश 

फौजवारी छार्यवाहिया चालू रहने को प्रवधि मे या ऋण के कारण गिरपतारो को कार्यवाही 
हीने पर या किसी कानून के प्रधीन निवारक मजरबन्दी का प्रावधान करने वाले क्िसों फानूम के 
(अर्थात्‌ ग्रव मोसा) के प्रग्तगंत हिरासत के दरमियान निललम्बन | 

(क) जब किसी राज्य वर्मचारी को निवारक नजरबन्दी वा प्रावधान करने वाले किसी कातूते 
ने श्रधीन या किसी फीजदारी अपराध या ऋण के फतस्वरूप वार्यवाहियी में हिरासत में रसा जाता 
है और यदि हिरासत की झ्रवधि 48 घण्टो से श्रधिक्र हो और यदि वह पहले से ही निलम्बित नहीं है, 
सो वह राजस्थान सिवित सवा (वर्गक्रिशा, नियन्त्रण और अपीत) नियम, 958 बे” नियम 3 (2) 
के अ्नुभार भावी प्रदेश हाने तक, हिरासत की निथि से निलस्वित होना समभा जाएगा । जो राज्य 
कममंचारी कद की सजा मुगत रहा हो भी, इसके विलद्ध अ्रनुगासन कार्यवाही करने का फैसला 
विचाराधीन रहने पर उसके साथ नी इसी प्रकार का सजूक किया जाएगा, 

(वे) जिसे सरकारी कर्मचारी के विरूद्ध, फिसी फोजदारी आरोप पर कार्यवाही चालू हो परन्तु 
जिसे वास्तव मे हिरासत प नहीं रदा गया हो (उदाहरशन जमानत पर छोडा गयों व्यक्ति, बह 
राजस्थान सिवित सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियमों के तियम !3 (।) के अ्रनुच्छद 
(ज) के भ्रधीन सक्षम प्राधिकारी के झादश से नितवम्बित किया जा सकेगा । यदि चार्ज रा|्य कर्मचारी 
के सरकारी पद से सम्बन्धित है या उसने सैतिक पतन (078 ।ाफा006) का है, तो जब तक कि 


कीई झन्य रास्ता अपनाने के विए विशेष कारण न हा तव तव॒ निमबम्बन का आदेश इसी विय्रम वे 
अन्तगत दिया जाएगा 


४5२०३७-++८००-+०००+०००++८-+-+ 7-5 
॥# मरया 9 4 (7) कामित/-वा/74 दिनाव 9 5-977 »  लेखायित! ६977 वेज ] 
उपरोक्त अ्धिवृदना जा * लेखाविज्ञ" 977 मे पृष्ठ 257 पर प्रबाशित हुई । 
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ऊ0पु राजस्थान सी सी ए रल्‍्स [ नियम (निलम्बन) 3 


(ग) जब विसी राज्य कर्मचारी के विरूद्ध ऋएा के लिए गिरफ्तारी की बायंवाही चालू वी 
गई हो परन्तु जो वास्तव मे हिरासत में नहीं लिया गया है, तो उसको राजस्थान सिविल सेवा 
(वर्गीकरण, नियन्त्रण झ्ौर झपील) नियम 958 के नियम 3 () के श्रनुच्छेद (क) के श्रघीन 
श्रादेश द्वारा निलम्पित किया जा सकेगा श्र्थात्‌ केवल तभी जब कि उसके विरूद्ध प्रनुशासन कार्यवाही 
करने का इरादा हो, 


(घ) जब कोई राज्य कर्मचारी, जिसे प्रनुच्छेद (ख) में उल्लेजित परिस्थितियों मे निवभ्बित 
समझा गया है, बिना भ्रनुशासन कार्यवाही किए पुन स्थापित (7०-०४॥४८५) किया जाता है, तो 
निल्मम्बन काल का वेतन झौर भत्ता नियम 54 के झ्रधीन नियमित कया जाएगा, प्रर्थाव्‌ यदि बह 
दोष से बरी क्या गया है (या उसके विरूद्ध गिरफ्तारी की कार्यवाही ऋण के लिए वी गई थी) या 
यह साबित हुआ हो कि उसका दायित्व ऐसी परिस्थितियों से उत्पप्त हुआ्न था जो उसके नियन्त्रण से 
बाहूर थी या किसी सक्षम प्राधिकारी ने उसको हिरासत में रखना पूर्णतः झनुचित करार दिया हो, 
तो मामला नियम 54 (2) के अधीन निपटाया जाएगा, अन्यथा नियम 54 (3) के भ्रधीन तय क्या 
जाएगा ।" 


नोट .--ऊपर नियम 54 का उल्लेख है, उससे प्रभिप्राय राजस्थान सेवा नियमों के नियम 54 
से है । 


3राजस्थान सरकार का निर्देश 


यदि कोई सरकारी कमेंचारी दो वर्ष से झ्धिक समय से निलम्बित चला प्रा रहा है (मौर 
किसी कानूनी अदालत से उस पर फौजदारी भुकहमा नहीं चल रहा है) तो दो वर्ष वी समःप्ती पर 
सक्षम प्राधित्रारी तुरन्त मिलम्बन झादश का पुन निरीक्षण करेगा। यदि उसे निलम्बन करने का 
आधार तब भी विद्यमान है, तो उसका तिलम्बन जारी रहेगा, परन्तु यदि सक्षम प्राधिकारी (जो 
साधारणतया नियुक्ति प्राधिकारी होगा) यह भनुभव करे कि जिन झाधारों पर उसे निलम्बित किया 
गया था वे झब मौजूद नही हैं प्रथवा यदि उक्त प्राधिकारी श्रनुभव करे कि कुछ विशेष परस्यितिया 
ऐसी हैं जिनसे उस पुन स्थापित करना जरूरी है, तो लिखित मं कारण अभिलिखित बरके उस 
राज्य कर्मचारी को पुन स्थापित कर सकेगा | यह पुन. स्थापन विभागीय जाच के मामले पर काई 
प्रतिकूल प्रभाव नही डालेगा किन्तु जिस मामले में पुन. स्थापन किया गया है, निलम्बन की अवधि 
क्या समभी जाएगी इसका फैसला तभी क्या जाएगा जब किः दोपी के विरूद्ध विभागीय जाच का 
अ्रतिम निर्णय हो जावे। 

जांच प्रारम्भ होने के एक वर्ष पश्चात्‌ जाच अधिकारी विभागाघ्यक्ष के माध्यम से (जबकि 
जाँच अधिकौरी विभागाध्यक्ष के अतिरिक्त कोई प्रन्य हो) सम्बन्धित प्रशासक्रीय विभाग को सूचित 
करेगा कि नाच अमुक समय में समाप्त होनी सम्भव थी और पिछले विलम्ब और भविष्य में होने 
वाले विलम्ब का कारण बतलायेगा । तत्‌पश्चात्‌ सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग को हर तीन महीने 
प्रगति रिपोर्ट भेजी जाएगी | ऐसे मामलो का पुननंनिरीक्षण प्रशासन विभाग में किया जायेगा और 
उचित आदेश पारित किये जाएगे $ जब यह झनुभव किया जाये कि बिना पर्याप्त कारण के जाच मे 
अत्यधिक विलम्ब हुआ है या विलम्द के पीछे कोई बदनीयतो का इरादा था, तो सम्बन्धित जाच 


श््च्च््च्््डलोजा रस सनम. .>.>-3र «७ ५3»५.७७+> कक 
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तयम (निल्रम्बिन)3 | अनुशासन एवं राज्य कमेचारी [3 


अधिकारी के विछद्ध अनुशासनात्यक कार्यवाही करने के लिये नियुक्ति विभाग को लिखा जाना 
बाहिये 4 

जब किसी उच्चतर प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील में अथवा भ्रदालती पँसले वे. फलस्वरूप 
या ग्रन्यधा यह ज्ञात हो कि किसी दोपी राज्य कर्मचारी को इसकारण से वरी किया यया है कि जाच 
प्रधिकारी था भ्रतुशासन प्राधिवारी ने निर्धारित प्रक्रि। का पालन नहीं किया, तो उसके विरूद्ध 
विभागीय कार्यवाही प्रवश्य की जानी चाहिए, यदि उन्होंने जानबूक कर निर्धारित प्रक्रिया की अ्व- 
हेलना की या घोर लापरवाही के कारण निर्धारित प्रक्रिया वा भ्नुसरण नहीं किया प्रथवा प्रकिया 
अदतीयती से मगर की गई । 

जव किसी राज्य कमंचारी को, जिसे मामले में जाच विचाराधीन होने से निलम्बन में रखा 
गया था, पुन स्वावित किया जाएं तो पुत. स्थापित करने मे सक्षम प्राधिकारी को आदेश में यह 
अवश्य व्यक्त वरना चाहिये कि निलम्दन काल का शुमार क्सि प्रदार किया जाऐगे तथा उस भवधि 
के लिये कितना देवतत एवं भत्ता दिया जाता हैं। यदि राज्य कमंचारी पूरी तरह दोपमुक्त किया जाता 
है, वो वह पूरे वेतन व मंहगाई भत्ते का हकदार होगा । भ्रन्य मामलों में उस शनुपात से वेतन तथा 
भत्ते श्रनुमत किये जायेंगे जितते सक्षम प्राधिकारी निर्धारित करे। पुनः स्थापन उस तिथि से प्रभावित 
होगा जिस तिथि को राज्य कर्मचारी झपने पद का मया स्थान भार सभाले ।? 

प्रत्येक केलेण्डर वर्ष के लिए, समस्त विभागाध्यक्षों द्वारा हर वर्ष 45 जनवरी तक निम्नलिखित 
वरिशभ्निष्ठ-2 में निर्धारित प्रपत्र पर वाधिक नक्शा भेजा जायेगा जिसमें निलम्बित किये गये राज्य कर्म- 
चारी तथा उनवी विभागीय जाच का नतीजा दर्शाया जायेगा। यह नक्शा राज्य सरकार प्रस्येक वर्ष 
देखती है, इसलिये समय पर भेज देना चाहिए ६ 

[शजस्पान सरकार वी भनुशास्तन कार्यवाहियों की पुस्तक प्रनुच्छेद 4,] 

परिशिष्ठ-2 
हल है + विभाग 


वर्ष ४० +००» के लिये नितम्दत में रखे गये भ्रधिकारियों/कर्मचारियो के विधय मे विचारा- 
घीन विभागीय जाय के मामलों की भ्रदस्या दतलाई गई है १ 


नी +ज-75प/त५+-+-++_______..._लहनह.हनआात..लबतबनब२ल€ब€ट.-न्‍बल्‍ट.त.क्‍ल्‍.00॥2-8३3लह. 
क्रम भ्रधिकारी/क्मेंचारोी झाया राजपत्रित निलम्बन चार्ज शोट. जाच करने 





संख्या का नाम तथा पद अधिकारी है या वी देने वो के आदेश 
अराजपत्चित छिधि विधि की तिथि 
.। क् 3 4 5 6 
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जाअ प्रतिवेदद.. निएंध तथा उसकी. कानूनी कार्यवाही... विल्म्व ते, 


प्राप्त हाने की दिधि की अ्रवस्था, यदि कारर विशेष विवरण 
तिथि कोई हो 
आप जा सब यह बीज ओम अमटम>,3:2293 42 वीक लडकी अमर कक कमर रकम कब 
7 8 4 0 ] 


) राज़ सेवा नियमों का नियम 54. 


32 राजस्थान सी. सी. ए झूल्स [ नियस 3 (निलम्बन) 


व्प्पिणी 


निलम्बन का तात्पयें:--शब्द “निलम्बन! की परिमापा इन नियमों में दी हुई नहीं हैं | परन्तु 
निलम्बन का मुख्य झ्रभिप्राय राज्य कमंचारी को अपने विशेषाधिकार क्य पद छारण करते हुये शौर 
सरकारी हैसियत से कार्ये करने में दखल करने से है ।7 अन्य शब्दों में उसे झपने झ्धिकार प्रयोग 
करने से यथा सरकारी पद पर विशेषाधिकार रंसने से रोका जाता है और उसे झस्थाई रुप से उसके 
कार्यों व विशेषपाधिफार से अलग रस्म जाता है ।? निलम्बन वर्खास्तगी या सेवा से पृथक करना नहीं 
होता, इसलिए वह सविघान के किसी प्रावधान को आ्राकपित नहीं करता | कर्मचारी को उसके 
कत्तंव्य-पातन से अस्थाई रूप मे केवल रोका जाता है ॥3 


ज्ञात रहे कि सरकार को सजा के रूप में निलम्बित करने का धधिकार नहीं है । निलम्बन का 
“झ्रादेश तभी दिया जाता है जब कि नागरिक कर्मचारी के विरूद्ध कोई विभागीय जाच, या फौजदारी 
तफतीश या फौजदारी भुकदहमा विचाराधीन हो । यह आवश्यक है ताकि सरकार और सम्बन्धित कर्म- 
चआारी दोनों उलभन की दशा (८गआप०85छगह आए३॥0)) से बच सके । निलम्बन काल में दोपी 
प्रधिकारी को पूरा वेतन नहीं दिया जाकर निर्वाह भत्ता प्रदत्त क्रिया जाता है ॥£ 


मालिक बिना कोई कारण बताये झपने कर्मचारी को कह सकता है कि वह कार्य नही करे, 
परन्तु ऐसा झादेश बतौर सजा नहीं होता चाहिए, और इसीलिये मालिक को श्रपते कर्मचारी को पूरा 
बेतन का मुगतान करना होगा ।२ 


निलम्बन न तो पदस्तर से पक्तिच्युत करना हैं,१ श्रौर न ही सेवा से हठाता है ।* अतः तिलम्बन 
आदेश जारी करने से पहले दोपी कर्मचारी को नोटिस जारी करना ग्रावश्यक नही है। ऐसा प्रादेश 
रिट याचिएा द्वारा चुनौती नहीं दिया जा सकता ।$ परन्तु मध्य प्रदेश वि शमशुहुसैन? मे नागपुर 
उच्च न्यायालय ने एक भिन्न निर्णय दिया, जिसमे न्यायमूर्ति बोस ने व्यक्त किया कि जब 
झरिमी व्यक्ति को निलस्वित किया जाता है नो उसकी राय में उसे उसकी पदपक्ति से गिरा दिया 
जाता हैं । परन्तु उसके बाद, कलकत्ता, उड़ीसा, मद्रास, मध्यभारत, पटना, ग्रासाम, श्रान्प्रप्रदेश, 
केरल झादि उच्च न्यायालयों ने नागपुर के निर्शाध की पुष्टि नहीं की | अब तो सर्वोत्तम न्यायालय 
ने तय कर दिया है कि जाच का निर्णय विचाराघीन रहने, निलम्बन का झ्ादेश, सविधान के प्रनुच्छेद 
34 को भ्राकपित नहीं करता ॥१९ 
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नियम 3 (निलम्बन)] ग्रनुझासन एवं राज्य कर्मचारी [ 33 


पिलम्बन प्राधिकारी -“नियम 3 (।) के प्रनुसार निम्ततिखित प्राधिकारी निम्न श्रादेश 
जारी करने वा प्रधिकार रखते है; 


(0) नियुक्ति प्राधिकारी उपरोक्त नियम 2 के अनुमार; अथवा 
(0). कोई उच्चत्तर प्राधिकारी जिसका नियुक्ति प्राधियारी श्रधिनस्थ है, ग्रथत्र 
(॥) कोई प्रन्य प्राधिवारी ज्सिको राज्य सरकार ने इस प्रप्रोजन के लिए शन्ति प्रदात 
की हो। 
शाजस्थान सरकार के निर्देशानुसार (अ्रमूचना द्िनाँगा !! सिनम्बर, 962), किसी राज्य 
कर्मेचारी को विवम्बित करने के अ्रधिवार ऐस सक्षम प्राधिकारी को सुपुई बर दिए गए हैं जिसकी 
यह अधिकार हो कि वह सम्बन्धित वर्मचारी को नियम ॥4 में निद्विप्ट काई लघु भ्राधह्विस दण्टित 
कर सकते नामार्थ निन्‍्दा, वेतत बृद्धि या पदोन्नति रोक देना, सरकादी ग्राथिक हाति को पूर्णात 
या झ्ाशिक हूप में बसूल करना, निम्नतर सेवा, ग्रेंड या पद झादि पर झबनत कर देना । यदि 


निलम्बन करने वाला प्राधिकारी नियुक्ति प्राधित्रारी की पद-पक्ति से नीचे वा है, तो उसवे लिए यह 
जरूरी है कि मामले को रिपोर्ट नियुक्ति प्राथित्रारी को भेजे । 


सरकारी निर्देशन यह भी झात्वा देता है कि निलम्बत का प्रभाव किसी पिछली तिथि से नहीं 
है सकता और न आदेश की सिथि से ही, वरन्‌ पद वा भार शुपुई करने वी तारीख से होगा । 
राजकीय भेवा्रों के विएं, राज्य सरवार निलम्वन प्राधिकारी है । स्थाई निदेशानुसार, राज- 
कीय सेवाओं वे किसी सदस्य को निव्रम्यित करने का प्रस्ताव मुख्य सबिव तया मुस्प्रमन्‍्त्री की विशेष 
सचित्र (907) के माव्यम से झ्रादेश और ग्रनुमति हेनु भेजना चाहिये । 
निलम्बन प्राधिकारी, नितम्वित व्यक्ति के कागजात को खटाई में डासकर हाथ पर हाथ रखे नहीं 
बैठ सकता ! उसे तियमो द्वारा निर्धारित तरीके से उसके पिसद्ध अनुशासन कार्यवाही प्रारम्भ करनी 
चाहिये और यदि प्रथम दृष्टि में कोई (90ग्र8 4806) श्रारोप नहीं बनता, तो उसे अपना आदेश 
वापिस लेना चाहिये । राजस्थान सरवार वि जगदीश चन्द्र! मं तय क्रिया गया है कि बिना झनु- 
शासन वायंबाही चलाए इतने लम्बे समय तव निलम्बन झ्रादेश जारी रखना कि जिसमें सम्शन्धित 
अधिकारी की सेवाएं अन्विम रुप से समाप्त हो गई, प्रकट करता है कि नियुक्ति प्राविरारी उसके 
विरुद्ध ईमानदारी से कार्यवाही नहीं वर रहा था । अतएव राजस्थान सरकार ने विभागीय जायो के 
लिए एकड़ झशय सहरिका लिखसिड बरदी है, जो ऊपर दी जा चुवी ह ११ यदि निर्धास्ति मद 
सारिका के झनुसार कसी अवस्था मे काम करना कठित हो तो अनुशासन प्राधिकारी से समय बढाने 
की स्वीड्ृति प्राप्त वरनी चाहिए शौर यदि अनुशासन प्राधिकारी स्वव ऐसी कठिताई में हो, तो वह 
इसी प्रकार की अनुमति अपने अगले उच्चतर प्राधिकारी से प्राप्त बरेगा। 
हे नि सदेह उपयुक्त निर्देशों के पावन नहीं बरने से निवस्वन का आदेश गैर कानूनी नहीं होगा, 
फिर भो जहा तक सभय्र हो उनका अनुसरण करना ही चाहिये ।* 
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34 ] राजस्थान सी सी ए खूत्स [नियम 3 (निलम्बन) 


नियोजकः को मूल अपिफार होता है जिससे कि वह झपते कर्मचारी को निलम्बित करने भें 
सक्षम है। करीब वरीब यह एक गभित अथवा छिपा हुआ झधिकार है और राज्य वर्मचारी ऐसे प्रादेश 
पालन करने के लिए वाध्य हैं क्योकि यह उसकी सेवा की एफ शर्ते है ।7 फिर भी यह प्रावश्यक नहीं 
है कि जब भी कोई विभागीय जाच चल रही हा तो कर्मचारी को निलम्बित किया ही जाया 
विभागाध्प्रक्षों और निलम्बित दरने के लिए सशक्त अधिकारियों को, “क्सी राज्य कर्मचारी को 
निलम्पित करने के मामले में अत्यन्त सावधानी और सतर्कता से कार्य करना चाहिए। साधारणत 
निलम्बित वेवल तभी क्या जाना चाहिए जवकि सरवारी क्मंचारी के विरुद्ध विभागीय जाच चल 
रही हो या चताने का विचार हो अथवा जबकि उसके विरूद्ध कोई फौजदारी मामला तफतीश में हो 
या मुकदमा चल रहा हो झ्रौर दोषारोपरा की ग्रम्भीरता या अपराध ऐसा हो कि यदि यह साबित हो 
जाय ता बहुत सम्भव है कि वह उसको सेवा से हटाये जाने या बर्खास्त करने में परणित होगी ।"२ 

* निलम्बन वे सम्बन्ध में झ्रादेश जारी करने से पूर्व मिलम्वन प्राधिकारी के सामने प्रारम्भिक 
रिपॉट और दोपी कमंचारी का कथन दोनो होने चाहिए ।”* 

विभागीय जाच के पश्चात्‌ कारण वताओो मोटिस-वया निलम्बन आवश्यक है ?--सरकार ने 
निर्देश जारी क्या है कि विभागीय जाच वे पश्चात्‌ जब प्रस्तावित शास्ति के बारे में कारण 
बताझो नोटिस जारी किया जा रहा हो तो नियम 6 (0) के झ्धीन दोपी वर्मचारी को, यदि वह 
पहिले से ही निल्म्बित न हो तो निद्वम्वित कर दिया जाना चाहिए ॥९ 


आ्रापातकाल में सरकारी कर्मचारियों पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जमायत्त-ए इस्लामी तथा 
आनन्द माय की गतिविधियों मे भाग लने पर प्रतिबःघ लगा दिया गया था, यह प्रतिबन्ध 977 में 
उठा लिया गया है ।९ 

“विचार हो --नियम 3 के अनुच्छेद ! (क) अनुशासन कार्यवाही के सम्बन्ध में जो झभि- 
व्यक्ति (विचार है' लिखी गई है उससे अभिप्राय यह निकलता है कि सम्बन्धित प्राधिकारी ने कर्मचारी 
के विरूद्ध लगाये गये श्रारोपो पर विचार किया है श्रोर सोचा है और इस विपय मे उपतब्ध सामग्री 
बा निरीक्षण किया है और इस निष्कर्प पर पहुचा है कि उक्त सरकारी कमचारी के विरूद्ध प्रथम- 
बलोकन मे दुराचरण प्रतीत होता है जिसस तियमित जाच करता उचित है। उपतियम (!)के 
अधीन निलम्बत का श्रादेश बोलता हुआ झादेश होना चाहिए अर्थात्‌ निलम्बन वा कारण व्यक्त वरते 
हुए होना चाहिए ऐसे झादेश में निरकुशता की यू नहीं श्रानी चाहिए क्योकि निल्रम्बन के परिणाम 
गम्भीर हांते है, जैसे कि सरकारी क्मंचारी को पूरे वेतन प्रतिष्ठा सथा ख्याति की हानि ।* 
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6 उपरोक्तानुसार 
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नियम 3 (तिलम्बन)] झनुशास्तत एवं राज्य कर्मचारी [ 35 

जांज के दौरान निलम्बन-का आदेश दोपी वर्मचारी के विरद्ध चाजे (आरराप) निर्धारित करने 
से पूर्व या उसके पश्चात्‌ किसी भी अवस्था में दिया जा सकेगा परन्तु बेबल तभी जवकि सावधानी 
पूरक विभार करने के बाद, सम्बन्धित प्राधिकारी इस मत का हो कि विभागीय जाच की उस्मरांद है 
या चल रही है। इस नियमों के भ्रधोत निलम्बित करने की शक्ति कौनसी अवस्था में प्रयोग बी जा 
सकती है वह सदैद प्रत्येव मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों पर झाधारित होगी 7 


निलम्बन से पूर्व नोटिस देना श्राचश्यक नहों --क्सी सरकारी वमघारी के विरूद्ध निलम्बन 
का झादेश देने से पूर्व उसे नोटिस देना भ्रावश्यर नहीं है ।? इसका कारण यह है कि निलम्बन कंबल 
उसे पद से ग्रस्थाई रप में वचित करना मात्र है। यह सजा देने का कार्य श्रतिम झ्ादेश नही होता ।* 
जाच वे दौरान या फौजदारी मुकदम के दौरान नितम्बन सजा के बतौर निलम्बित करन से सवथा 
भिन है, जो कि एक अतग मामला है ।< 


स्थत निलम्बन मा झ्र्यात्‌ समभा गया निलम्बन३--निम्नलिखित परिस्थितिया ऐसी हैं जिनम 


नियम 3 के उप नियम (2) (3), तथा (4) के अनुसार सरकारी क्मचारी को भविष्य के झ्रादश तक 
निलम्बित किया हुआ्ला समझा जायेगा -- 


()) जबकि सरकारी कमंचारी को ज़्सी फौजदारी दोषारोपण पर या प्रन्यथा 48 घण्टो 


से भ्रधिक समय तक हिरामत में रखा गया है, ता हिरासत मे सेने की तारीख से, 
श्रथवा 


(॥) जबकि सेवा से चर्खास्तगी था हटाय जाने या अनिवार्य सेवा निदृत्ति का प्रादेश अपीय या 
नजरसानी मे निरस्त कर दिया गया हा और भामले को श्रागे जा के लिए या ग्रागे को 
कार्यवाही के लिए या भ्न्य किसी निर्देशों के साथ वापस भेजा गया हो । एसा मिलम्बन 


बर्खास्तगी, सेवा से हटाये जाने या अनिवार्य सेवा निवृत्ति के मूल आदेश से जारी रहना 
समझा जाएगा, अथवा 


(॥) जवकि वर्खास्तगी, सेवा से हटाए जाने, या अनिवार्स सेवा निवृत्ति को शास्ति किसी 
फानूती अदालत द्वारा खारिज कर दी गई हो या शून्य घोषित कर दी गईं हो या शुन्य 
हो गई हो और श्रनुशासन प्राधिकारी उन्ही मूल झारोपो के विपय में जितम राज्य कर्म- 
चारी को पहले सजा देने का आदेश दिया गया था, फिर से जाच करना तय करे । 


उपयुक्त परिस्थितियां म तिलम्वबन का काई औपचारिक आदेश जरूरी नही है फिर भी सम्बंधित 
सरबारी कमचारी निश्षम्बल मे रखा गया समभा जाएगा। सूर्य बुभार चटर्जी वि एस एन बनर्जी? 
में निर्णय हुआ कि जिस ग्रवधि में सरकारी कमंचारी हिरासत मं या जेल मे बन्द रहा उस काल भे 
स्वत बह निलम्बत मे होता समझा जाएगा । जवकि हिरासत म या जेल मे रखे जात की प्रवधि के 
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लिए निलम्बत वा कोई विशिष्ट आ्रादेश आवश्यक नही था, परन्तु जिन दिनों वह वास्तव में हिरासत 
में या जेब में अवरूद्ध नही था उस समय के लिए विशिष्द झ्रादेश आवश्यक था । 
नियम 3 (3) झौर नियम 3 (4) के प्रभाव में राज्य वर्मचारी के लिए कोई महत्वपूर्ण 
अन्वर नही है क्याकि दोनो झवस्थाग्रो मे निलम्बत, वर्खास्वगी, सेवा से हटाए जाने या अनिवायें सेवा 
निवृत्ति के मूत्र ग्रादेश से प्रभावशील होगा और ग्रागामी ग्रादेश तक जारी रहेगा ! 
हिरासत से छूटने वे बाद, जैस ही राज्य कर्मेंचारी वहर आवे, वह पुनःस्थापन (6-॥5788- 
एाध्या) का हकदार होता है। झ्रतः ऐसी रिहाई के बाद, यदि सम्बन्धित प्राधिकारी, जाच विठाना 
तय करे तो उम्र कर्मचारी को निलम्यित कर सकेगा, अर्थात्‌ पुन* स्थापन वी झाज्ञा जारो बरते समय, 
साथ ही उसे निलम्बित करने का झ्रादेश प्रदान कर सवेगा !7 
फौजदारी जाच या मुकदमा चालू रहते, फौजदारी कार्यवाहियो के भ्रन्तिम निपटारे तव निलम्बन 
प्रभावशील रहेगा । श्रतः जैसे ही वर्मचारी के वरी होने या डिसचार्ज होने वे साथ इन वार्यवाहियों 
या झत हो बँस ही नितम्बन गझ्रादेश स्वतः ही प्रभावहीन हो जाएगा । इसलिए ऐसी समाप्ती वे तुरन्त 
बाद सम्बन्धित राज्य कर्मचारी निवम्बन वी तिथि से पूर वेतन तथा भत्ता का हयदार हो जाएगा । 
ताजे निलम्दन झ्रादेश की झ्ावश्यक्ता --जब किसी राज्य क्मचारी वा वन्दीत्रण (00॥श९« 
(0०7) अपील में खारिज हो जाता है श्रौर जबकि नितम्बन का पस्रन्तरिम भ्रादेश वापिस लिया जा 
चुका था, तो विभागीय वावंवाही प्रारम्भ करन से विलम्बतका पूर्व आदेश स्वतः पुनर्निवित नहीं 
होगा ।2 
जब क्सी कर्मचारी को उसे विरूद्ध विचाराधीन पौजदारी मुबदमे वे वारगा निलम्बित क्या 
गया था सो प्रदावत द्वारा उसके पक्ष में बरी करने का फँसवा हाने पर, वह्‌ पुन स्थापन वा हसदार 
हो गया । दोषमोचन(0०५०४४४७)) वी तिथि से उसके पुन स्थापन वे प्रधिफ्रार पर इस बारण से कोई 
स्वावट नही होगी जि उसको बरी करने वे ग्रादेश वे विरुद्ध ररवार ने क्रपीन दायर वी है ।* 
ऐगे सरवारी वर्मचारी वे लिए जिसये विरूद्ध फौजदारी दोपारापंग की वाय॑बाहिया चत रही 
हो परन्तु जो वास्तव में हिरासत में नहीं हा (उदाहरण जमानत पर छूटा हम्मा), सक्षम प्राधिवारी 
द्वारा निमम्यन वा स्पष्ट भ्रादश जारी शिया जाना भ्रपक्षित है। जबजि दावारोपण उसते सरवारी 
पद से सम्बन्धित है भ्रथवा उसमें कोई नैतिय पलन सम्मिजित हैं, तो जब तब वि बोई भिन्न रास्ता 
झपनाने वे दिए विशेष वारण विद्यमान न हा तव तक नियम व3 (।) के ब्रतुच्छेद (ख) ने अश्रधीन 
साधारणवः उसको निलम्बित बरन का आदेश जारी किया जाना चाहिए ॥# 
सरभारी प्रादेश यह भी निर्धारित करते हैं कि जय व्रिसी राज्य वर्मचारी के विन्द्ध ऋणा ने 
मारण गिरफ्तारी वी कायगाही शुरू की गई हो परस्तुर जो वास्तव में हिरासत में नहीं रसा गया हो 
सो उसको निवम्बित बरने के भादेश तिधम 3 () के झनुच्छेद (व) के अवीन केवल तभी जारी 
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कये जादेगे जब उसके विरूद्ध अनुशासबात्मक कार्यवाही करने का विचार हो । 

जब किसी राज्य कर्मचारी को जो थनुच्देद (व) में उल्लेलित परिध्यितियों मे निलम्बन के 
प्रधोन समझा गया था बिना कोई अनुणासनात्मक कार्यवाही किये पुन. स्थापित किया जाता है, तो 
उसका वेतन व भच्े निबम्यन ग्वधि के दौराव राजस्थान सेवा नियमों दे नियम 54 के अधीव निय- 
मित किए जाब चाहिये । 


यदि वह उसके विरुद्ध लगाये गये आरोपो से दोपमुक्त हो गया हो या यदि उसको गिरफ्यारी 
की कार्यवाही ऋण के लिये थी प्रयवा यह सावित हो जाए कि उसका दायित्व ऐसी परिस्थितियों से 
उत्पक्ष हुआए था जो उसके नियन्त्रण के वाहुर थी अयवा गिरफ्तारी पूर्णतः अनुचित निशित की गई 
हो तो कर्मघारी बा पामला राजस्थान सेवा नियमों के नियम 54 (2) के अधीन निपदाया जाएगा 
और यदि झन्यथा हो, नियत 54 (3) के अन्तर्गत + 


इसके विपरीत जबकि सरकारी कर्मचारी दोपी साबित हुआ हो और उस आ्ाधार पर उसे 
दण्डित किया गया हो, तो निलम्बन की अवधि में मुगतान का मामला राजस्थान सेवा नियमों के 
अनुर्देद (3) तथा (5) के अन्तर्गत तय किया जायेगा । ऐसे मामले में साधारणतः सेवा से गैर 
हाजरी सेवा की भ्रवंधि नहीं समभी जायेगी । मामता तय करने से पहले दोषी कर्मेचारियों को कोई 
नोटिस देता जरूरी नहीं है।? परन्तु जब विः अपील मे राज्य कर्मचारी को पूर्णत दोपमुक्त कर दिया 
था धोर उसे पुनः स्थापन करने का आदेश हुथा, फिर भी राज्य सरकार ने अपील तय करते हुए 
आदेश दिया दि अनिदाय सेवा निवृत्ति की तिथि श्रौर उसके व,पस तौकरी पर जान की तिथि के 
अध्य का काल विशेष प्रवकाश के रूप में शुमार किया जायेगा, तो राजस्थान उच्च स्थायाजय ने 
जिर्ण्य दिया कि ऐसे मामले मे प्रार्यी को प्रस्तावित कार्यवाही वे विरूद्ध कारण बताने का झवसर 
प्रदान क्या जाना चाहिये था| चू कि नवरतन मल ब्यास वि राजस्थान सरकार? में ऐसे नोटिस का 
अभाव था इसलिए विधाराधीन अदिश इस ग्राधार पर थारिज किया गया कि उसमे प्राढू तिब' स्याय 
मे सिद्धान्त का उत्लधन किया गया था । 

है राजस्थान सेदा निषमों का नियम 54 उद्युत करना लाभकारी होगा ॥ 


(7) “नियम 54 ()-पुन स्थापन,--जव विसी राज्य कर्मचारी को जिसे सेवा से 
चर्जास्‍्त या हटा दिया गया था या शास्ति स्वरूप प्रनिवायत: सेवा निवृत्त कर दिया गया था या 
निलम्बित कर दिया गया था वह पुन'स्थापित किया जाना है तो पुत्र स्थापित करने वाला सक्षम 
अधिकारी उस पर विचार करेगा शोर निम्न बिन्दुओओे पर विशिष्ट ग्रादेश प्रदाव करैगा -- 

(व) वाप्म से अ्नुपस्यिति के बाल में या विश्ाम दृत्ति भायु १र मेत्रा निवृत्त होने को 
तिथि को निलस्वन की अ्रबधि, यथा स्थिति, में कर्मचारी को देने वाले वेतन व 
भत्तों के विषय में; तथा 

(पर) आया उक्त अंबधि काम पर रहने वे! काल में शुमार को जाएगो या नही । 

(2) ४" जब ऐसा सक्षम प्रािवारी यह घारख करे कि राज्य कर्मचारी पूर्णित. दोपमुक्त हो गया 
है, प्रघदा विजम्बत के झामके में यदि निलम्बन पूर्णतः अनुदित था तो राज्य कर्मचारी को पूरा वेतन 
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तथा महगाई भत्ता दिया जायेगा जिसका कि वह हकदार होता, बदि वह शास्ति के रूप में सेया से 
बर्खास्त या पृथक या अनिवायंतः सेवा निवृल नहीं प्रिया जाता या निलम्बिद नहीं किया जाता, जैसी 
भी स्‍स्थितिहों+ 

(3) श्रन्य मामलों में, राज्य कर्मचारी को उम्र अनुपात से वेवव तथा महंगाई भत्ता दिया 
जायेगा जैसा कि सक्षम प्राधिकारी निधारित करे $ 

(4) उप-खण्ड (2) के अधीन आने वाले सामलो मरे काम से झनुपस्यिति के समय को सभी 
भ्रयोजनो के लिए कार्य पर व्यतीत किया गया समय समभा जायेगा 

(5) उप-यण्ड (3) के श्रधीत आन वाले मामले में काम से अनुपस्थिति का सभय काम पर 
व्यतीत विया गया काल तव तव॒ समझा जायेगा जक तक कि सक्षम प्राधिकारी विशिष्छत: ऐसा 
निर्देश नही दे कि यक्त प्रवधि किसी शिशेप प्रयोजत के लिये बिताई गई समझी जायेगी । 

परन्तु शर्त यह है कि यदि राज्य कर्मचारी एसा चाहे तो उक्त प्राधिकारी निर्देश दे सवेगा कि 
कार्य से भ्रनुपस्थिति का समय कमंचारी के बकाया तथा स्दीक्धत योग्व किसी प्रकार के झवकाश में 
परिवातित कर दिया जावे ॥” 

बर्खास्तगो फे भ्रादेश के साथ निलम्बन प्रादेश समाप्त हो जाता हैं; जब वर्खाध्तगी खारिज 
की जावे तो बहू पुर्नजोवित नहों होता --प्राम प्रकाश गुप्ता विरूद्ध यू पी सरकार? मे प्रार्थी, जो 
पहले निल्लम्बन में था उसे सेवा से वर्लास्त कर दिया गया था जिससे निलम्बन का पग्रादेश समाप्त 
हो गया तथा प्रभावहीत हो गया । वाद में मित्रिल न्यायालय ने वर्घास्तगी के कथित झ्ादेश को 
अवैध घोषित क्या । इसमे निरंय हुआ कि सिविल न्यायालय से जो निलस्वन प्रादेश पहल से ही 
समाप्त हो चुका था वापस पुर्ंजीवित नही हुआझा + 

राजस्थान उच्च न्यायालय ने मेरो प्रसाद वि राजस्थान सरकार* मे भी यही सम्मति प्रकढ 
बी है, जिसमे यह कहा गया है;-- 

“न्यायालय द्वारा सेवा से वर्खास्‍्तगी का आदेश खारिज कर दिए जाने से, जाच के दौरान लागू 
पहले का नितम्बन भादेश बहाल नहीं होता । यह महत्वहीन है कि ग्राया दर्खास्तगी वा आदेश, मामले 
के गुण-अवगुए। पर खारिज क्या गया या सावधान के झनुच्छेद 30। के प्रावधानों का अनुपालन 
नही करने से या प्राकृतिक स्याय वे सिद्धान्तों की अवहेजना वे कारण निरस्त किया गया ।” 

ऐसे मामलो का सामना करने के प्रयास मे, पूर्वगामी प्रभाव से ताजा निलम्बन झादेश जारी 
करने की भी न्‍्यायालझो ने भर्मंता की है और उसे झवैध ठहराया है ।* इस प्रकार के निर्णयों वे 
फल स्वरूप भारत सरकार तथा राजस्थात सरकार को भी नियमों में सशोधन करना पड़ा । कानून 
की सही स्थिति जयव॒त राव वि. राजस्थान सरकार में भी निम्नानुसार स्पष्ट की गई है -- 

“जब कोई विभागीय जाच के दोरान दिया गया निलम्बन का प्रादेश बाद में दिये गये सेवा 

मुक्ति के श्रादेश में विलीन हो जाता है और तत्पश्चात सेवा मुक्ति का आदेश किसी कानूनी अ्रदालत 


55755" 
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लियम 3 (वितम्बन))] अनुशासन एव राज्य कमेचारी १ 39 


द्वारा या ऐसा बरने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा खारिज कर दिया जावे, तो निलम्पन वा आदेश 
बुनंजोबित नहीं हा सकता क्योकि वह कतई विद्यमान ही नही है झौर आगे स्थिति यह है कि कानूनी 
प्राविहवति (इरण्ण३ 4ैएयाणा/)) के अभाद मे, पूर्वकालीत प्रभाव से ताजा निलम्दन आदेश नहीं 
दिया जा सकता 


ऐसा एक मामला सर्वोत्तम न्यायालय के सामने देवेद् प्रवाप नारियण राय शर्मा वि उत्तर 
प्रदेश सरकार? मे प्रस्ठुत हुआ्न, जिसमे निम्नलिखित निर्सय दिया गया “० 


“उच्च न्‍्यायात्रय न॑ दावे में डित्री इस प्राधार पर जारी की कि शास्ति आरोपित वरने वी प्रत्निया 
अधियमित थी और एसा निर्णय राज्य सरकार को उसी विषय म, समिषान के अनुच्छेद 30 और 
3] के प्रावधाना के ग्रनुकरण में दूसरी जाच प्रारम्भ करने से नहीं रोक सकता। इसलिए, जब 
किसी सार्वेजनिक कमचारी पर किसी जाच मे शाह्ति लागू करने का आदेश दीवाती भ्रदालत द्वारा 
खारिज कर देने के पश्चात, उसने विरूद्ध श्रागे कार्यवाही शुरू की जा सकती है, यथपि, उस काय* 
खाही मे जिसमे जाच का झ्रादेश निरस्त क्या गया था, सम्बन्धित संर्वजनिक कमचारी के विदद्ध 
लगाए गए आरोपो के गुझा-अवगुग्यो की छान वीन कभी नहीं हुई थी । यदि राज्य सरकार नई जाच 
के भ्ादेश देने मे सक्षम थी, तो कोई कारण नही है कि वह जाच के दौरान अपी वक्ता को निलम्बन 
करने के लिए ग्रक्षम रहे (९ परन्तु ऐसे मामले सम निलम्बन का ताजा आदेश जारी करना चाहिए । 


केस्रीय सिविल सेवा (वर्भोकरण, नियन्तनण और अपील) नियम, )965 वा नियम 2, 
राजस्थान (वर्गीकरण, नियन्त्रण और प्पील) नियमों के नियम 3 के समान है। खम्र चंद वि. 
भारतीय सब”? के मामले में सर्वोत्तम न्‍्यायालग ने तय किया कि “केद्रोम नियमों बे नियम 2 () 
के अधीन ब्खोस्तगी के मूल प्रादेश की तिथि से, राज्य कर्मचारी नित्रम्बित किया गया समझा 
जाएगा । परन्तु यह प्रावधान इस स्थिति को प्रभावित नही कर सकता कि पहले का आदेश प्रभाव- 
हीन था ग्रीर श्रपीलकर्ता 25 मई, 953 को सवा का सदस्य था जब ब्ि अपीलकर्त्ता न पहला दावो 
दायर क्या । निलम्बन का आदेश सरकारी कर्मचारी की सेवा का ग्रत नही करता । निलस्बन 
श्रादक्ष के बाकतूद वह राज्य सेवा का सदस्य बना रहना है। जब 7 दिसम्बर, 95] को ब्घों- 
स्तगरी का ब्रादेश हुआ तो अ्रपीलर्कर्ता की सेवा समाप्त हो गई | वाद से जब वर्खास्तगी का आझादेश 
विसण्डित कर दिया गया तो अ्रपीलरर्त्ता की सेत्रा पुन जीवित हो गई श्रौर जब तक प्रपीनकर्त्ता को 
वर्वास्‍्त करन का अन्य श्रादश नही हाता या अझ्रपीलकर्ता कि सवा किसी अन्य तरीके से समाप्त नहीं 
की जानी तव तक झपीलकर्सा संवा का सदस्य बना रहगा और निल्वम्बन का भ्रादेश उसकी स्थिति को 
ऊिसी भी प्रकार स प्रभावित नही कर सकता । नितम्बन के अ देश का वाह्तविवः प्रभाव यह है कि 
यद्यपि बह सेवा का सदस्य बना रहा, तथापि उस काम करने की इजाजत नही थी भर आ्राग यह भी 
कि, निवम्बन काल मे उसे कैवन कुछ भत्त। मिला जिसे भ्रामपौर से ' निर्वाह भत्ता' कहते हैं जो 


सावारखततः बेतन मे कम होता है वजाय उस वेतन और भत्तों के जिसे, यदि बह निवम्बित नहीं 
जिया जाता तो पान का हकदार होता 4 * 


4. 963 रा/ए 374 


2. व 962 सुप्रीम कोर्ट 7334 (336) 
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इसी फँसते म॑ सर्वोत्तम बायालय ने तय किया कि जहाँ तक नियम 2 (4) (अर्थात्‌ राजस्थात 
का नियम 3 (4) सविधान के झनुच्छेव 9 (।) (च) के अधीन प्रदत्त प्रधिफारा पर प्रतिवाघ 
सग्राता है, तहा तक वह झाम जनता के हितो म एक उचित प्रतिय थ है। अत यह नियम सर्वधनिव 
प्रावधाना का उल्लघन नहीं करता । 

सर्वोत्तम न्यायालय के उपयुक्त फसल वे बाद केद्रीय सरकार ने केद्रीय सिविल सवा (वर्गी 
बरणा, निय/जग और झपील) लिपम ]965 म॑ सशाधत क्या जिसमे “निवम्बत स सम्बा वत' 
नियम 0 के शब्टो मे पर्रिकतन किया परन्तु सिद्धाव वहीं रहा। सशोधित नियम 0 सर्वोत्तम 
न्यायालय वा सम एक एल महरा वि भारत सरवार? म प्रस्तुत हुझा । इसम निशाय हुआ कि -- 

0) घूक्ति श्रपीतयत्ता * विरूद्ध दिया गया निवम्बत वा प्रूनगामी श्रादेश उसको 
वर्वास्त करत समय समाप्त हो गया इसतिये उसका प्रभाव जारी नही रह 
सकता था । भ्रत बर्खास्तमी के बाद निलम्बन ज री रहना अवैध था । 

(0). नियम 0 का उप नियम (4) (राजस्थान का निप्रम 3 (4) ) कसी यायालय 
द्वारा बर्खास्तगी विखण्डित बरने तथा उही आरोपी पर नई जाच बिठाने से 
निल्म्बित करन के त्रिय प्रावधान करता हैं। इस नियम के झत्तगत जबकि नई 
जांच के झ्रोप मूल जाच के झारोपो स भिन्ठ हो तो नितम्बन नही किया जा 
सकता । 

(॥) वर्खास्तगी के आदेश स मालिक और नौकर का सम्बंध विच्छेद हा जाता है + 
इसलिए जव यह सम्बंध वर्खास्तगी द्वारा समाप्त हो जाता है तो निठम्बन काः 
पूवगामी भ्रादेश व गू रहना जारी नही रहेगा। 

(0) जब कोई प्राधिक।री अपनी शक्तिया के झ्रधीन रहते कोई आदेश पारित करता 
है तो उक्त झ्रादेश कवत इस कारणा शा विफ्व नहीं हो सकता कि वह कानून 
के किसी गतत प्रावधान के भ्रवीत दिया हुआ था, यदि वह किसी प्रय कानून 
के प्रावधान के ग्रस्तंगत उसकी शक्तिया के भीतर था ॥ 

परतु यदि पुन स्थापन था काई झ्रादेश विखण्डित किया जाता है तो सम्बाधित दोपी सरकारी 
कमचारी नितम्बन की अपनी पिछली स्थिति मे लौट जाएगा ।* 
मिलम्बन काल को अत्यधिक लम्बा करना सरकार ने इसे गभोरता से लिया है - ऐसे झनत्र' 
मामने हुए हैं जिदम नित्रम्बन काल अत्यधिक ग॒म्बा हुआ जो मुक्त भोगी टोपी कमचारियों की बार 
म्वार शिकायतों का कारणा वना । राजस्थान सरकार ने भी एसे म मलो मे गम्भीर मत धारणा किया 
है जो नियुक्ति विभाग (# ॥7!) द्वारा जारी ब्रादेश स 7 (6) (8) 62 दिनाक 9 2 96? से 
स्पष्ट है। इस निर्देश को पूणत ऊपर उद्यत किया जा चुका है। इस निर्टेश के अनुसार सक्षम 
प्राधिकारी को 2 वप की निलम्बन अवधि समाप्त होत पर मामल पर पुनविचार करना चाहिये । 
झव राजस्थान सरकार न एक वप से अधिक चल रहे तितम्वन के मामला का पुतरावलोकन 
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नियम 3 (निल्लम्बन)] अनुशासन एव राज्य कमेंचारी [4 


करने के लिये एक पुन्रवालौकन समिति भी नियुक्त की है और विभागीय जाची को जल्‍दी से निपदाने 
के लिए समय-समय पर पुनरावलोकन करने के निर्देश जारी किये हैं, देखिये-्स # 9 (30) कॉमिक 
(&-ग)77 दिनाक 26 अगस्त, 977 तथा स # 930) कामिक(&-][)[77 द्विनाक 29 अ्रक्दूवर, 
977, और आदेश स 7? 9 (2) कामिक (# 3) 76 दिताक 4 मई, 977 ! तदनुपार, छ मास 
से अधिक समय से चल रहे निलम्बन के मामतों मे, हर छ महीने पश्चात्‌ उच्चतर प्राधिकारी से 
अनुमोदन प्राप्त करना ग्रावश्यक है ।* 


प्रत्येक जाच था मुकहसे को भवस्था (४86) झौर निपटारे के कारण देशाते हुए वापिक विवरण पत्र 
भी प्रेषित करने पछते हैं। यदि यह पाया जावे कि किसी प्रनुशासन प्राधिकारी ने जानवूक वर या 
लापरवाही से निर्धारित प्रक्रिया की अवहेतना को, जिसके कारण अदालती फैसले के फल स्वरूप या 
प्रस्यथा, निलवित कर्मचारी का सेवा म॑ पुत स्थापन हुआ, ती प्रनुशासन प्राधिकारी के विरूद्ध उचित 
कायवाही भी की जा सकती है । पुन स्थापन उस तारीख से प्रभावशोल होगा जिस तारीख को सर* 
कारी क्मंचारी नियुक्त किए गए प्रपने स्थान पर झ्पने पद का भार ग्रह करता है । क़्क 


लिलम्बन प्रादेश निरस्त करमा --नियम 3 का अरुच्छेद (5) निलम्बत आदिश जारी करन 
वाल्ले प्राधिकारी को या उस प्रधिकारी को जिसकी प्राधिकृति के अधीन उक्त आदेश जारी किया जाता 
समझा गया है, कथित निलम्बन श्रादेश तिरस्त करने (0५०८४) की शातक़ित प्रदान करता है। काय- 
वाहियो की किसी भी प्रवस्था (४98०) पर वह ऐसा कर सकता है श्र्थात्‌ जब भी वह ग्रादेश निरस्त 
करना न्यायिक या उचित समझे । ऐसा वरिष्ठ अधिकारी भी जिसका तिलम्थ्नन प्राधिकारी मातहत 
है, उसके अधीनस्थ प्रधिकारी दरए जारी किया गया निलम्बन झादेश निरस्त कर सकता है| 

राज्य सरकार ने कामिक विभाग क॑ दिनाक 3] ग्रबहुबर, 977 के झादेश ह्वारा+ स्पष्ट 
किग्रा है कि राज्य सेबाओ (90808 $८7४०८७)क सदस्यों के लिए निलम्बन प्राधिकारी राज्य सरकार 
है। ऐसे मामले मे निलम्बत का प्रस्ताव सम्बंधित विभाभ क॑ शासन सचिव द्वारा प्रादेश और 
अनुमीदन हेतु मुख्य सचिव एवं मुरुध मल्त्री को विशेष सचिव (00) के माध्यम स भेजा जाता 
चाहिये । 


श्रनियमित निश्षस्वत् ध्रादेश:--निम्नलिखित क्तिपय उदाहरण हैं, जिनमे निलम्बन आ्रादेश 
श्रव॑ंध ठहराए गए। 


निलम्बन जिसका प्रभाव किसी पिछली तिथि से हो वह अवैध होगा ।? निलम्बन या तो उस तारीख 
से प्रभावित होता है जिस दिन आदेश, सम्बन्धित कर्मचारी को पहुचे,? था उप तारीव से जिस दिन 
बह अपने पद का प्रभार सुपुदे करे । जब आदेश हस्ताक्षरित न हो अथवा जब उस पर ऐसे प्राधि 
कारी के हस्ताक्षर हो जिसको निलम्बन करने का प्राधिक्रार ही प्राप्त नही था तो ऐसा ध्रादश प्रभाव- 
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+ »सेखाविज्ञ" 977 पृष्ठ 30 
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42 यु राजस्थान सी सी. ए रूल्स [नियम 3(निलम्बन) 


होन हो जाएगा 3)! जब किपी राज्य कर्मचारी को एसी जाच बे दौरान निलम्बित क्या गया था 
जिसमे चार ग्रारोप लगाये गये थे, जिनमे वह झाराप भी सम्मिलित था जिसमे वह दोपमुक्त किया 
जा चुका था, तो न्यायालय ने निल्रम्बन का झादेश अनियमित होना घोषित किया? जब नैतिक 
पतन का कोई प्रश्न नही था तो निलम्बन करना अ्रनावश्यक स्रमभा गया। जब कर्मचारी को 
सेवा में कार्य रत रखने म कोई प्रशासनिक कठिनाई सभावित न हो तो उसे किसी अन्य स्थान पर 
स्थानान्तरित किया जा सकता है, शौर निश्वम्बित करने की आवश्यकता नही रहती । श्िसी तकवीरी 
अनियमितता के कारण जाच के दौरान निलम्बित करना उचित नही है ? 


निलम्बन के भ्रन्तरिम भ्रादेश बे औचित्य का प्रश्न कसी न्‍्यायिव्र झदालत में नहीं उठाया जा 
सकता क्याकि वह आदेश शास्ति के रूप मे नही होता | वह सविधान के अनुच्छेद 3! (2) के 
अन्तर्गत नही झाता । तिलम्वबन करने का अधिकार और निलम्बत का झचित्य दो झलग-ग्रलण 
मामले है ! यह स्वीवारोक्ति कि सरकार प्रार्थी का निलम्बित करने के लिए सक्षम है यह स्वीकार नही 
किया जा सकता कि निलम्बन उचित था 3 


बदनोयती से निलम्बन.-- बदनीयती से निलम्बत करने की प्रवृत्ति की सदेव भर्तेस्ना वी गई 
है। अर्शाद प्रहमद वि जम्मू-काश्मीर सरकार म न्यायालय नेपाया दि निलम्बन अनिश्चित लम्बे 
काल के लिए जारी रहा, उसे अवैध और नैतिकता की दृष्टि से अपमानजनक करार दिया गया। 
उसको वदनीयती से प्र रित तथा कप्टदायक भी कहा जा सकता है । इसलिए उच्च न्यायालय ने झनु- 
च्छेद 226 के ग्रन्तगंत भ्रपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पीडित राज्य कमचारी को मुप्रावजा 
दिलाने के लिए चढ़े हुए वेतन पर 6% की दर से व्याज दिलवाया । उन्होने अपना निणय #र 
958 इलाहायाद 246 और 972 9.९ 7।] (जम्मू-फताशमौर) पर आधारित किया । इसके 
अतिरिक्त, निलम्वन ग्रादेश जारी करते हुए प्राधिकारी को ऐसा करने बे कारण भी श्रभिलिखित 
करन चाहिये | आदेश न्यायिक तथा बाहरी प्रभावों से मुक्त होने चाहिये | राजनैतिक दब्राव के ग्रधीन 
दिया गया निलम्बन का आदेश खारिज किया गया ।ई 

निलम्बन के दौरान सेवा निवृत्ति की श्रायु प्राप्त करना --यदि जाच च लू हो और दोपी राज्य 
कमचारी निलम्बन में हो और वह सेवा निशृत्ति की झ्ायु प्राप्त कर ले त्तो वह स्वतः सेवा निवृत्त 
नही होगा | पहले, राजस्थान सेवा नियमो का नियम 56 (ख) कमंचारी का उसे मामले म ग्रन्तिम 
निर्णय नहीं होने तक रिटायर होने की प्रनुमति नही देता था। वित्त विभाग के मीमो स के 7 क 
(22) ए 00 -#& /77०९5/59 दिनाक 3-0-960 के भ्रनुसार अनुशासन कार्यवाही खतम होने से 
पहले कर्मचारी को रिटायर होने की इजाजत नही दी जा सकती थी। परन्तु ग्रब राजस्थान सेवा 
नियमों का नियल 56 दिनाक 6-8-963 से निरस्त कर दिया गया है। अतः नियम 20 (ग) 
लागू होता है जिसके अधीन सक्षम प्राधिकारी, विशेष परिस्थितियों मे, कसी कमंघारी को सेवा स 
रिट्यर होने वी अनुमति प्रदान कर सकता है । 
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नियम ]3 (मिलस्बन)] अनुशासन एवं राज्य कर्मचारी [ 43 


जिर्वाह भत्ता -- 
निलम्धन के अधीन राज्य कर्मचारी निर्वाह भत्ता तथा समय समय पर स्वीहत कोई झन्य मझुझ्ना- 
बजा भत्ता भी पाने वा हकदार है / राजस्थान सेवा नियमा का नियम 53 उस पर लागू होगा। यह 
नियम पाठक की सुविधा हेतु नीचे दिया जा रहा हैः-- 
जिषय 53 (।) --निलम्बित राज्य कर्मचारी निम्ताहित मुगयान प्राप्त करने का हकदार होगाः-+ 
(क) निर्वाह भत्ते के रूप में अ्रवकाश राशि के वरावर राशि जिसे वह कर्मचारी अर्दध-वेतत 
अवकाश पर रहते की स्थिति में प्राप्त करता, झौर उसके अतिरिक्त उक्त ग्रवकाश वैतन 
पर श्राधारित महंगाई भत्ता, 
परन्तु शर्ते यह है कि जब निलम्बत काल 6 मार्सो से श्रथिक हो गया हो, वह श्रधिसारी जिसने 
निल्लम्बन वा आदिश दिया था या जो प्रादिश देत वाले समझा गया, 6 मास के पश्चात्‌ निर्वाह भत्ते की 
राशि मे निम्न प्रकार से परिवर्तत कर सकेगा 

(0). निर्वाह-भर्ते की राशि उचित सीमा तक बढाई जा सकेगी, जो प्रथम 6 मास की 
अवधि के तिए स्त्रीद्नत निर्वाह-भत्ती से 50% से ग्रधिक नहीं बढाई जा सकेगी, 
यदि कवित प्राधिकारी की राय में, निलम्बन बी अवधि ऐसे कारणों से बड़ गई हो 
जा प्रत्यक्ष रूप से कर्मचारी की वजह से नहीं हो, उसके कारण अभिलिखित 
क्ये जाएंगे, 

(0) निर्वाह-भत्तें की राशि उचित सीमा तक धटाई जा सकेगी, जो प्रथम 6 महिना* 
की ग्रव्धि वे दौरान स्वीढृत निर्वाह भत्ते से 50% से अधि नहीं घटाई जा 
सकेगी, यदि उक्त प्राधिकारी की शाय में निलम्बन की भ्रवधि सम्बन्धित राज्य 
कर्मचारी वी वजह से प्रत्यक्षतः बढी, उसके कारण भ्भिलिखित क्यि जाएगे, 

(00) महंगाई भर्त्त की दरें उपरोक्त उप-सण्ट (!) तथा (2) के अन्तर्गत देय निर्वाह 
भरते की बडी हुई या घटी हुईं राशि पर, यथाश्यिति आधारित होगी । 

(स) कोई भ्रन्य क्षतिपरक भत्ता जो निलम्बन वी तिथि को राज्य कर्मचारी को समय समय 
पर उसके वेतन पर देय था, यदि उक्त भत्त उठाने के लिए निर्धारित शर्तों वा पालन 
हुआ हो । 

( ) जब तक राज्य कर्मचारो ऐसा प्रमाण-पत्र पेश नहीं करे कि वह किसी ग्न्य नियोजन, 
व्यापार, व्यवसाय या घन्धे मे लगा हुआ नहीं है तब तक उसे उपनियम () के श्रधीन कोई भुगतान 
नहीं क्या जाएगा, 

परन्तु शर्त यह है कि राज्य कर्मचारी को वर्धाघ्तगी सेवा से हटाए जाने या अनिवार्य सेवा 
चिवृत्ति की देशा में, राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत और अपीज) निगम !958 वे 
मियम 3 के उप नियम (3) या (4) के झ्नुसार ऐसी वर्खास्त॒गी या निष्कासन या प्रनिवायं-सबा- 
निवृत्ति वी तारीस से जो निलम्बित क्या गया भ्रथवा नित्रम्दित चालू रहना किया गया माना गया 
है भौर जो ऐसी भवधि के सवध मे उच्त प्रकार से प्रमाण पत्र प्रस्तुव नहीं कर, तो वह उत्तनी राधि 


आिा्-त3्् तततत...... 


$. शब्दावली “2 महीते वे स्थान पर प्रतिस्वापन वी गई, जो 9-6 97] * 


44] रामस्थान सी सी ए रून्‍्स [नियम 3 (नितस्बन) 


तब निर्वाह-भत्ति एवं अन्य देय भत्ते प्राप्त वरेगा, जो उसवी उस झवधि वी अजित झ्ाय तथा निर्वाह 
भत्ते वी राशि से कम पड़े जिसे वह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत बरन पर प्राप्त करता। जब कि देय निर्वाह 
भत्ता एवं प्न्‍्व भर्त्त निव्ाम्बत कमंचारी द्वारा ग्रजित अन्य झाय वे! बरावर या उससे कम हो ता इस 
नियम का बोई प्रावधान उस पर लागू नही होगा, भ्र्थातु ऐसी दशा में उसे कोई निर्वाह भत्ता तया 
अन्य भत्ते ग्रादि नहीं दिये जाएंगे। 

स्पष्टीकरण 

(7) 6 माह थी अवधि उस दिन से गिनी जाएगी जिस तिथि यो राज्य कर्मचारी निलम्बित 
जिया सया ।* 

(2) नित्मम्बन प्राधियारी को निर्वाह-भत्ते वे मुगतान को रोकने का कोई स्व-विवेकाधिकार 
नही हैं। नित्रम्वित कर्मचारी को नितम्बन की अवधि मे निर्वाह भत्ता देना ही होगा। किल्तु सक्षम 
प्राधिकारी, सवधित तिलम्वित कमंचारी के विश्दझ, राजस्थान सिविल सेवा (2८०४ ) नियम के 
अ्रधोन, सक्षम प्राधिकारी की विना प्रनुमति के मुख्यावास छोडने पर दूसरी जाच प्रारध्भ कर 
सकेगा ।** 

निर्वाह भत्ता रोकनाः--निलम्बित दोषी राज्य कर्मचारी को देय निर्वाह भत्ता रोकना समुचित 
अवसर नही देना माना गया है ।? निर्वाह भत्ता नही मिलते के कारण जब कोई राज्य कर्मचारी 
धनाभाव में जाच के लिए निश्चित तारीख पर श्रनुपस्यथित रहा फिर भी जब जाच जारी रही तो वह 
जाच तथा उसम दिया गया निर्णय अर्वै्थ करार दिया गया ॥* झव निर्वाह भत्ता रोकने वा निलम्बन 
प्राधिकारी को कोई ग्रधिकार नही है (देखिये-उपरोक्त मौमो दिनाक 4 6 970) ! 


निलम्बित कर्मचारी को श्न्य सुविधाएं :-- निलम्बित राज्य कर्मचारी को विभागीय जाच से 
सबंधित भ्रथवा सरकारी कामले की दशा मे गवाही देने के जिए प्रदावत में उपस्थित होने हेतु तथा 
अन्य इसी प्रकार के भ्वसरो पर यात्रा करने पर पूरा यात्रा भत्ता प्राप्त करने का प्रधिकार होगा, 
(देखिए-राज यात्रा भत्ता नियम, 97! का नियम 27) | वह चिक्रित्सक के प्रथवा चिकित्सा के 
नकद पत्रों की राशि क्षतिपूर्ति के रूप भे पाने का भी हकदार होगा | वह मकान किराया भत्ता उठाने 
का भी हकदार रहेगा तथा निलम्बन ग्रवधि मं सरकारी रिहायशी मकान खाली करने के लिए बाध्य 
नही किया जायेगा । उचित झावेदन वे आधार पर उसे अपना मुख्यावास बदलने की भी अनुमति दी 
जा भकेगी और इसी प्रकार उचित भ्रवधियों मे विशेष परिस्थितियों मे उसे मुरयावास छोडने की भी 
अनुमति प्रदान की जा सकेगी ॥४ 

प्रतिबन्ध --राजस्थान सेवा नियमों के नियम 55 के अ्रधीन निलम्बन काल मे अवकाश की 
भाग अस्वीकार की जा रुकेगी । बिना <चित अनुमति के वह मुरयावास नहो छोड सकता । उससे यह 
भी अपेक्षा की जा सकेगी कि बह प्रतिदित कार्यालय मे उपस्थित होकर अपनी हाजरी अकित करवाए। 


+#. मरी 0 ममो स # ] (44) & 00 (85 २७८७) 63 दिताक 22-6-964 द्वारा जोडा गया। 
_क छः 0 मेमो स 7 ] (32) 7 00 (हल्स) 70 दिनाँक 6 4-970 द्वारा जोडा गया । 
]. 4973 जार (70 ८) 83 एम एन तीवाडी वि पचायत समिति भादरा । 
तार 973 5 ८ ]83 घनश्यामदास श्रीवास्तव वि मध्यप्रदेश सरकार । 
3. राज सवा तियमो के नियम 55 मे दिये गये स्पष्टोकरण के अनुसार । 


नियम 3 (निलम्बन) | अनुशासन एवं राज्य कर्मचारी [ 65 


परन्तु समसस्‍्त्र दित ठहर कर दज्तर का कार्य करने के लिए नहीं कहा जा क्षजता । सक्षम प्राधिकारी 
कार्यालय में नियमित हाजरी देने से मुक्ति मी प्रदान कर सकेगा। 


यदि राज्य कर्मचारी पर वोई शास्ति लागू करना प्रस्तावित हो, तो ऐसे झादेश जारी करने घ्ले 
पहने कारण बताओ नोटित देवा आवश्यक है अन्यथा प्राइतिक नियमों के सिद्धात्तों के उल्लंघन क्के 
आधार पर आदेश अर्ध करार दिया जाकर विखण्डित विया जा सकता है ।? यदि प्रस्तावित शाध्ति 
का प्रादेश दोषी वर्मचार् को वित्तीय रूप मे प्रभावित करता हो तो सबधित व्यक्ति को अपना 
अतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समुचित अवसर प्रदान करन के पश्चात्‌ और उस पर भली जाति 
विचार करने के बाद जारी करना चाहिय ।* 


निलम्बत काल का पूरा वेतन--निम्नाक्ति परिस्थितियों मे, सरकारी कर्मचारी, निलम्बन काल 
ने लिए पूरा वेतन प्राप्त कश्न का अधिकारी होगा--- 


()) जब बह, विभागीय जाच में उसके विरूद्ध लगाये गए झारोपों से दोष मुक्त क्या जाकर 
सेवा में पुनःस्थापित किया गया हा ॥? 


(2) जव्विं सरकारी वर्मचारी कानूनी झदालत द्वारा उस फौजदारी अपराध से डिस्चार्ज या 
बरी कर दिया गया हो जिसके विपय मे उस पर मुकदमा चलाया गया था और जिसके 
कारण बह निलम्बित किया गया था। परन्तु सक्षम प्राधिकारी का विचार हो कि बह 
पूर्णतः दोप मुक्त नहीं हुआ था या 'वाइज्जत वरी' नहीं किया गया था, तो वह उसके 
विरूद्ध विभागीय जाव प्रारम्भ करा सकेगा । यदि वह ऐसा बरने में विफ्व होती 
सवधित कमंघारी निवेम्थन की अवधि में पूरा वेतन पाने का हकदार होगा ।£ 

(3) जबब्ि राज्य कर्मचारी वो उसके विरूद्ध लगाए गए अ्रपराघ से वरो किया गया हों, तो 
इससे कोई कक नही परडेंगा-आया वह साक्ष्य के अभाव में या भुक्दमे वी किसी प्रक्रिया 
के ब्रूटिपूर्ण होते के कारण या उसे शकः का फायदा दिया गया था या मामले के गुण 
श्रवगुणो के झ्राघार पर वरी किया गया । प्रत्येक देशा में वह पुरे देय वेतन और भर्तें 
पाने को हकदार होगा । यह गुर अवगुणों पर शा वा इज्जत वरी होने से प्रतिवन्धित 
नहीं है (१ 

(4) जबकि कठोर शास्ति श्रारोपित करन का आदेश किसी बानुनी प्रदालत द्वारा या उच्चतर 

प्राधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया गया हो । 

(5) जबकि कमंचारी के विरद्ध विभागीय जाब मा फौजदारी मुकदमा वापिस ले लिया 

गया हो ॥९ 

4२ 968 5 ८ 240-गोपालकृपप नायडू वि. मध्यप्रदेश सरकार । 

97॥ छोछ 53 ८ 546-कन्हैयावार वि. भारतीय सघ | 

978 काट [५ 29-मदनवाव कल्ता वि. राजस्थान सरकार । 

97 [0 ॥ ८ 923 (युजरात)-राममिठयो, वीराजी राटौड वि गुजरात सरकार । हाएछ 


दल 325, #भारे 966 जम्मू-वाशमोर 278 तवा #7? !963 उद्ीसा 73 भी 
रि 


4975 ४5 | 0 39 (कर्नाटक) 
7? 965 बइलऊत्ता 28]-श्यामवास वि भारताय #छ ४ रे 
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यदि पुनः स्थापित होने पर, प्राधिक्ारोगश राज्य कमंचारी को निलम्बन की अवधि का चढा 
हुआ वेतन भुगतान नहीं करें, तो वह देय राशि के लिये सरकार के विरूद्ध दावा प्रस्तुत कर सकता है । 
विययदावा निलम्बन आदेश खारिज होने की तिथि को उत्पन होगा और उसी तारीख से उसके विरूद्ध 
मयाद (॥70080/) प्रारम्भ होगी ।? 

उपयुक्त मामलो में निलम्बन झवधि में देय वेतन पर न्यायालय ब्याज दिलाने का प्रदेश भी दे 
सक्नता है, यद्यपि ऐसे उपचार के लिए इस्तदुआ नहीं की गई हो ।7 

जय वि उस फौजदारी मुकदमे मे, जिसके कारण राज्य कर्मचारो को निलम्बित किया गया 
था, यह दोपमुक्त (वरी) कर विया गया, फिर भी निलम्बन स्वतः समाप्त नहीं होगा | उसे पुनः 
स्थापन करने का आदेश निलम्बन करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को जारी करना होगा ।3 

भाग-5 : अनुशासन 

4. शापस्तियों के प्रकार-निम्नाकित शास्तिया ममुचित और पर्याप्त कारणो से, 
जिनको अभिलिखित किया जाएगा और जैसा इसमे इसके पश्चात्‌ उपववन्धित है, किसी 
सरकारी कर्मचारी पर लगाई जा सकेगी, अर्थात्‌ -- 

[१] परिनिन्‍्दा, 

[2] वेतन वृद्धि या पदोन्नति रोबना, 

[3] लापरवाही से या किसी विधि, नियम या आदेश को भग करने से सरकार को 
हुई श्राथिक हानि की उसके बेसन मे से मम्पूर्णा या श्राशिक रुप से वसूली, 

[4] निम्मतर सेवा, ग्रेंड या पद पर अथवा निम्नतर काल वेतनमान में श्रथवा 
काल वेतनमान में नीचे के प्रऊम पर अग्वनत कर देना, या पेशन की दशा में 
नियमानुसार देय राशि मे कमी कर देना, 

[5] प्रनुपातिक पेंशन पर झनिवायय सेवा निवृत्ति, 

[6] सेवा से हटाया जाना जो कि झगे नियोजन के लिए निरहंता नही होगी। 

[7] सेवा से पदच्यूति जो सामान्यत. भावी नियोजन के लिए निरहंता होगी । 

स्पष्टोकरए--() इस नियम के ग्रर्थान्तर्गत निम्नलिखित शास्ति की कोटि मे 
नही होगेंः-- 

[] सेवा या पद या नियुक्ति के निवधनो से सम्बंधित नियमों या आदेशों के प्रनु- 
सार विभागीय परीक्षा उरत्तीण करने मे श्रमफल रहने पर सरकारी कर्मचारी 
की वेतन वृद्धि रोक देना, 

[2] किसी सरकारी कमंचारी के दक्षता अवरोध पार करने मे भ्रयोग्य होने के 
कारण, उसे काल वेतनमान में दक्षता अवरोध पर रोकना, 

]. #तएए 970 दिल्‍ली ।85-भारतीय सघ | वि ज्ञानसिह, 977 $&८ (. & $) 232. 
2. &॥7२ 964 आन्ध प्रदेग 49-आ्रान्श्रप्रदेश सरकार वि मोहम्मद वुतबुद्दीन साँ 
3. थाई 957 इलाहाबाद 437-जगदीश चन्द्र वि यू पो सरवार। 
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[3] किसी सरकारी करमेचारी को, उसके मामले पर विचार करने के बाद, ऐसी 
सेवा, परेड यार पद पर जिस पर पदोन्नति के लिए वह पात्र हैः अधिप्ठायी या 
स्थानापन्न हैसियत से पदोन्नत न करना, 

[4] किसी उच्चतर सेवा, ग्रेड या पद पर स्थानापन्न रूप से काम करने दाले किसे 
सरकारी कर्मचारी का निम्नतर सेवा, ग्रेड या पद पर इस झ्राधार पर कि उसे 
अवसर दिए जाने पर वह ऐसी उच्चतर सेवा, ग्रेड या पद के लिए अनुपयुक्त 
समझा गया है अथवा किसी प्रशासनिक आधार पर जो उसके झाचररण से 
सम्बधित नही है, प्रतिवर्तत कर देना« 

(5] किसी सरकारी कर्मचारी का जो परिवीक्षा पर किसी दूसरी सेवा; ग्रेड या 
पद पर नियुक्त किया गया हो, परिवीक्षाकाल में था उसकी समाप्ति पर 
नियुक्ति के निवन्धों या परिवीक्षा को शासित करने वाले नियमों और आदेशो 

के अनुसरण मे अपनी स्थायी सेवा, ग्रेड या पद पर प्रतिवर्तत कर देना, 

(6] किसी सरकारी कर्मचारी की, उसकी अभिवाधिता या सेवा निवृत्ति सबधी 
उपवधो के अनुसार भनिवायें सेवा निवृत्ति, 

(7] सेवा समाध्तिस-- 


(क) परिवीक्षा पर नियुक्त किसी सरकारी कमेचारी को, परिवीक्षावाल में या 
उसकी समाप्ति पर उसकी नियुक्ति के निवधनो या परिवोक्षा सबधी 
नियमो या आदेशो के अनुसार, 


(स) सविदा से अन्यथा किसी अस्य रूप मे नियुक्त किसी अस्थायी सरकारी 
कर्मचारी वी, नियुक्ति काल समाप्त होने पर, 

(ग) किसी करार के अ्रधीन नियोजित दिसी सरकारी कर्मेचारी को, उक्त 
कसर के निवधनो के भ्रनुसार, 


(घ) राजस्थान की एकोइत इकाइयो में से किसो को भी सेवाझ्ो के ऐसे 
सरवारी क्मंचारी की, एकीकरण नियमों के अनुसार राजस्थान राज्य 
वो एकीकृत सेवाओ्रो मे से किसो म भी नियुक्ति के लिए चयन न होने पर 
या उनमे आमेलित न किये जाने पर । 


स्पष्टीकररत*- (2) किसी व्यक्ति वी, जो राजस्थान की एकीकृत सेवा में किसी 
भी पद पर तदर्थ या भ्रन्तिम आधार पर नियुक्त हो एक्लोकृत नियमों के अनुमार ऐसी 
जिन्‍्ही सेवाओं या ५दी पर चयन नहीं किये जाने या उनमे आमेलित मही किये जाने से 


अन्यथा किसी कारण से को गयी सेवोन्मुक्ति बो, सेा से हटाया जाना यथा पदच्यति यथा 
स्थिति, समझा जाएगा। हे 


एटिप्पश >नियम 4 [7] के अधीन पदच्युति के कारण भावी नियोजन के लिए 


निरहेता वेवल मरवार द्वारा ही अधित्यजित की जा सकती है यदि किसी मामले के गुण 
दोपो से ऐसा करना त्यायीचित हो । ' 


॥ पधिसूचता स एफ 3 (5) नियुक्ति (०) 6। ग्रुप ता दिनाक 22-2-6] झरा जोढा हु. ९ 


पे 
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राजस्थान सरकार के निर्देश () 
दण्ड -जो शास्तिया राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रण झ्ौर अपील) नियम, 95£ 
के प्रधीन घ्रारोपित की जा सकती हैं व नियम 4 मे निदिष्ट हैं भौर वे किसी भी सही या पर्याप्त 
कारण से लागू की जा सकती हैं । शास्तियो वी यह सूची पूर्ण है, भौर किसी प्नन्य स्वरूप या त्राके 
से शास्ति लगाना गलत होगा, उदाहरणत वेतन रोकना, बिना वेतन वे! ग्रवकाश स्वीकार करना 
जबवि दूसरे किस्म के झ्रवकाश देय हैं, जुर्मादा करना, प्रादि 
[अनुशासन वायवाहिया की पुस्तिका-(राजस्थान सरकार) झनु० 7 6) ] 
राजस्थान सरकार का निर्देश (2) 
दण्ड का स्वरूप और उसकी मात्रा किसी विशेष मामले म कितनी होनी चाहिये वह उपलब्ध 
बूव निरणंयों के तथ्यों एवं परस्थितियों को ध्यान मं रखते हुए स्त्रय प्रनुशासन प्राधिकारी द्वारा तय 
किये जाने चाहियें। मोटेतौर से, शास्ति इतती उदार नही हानी चाहिये जिससे कि काय ग्रकुशलता 
और भपनुशासनहीनता को बढावा मिले भौर इनती क्रुर भी नहीं होनी चाहिये जिससे छि राज्य 
कर्मचारी को, यदि उसे सेवा म॑ रखा जावे, तो उसकी नैतिकता तथा कार्यकुशलता म गिरावट 
आा जावे । 
दोपो के कतिपय विशिष्ठि मामलो म॒ जैसे कि प्रप्राधिकृत तया फर्मी यात्रा भत्ता बित उठाना, 
सरबार ने 0 8-960 को यह तय किथा है कि बदनियती से यात्रा भत्ते बी श्रधिक उठायी गयी 
राशियों के विचाराधीत मामलो म तीन ग्रेड बतन वृद्धियाँ सचय प्रभाव से रोक दिये जाने का दण्ड 
दिया जाना चाहिये | भविष्य में यदि वबदनियती से अ्रधिक यात्रा भत्ता उठान का झाशय हो, तो 
सेवा से हटाये जाने या वर्खास्तगी का दण्ड दिया जाना चाहिये। यात्रा भत्ता उठाने मे किसी तक- 
नीकी त्रुटि का मामला उसके गुण-झवगुणा पर तय करना चाहिये ।) 
[अनुशासन कार्यवाहियों की पुस्तिका (राजस्थान सरकार) !963 सस्करण प्नु० 7 60 | 
राजस्थान सरकार के निर्देश (3) 
बेतन वृद्धियाँ रोकने के भ्रादेश मे यह निदिष्ट किया जाना चाहिये कि झाया रुकावट सचयी 
प्रभावी है या नहीं । 
[अनुशासन कार्यवाहियो की पुस्तिका-राज० सरकार 963 झनु० 7 (४) ] 
राजस्थान सरकार के निर्देश (4) 
पदोन्नति रोकने के प्रादेश म कायकाल का उल्लेख स्पप्टव करना चाहिये श्र्थात्‌ श्राया बह 
स्थाई रूप से है या अस्थायी रूप से किसी निदिष्ट ग्रवधि क लिये है । 
[ अ्रनुशासन कायवाहिया की पुस्तिका (राज० सरकार) 963 झनु० 7 (छा) ] 
राजस्थान सरकार के निर्देश (5) 
सरकार को पहुचायी गई झ्ाथिक हानि के लिये दोपी कमचारी के वेतन स वसूली के अ्रादेश 
के मामले म, दोपी कमचारी की स्थिति के झनुकूल सुविधाजनक विश्तो म वसूली की जानी चाहिये । 
५. गाल पागाहिओ की खत: (यज ० वरज299 अवण 7 00 
] आदेश सख्या एफ 20 (32) नियुक्ति (&) 60 ग्रूप ता दि -8 960 


है 

१. 
लियम !4 (अनुशासन) ] अनुश सन एवं राज्य कर्मचारी ८-3 49 
रे 
राजस्थान सरकार के निर्देश (०) हा 
जब किसी राज्य कमचारी को निम्नतर संबरा, पद या निम्नतर समयमान (7078 5०2०) में 
पद/वनत किया जावे तो पदवनत्ति का झ्रादेश देन वाला प्राधिकारी वह्‌ भ्रवधि निदिष्ठ करे या नही 
औ करे जिस समय तक के लिय पदावनति प्रभावशीव रही । जब यह अवधि निर्दिष्ट हो, ती उक्त 
प्राधिकारी को यह भी उल्लेख करना चाहिय कि आया पूर्वावस्था की प्राप्ति पर पदावनति की अचधि 
अविधष्य की वेतन वृद्धियो को स्द्रगित करने वाली होगी झौर यदि एसा है ता किस सीमा तक । 
स्थाई स्वरूप कया दण्ड उदाहरणत निम्वतर सेवा, ग्रेड या पद मे स्थायी अवनति करना, साधारणतत 
टाल देना चाहिये, क्योंकि उनसे सम्बन्धित अ्रधिकायी वी अच्छा कार्य करन की प्रवृत्ति नष्ट होती 

है भौर नैतिकता का पतन होता है। झ्त एसी पदावनरति की अवधि निर्दिष्ट की जानी चाहिय। 

[प्रनुशासन कार्मेवाहियों वी पुस्तिका (राज० सरकार) अनु ० 7 (४) ] 


राजस्थान सरकार के निर्देश (7) 


अनिवार्य सेवा नियृत्ति का दण्ड जो राजस्थान सिविल सेवा (वर्गोकरएण निमन्तण भ्रौर श्रपील) 
नियम, 958 बे! नियम 4 उपक्ण्ड (५) मे उल्लेखित हैं, इसलिय बनाया गया है जिससे ऐसे 
मामली के लिये प्रावधान हो सके जिनमें राज्य कर्मचारी को सेवा में जारी रखना अ्रवाछित समभा 
गया हो परन्तु सेवा से हटाये जाने या वर्वास्तगी की क्ठोरतम शार्ति लागू बरवा जिसके परिणाम 
स्वरूप पैशने को हानि हो अधिक कठोर प्रतीत हो, सिवाय उन मामलों के जिनमें दोप वास्तव में 
बहुत गभीर हो, उदाहरणत सरकारी रकम का गवन नैतिक पतन वाले झ्रपराध । जो प्राधिकारी- 
गण सेवा से हटाने या वर्खास्तगी को शास्तरि आरोपित करन के लिये सशक्त है वे श्रनिवार्य सेवा नियम 
की शास्ति लागू करने के तिये सलम हैं। जिन भ्रधिकारियों को प्ननिवार्यत सेवा निवृत्त किया जावे 
उन्हे ऐसी दर से पेशन प्रदान की जा सकैगी जो उनको अ्रनिव,ये सेवा निवृत्ति की तिथि को स्वीकार 
मोग्य पेंशन से दो तिहाई से कम नहीं हा तथा पूर्णो रोगातुर पेंशन (॥५4॥06 98750॥) से अधिक 
नही हो । शास्ति के रुप में ग्रनिवाय सवा निवृत्ति राजस्थान सेवा मियमों के नियम 244 (2) के 
अधीन भनिवाय सेवा निवृत्ति करने स भिन है । राजस्थान सेवा नियमा के नियम 244 (2) बे' 
झ्न्तगंत अ्तिवार्य सेवा निवृत्ति सविधान के ग्नुच्छेद 3। (2) के प्रावधानों का झ्ाकपित नही 
करती, भर इस कारण स॑ राजस्थान सेवा नियम (वर्गीकरण, निमस्ध्रग और झपीव) नियम, 958 
मे निर्धारित शास्ति श्रारोपित करने को प्रक्रिया उस पर लागू नहीं होती, जब कि शास्ति के रूप मे 
बी गई झनिवार्य सेवा निवृत्ति सविधान के अनुच्छेद 3!] (2) के प्रावधाना का झ्रावपित करेगी 
भर कठोर शास्तियों के लिए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम, 
958 भे प्रावधानित प्रक्रिया का प्रनुसरए करना होगा । 


[पभनुशासन कार्यवाहियों की पुस्तिवा, राजस्थान सरकार, 963 झनुच्छेद 77 (७) )] 
राजस्थान सरकार के निर्देश (8) 


कानूनी अदालत द्वारा किसी राज्य क्मंचारी को दोपी टद्दराए जाने पर वर्खास्तगी का ग्रादिश 
चारित करते समय, भनुद्यासन प्राधिकारी को यह सुनिश्चित कर ल्लेना चाहिय कि उक्त प्रादेश वा 
प्रभाव भ्रादेश वी तिथि से दिया जाना चाहिय न कि निलम्बन वी तिथि से वा दोषी करार दिये 
जाने ((०१४४६४०॥) वी तिथि से जब कि दोषी करार दिए जाने बे दुसले वे विरुद्ध क्रपीण दायः 


50 ] राजस्थान सी. सौ ए. रूल्स [ नियम 4 (प्रनुशामन) 


की गई हो, तो अनुगासन प्राधियारी शो वर्खास्तगी वा झादेश देने से पहले प्रपील-न्‍्यायालय थे 
निर्णय की भी प्रतीक्षा बरनी चाहिये । 
[ प्रनुशारान कार्यवाहियों वी पुस्तिका, 963, राजस्थान सरवार पनुच्छेद 7 (श)। ] 


राजत्थान सरतार के निर्देश (9) 
सेवा की समाप्ति/प्रस्थाई/प्रतिस्यापित (णील७॥75) कर्मचारियों का परायतंन (र९४९:४०७):- 
(ये) प्रतिस्थापन पर बाय वर रहे राज्य कर्मचारी वो पुन उसके पहते के पद पर परावतंत 
(«शथया) करने से पहले उसे वारण बताम्ो नोटिस देना कानूनन प्रावश्यक नही है परन्तु 
जब उसवा वारण प्रमस्तोपजनवः बाय होना वताना हो तो यह प्रावश्यक तथा वाध्धित 
होगा वि उसे कारण वताने का झवसर प्रदान किया जावे । 


(ख) यदि भ्रस्थाई राज्य क्मचारो की सेवा दुराचरण या गझ्रठुशलता बे पश्राघार पर 
समाप्त वी जाती है तो सविधान वा अनुच्छेद 3)] (2) अधकपित होगा । किन्तु 
साधारण अनुशासन कार्यवाही के जरिये भ्रस्थाई कर्मचारी की सेवा समाप्त करना 
जरूरी नही हैं। राजस्थान सेवा नियमों के नियम 23 (क) के भ्रनुसार प्रस्थाई 
राज्य कर्मचारं। की सेवा एक माह का नोटिस देकर कभी भी समाप्त वी जा 
सकती हैं। इसलिए ऐसी समाध्ति के लिए कारण उल्लेख वरना झश्रावश्यव' नही है । 
थू कि राजस्थान सेवा नियमों के! नियम 23 (व) बे' श्रधीन प्रस्थाई राज्य कर्मचारियों 
की सेवा बिना कारण बताए भौर दुराचरण या प्रकुशलता का उल्लेख किये बिता 
समाप्त की जा सकती है, इसलिए नियुक्ति प्राधिकारी के लिए यह झावश्यक नहीं है वि" 
वह उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाहिया करे झौर सेवा समाप्ति के लिए कारण 
बताग्नो नोटिस तामील करवाएँ । 

(ग) यदि कोई तियुक्ति परिक्षणा पर की गई हो तो परिक्षण काल में भ्रमन्‍्तोपजनक प्रगति 
के कारण सेवा समाप्त की जा सकती है और कारण बताने के नोटिस वी जरूरत नही 
होगी । ऐसे मामलो मे, स्थाई नही करने के कारण बताने की भी भावश्यकता नही है । 

[राज सरकार की भनुशासन कार्यवाहियो की पुस्तिका, 963, ग्नुच्छेद !7 (७) ] 

व्प्पिर्षो 

जिस प्रकार तांजीरात हिन्द में विभिन्न प्रकार के दण्ड प्रावधानित हैं उसी प्रकार राजस्थान 

सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण ग्लौर अपील) नियम, !958 में राज्य क्मचारियों के लिये 
कतिपय शास्तिया निधारित की गई है ! पुलिस कर्मचारी केवल इन नियमों से ही नहीं, वरत्‌ पुलिस 
झधिनियम से भी शासित होते है, जिससे ऐमे दण्ड जो पुलिस अधिनियम से भ्रसगत न हो, पुलिस के 
अधीनस्थ स्तर के ग्रधिकारियो पर इन नियमो के नियम (7) (च) ४70 पुलिस अधिनियम की धारा 
2 के भ्रधीन आरोपित किए जा सकते है ॥ 

भारतीय पुलिस भ्रध्नियम 86] राजस्थान मे 79 जुलाई, 950 से लागू किया गया। 

पुलिस प्रधिनियम की घारा 7 जिसमे दण्ड का प्रावधान है, इस प्रकार है -- 

“स़विधान के अनुच्छेद 3]] के प्रावधानों एवं इस अधिनियम के अन्तर्गत जो नियम राज्य 

सरकार बनावे, उनके अधीनस्थ रहते हुए, पुलिस के महा निरीक्षक, उप-महा निरीक्षक, सहायक महा- 
निरीक्षक एवं जिला अधीक्षक कसी समय भी अधीनस्थ पक्ति के किसो पुलिस अधियारी को जिसको 


नियम 4 (अनुशासन) ] अनुशासन एवं राज्य बर्मवारी [5] 


यह कर्तव्य में शिथिल, भ्रसावधान भ्रववा भनुपयुक्त समझे उसे सवा से बरपस्ति, निलस्वित अयवा 
पद्दावनत कर सकते हैं श्र॒ववा निम्नलिखित शास्तियों में से कोई एक या अधित विसी अधीनस्थ 
स्तर के पुलिस पधिकारी को जो नौकरी म प्रभायघाती या सेवा स उपक्षा बरता हो झषवा अपने 
किसी काये द्वार उसने अपन झापकी उक्त काथ के लिए झयोग्य हाता प्रदट किया हो उसके विरूद्ध 
लागू कर सकता है, यथा (क) जुमति किसी धनराशि वा जो एक महीते वे वतत से भ्रधिक से हो, 
(खत) बवार्टरा में नजरबन्दी जो पत्दरह दिनी से प्रधिवः अवधि वी न हो ड्रिल, प्रतिरिक्त पहरा, सकान 
या ग्रत्य डिउटी के साथ भयवा भ्रलग, (ग) सदाचरण वेतन से व्चित बरना, (ध) विसी विशिष्ट 
पद अथवा विपेश उपलब्धि (रेम्यूनरेयन) के पद से हटाना ।” 


राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीविरग्प, नियन्त्रण श्रौर प्रपीय) नियम, पुलिस ग्रधिनियम के पूरव' 
है ।। अत, प्रनुशासन प्राधिकारी इन तिममों के नियम 4 में बताई गई श्र पुलिस भ्रधिनियम में 
निर्धारित कोई भी शाम्ति लागू कर सकता है। जब वि एक पुलिस कर्मचारी ते स्थानास्तर श्रादश 
का पालन नही दिया झौर जब वह प्रधीक्षक शभ्रारक्षी वे सम्मुख व्यक्तिगत उपस्थित हुप्ला, तो उसने 
वर्दी पहनन से इल्बार किया भ्रौर मुपत्ती मे पश् हुमप्मा श्रौर अधितरारी के साथ दुब्ययहार दिया। 
अतः स्थातान्तर के झादेश की भवज्ञा वरने के कारण शास्ति श्रारोपित बरने के भ्तिरिक्त, उसे 
प्रुत्िस भ्रधिनियम की घारा ? के भ्रघीन किए ड्रिल श्र थकान की डिउद्ी के साथ 4 दिन वी 
कवार्टरी मरे नजरबन्दी (पृणणा(८ा ह्ृणथा4) वी सजा भी दी गई। इस मामले मे निर्णय हुप्ना वि बाद 


मे उल्लिसित सजा, स्थानान्तर झादेश की अवज्ञा वे वारण दी हुई सजा से श्रलग व स्वतस्त्र 
सजा भी ।? 


शास्तियों बी पूरी सूची --नियम 4 मे बेवल सात ॒प्रवार की शास्निया ग्रिनाई गई हैं जो 
राज्य कर्मचारी पर लागू की जा सकती हैं। यह सूची सम्पूर्ण है। इसलिय इन सात शास्तियों से 
भिन्न भ्रभ्य कोई भी शास्ति किसी भी रुप मे नही दी जा सकती ! वेतन का भुगतान रोक्सा, बिना 
चेतन प्रवकाश स्वीकार करना जबकि पश्रस्य प्रवार वा सर्वतनिब भ्रवकाश कर्मचारी को देय है, 
जुर्माता करना झादि सजाए नियम 4 की परिभि से बाहर हैं, भरत: भ्रारोषित नहीं की जा सकती । 


शात्ति केवल प्रनुशासन प्राधिकारों श्रारोपित कर सकता हैः--तियम [4 में उल्लेक्षित कोई 
शास्ति या उससे पहले कारणा बताओ नोटिस केवल अनुशासन प्राधिकारी ही दे सकता है। संविधान 
द्वारा प्रदत्त यह प्राधिकार समानास्तर रूप से किसी अन्य को सूपूर्द नहीं किया जा सकता । जब कि 
राज्यपाल ते एक अधिसूचना जारी करके राजस्थान न्यायिक सेवा के एक सदस्य के सम्बन्ध मे उच्च 
न्यायालय मे निहित अनुशासन प्राधिकारी वी शक्तियाँ प्रशासन न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश द्वारा 
मनोवीत न्यायाघीश की सोंप दी, तो कथित श्रधिसूचना अवैध घोषित की गई ।5 


सही एवं परियाप्त फारण --नियम 4 में उल्लिखित बोई भी शास्ति बिना सही झौर परि« 
याप्त कारणों के किसी कर्मचारी पर लागू नही की जा सकती । यह तियम ।4 का मुख्य तथा झनि> 
दाये भ्रग है। केवन सही एवं परियाप्त कारण ही अनुशासन प्राधिकारी कौ सरकारी कर्मचारी पर 
4. #7 967 राजस्थान 4]4--न्नौंगमल वि अधीक्षव ग्रारक्षी | 


2. उपरोक्तानुसार 


3. 974 प्राप 969 --आनन्दीताल वि. राजस्थान सरकार । 
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शास्ति आरोपित करने का क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। यह सही तरीके से झ्भिलिखित तथ्यो पर 
आधारित है | यदि रेकर्ड पर कर्मचारी के विरूद्ध कोई अभियोग साबित नही या शह दत (साध्ष्य) से 
निकाला गया निष्फर्ष स्पष्टत- विपरीत है तो शास्ति लागू करने का आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर 
का होगा ।? शास्ति लागू करने का आदेश बोलता हुआ आदेश होना चाहिये श्रर्थात्‌ श्रादेश का पठन 
करने से की हुई कार्यवाही पूरी न्‍्यायोचित प्रतोत होती चाहिये! (एस शमशुद्दीन वि जम्मू व कश्मीर 
सरकार) । 


अभिव्यक्ति, “सही एवं परियाप्त कारण” की कोई परिभाषा नहीं है। यह सजा देने बाल 
प्राधिकारी के स्व विवेक. पर छोड दिया गया है, जो दुराचरण की प्रकृति श्र गभीरता तय 
करेगा ।2 उसे उन सही और परियाप्त कारणों को अभिलिखित करता चाहिये जिनके ग्राधार पर 
बहू राज्य कर्मचार्री को दण्डित करना चाहता है ४ एक पुराने मामले में एक अधिकारी ने, झनुणा- 
सनात्मक मामलो को तय करने के लिये छापे हुए रूढिवद्ध प्रपत्र ($ श९०(५०९१ छ977(९0 (07) 
अपना लिया था| इसम निर्णाय हुआ कि ऐसा करना इस प्रावधान का परियाप्त श्रनुपालन नहीं 
था ।१ नियम 4 ऐसा कोई पथ प्रदर्शन नही करता जिससे किसी कमचारी के दुराचरण का स्वरूप 
ग्रौर उसके अनुरूप शास्ति निश्चित की जा सके ! यह तो सम्बन्धित प्राधिकारी के स्वविवेक में निहित 
है ।१ परन्तु यह स्वविवेक पूरी जाच झौर सावधानी के साथ प्रयोग म लाया जाना चाहिये। “आया 
कोई गभीर दुराचरण साबित था या नही” एक न्यायिक तनकी है श्रौर उस पर दीवानी प्रदालत खुद 
बा निष्कर्प निकाल सकती है ।९ 

यदि प्रथमावलोकन से “सही एवं परियाप्त” कारग्य प्रतीत हा तो उच्च न्यायालय, साधारणशत 
राज्य क्मचारी पर कठोर शास्ति आरोपित करने के कारणो की छानबीन नही करता ।॥ परन्तु यदि 
कसी मामले म रेक से प्रत्यक्ष दिखता हा कि आरोपित शास्ति के लिए न्यायसगत सही एवं 
परियाप्त कारण रेकर्ड पर विद्यमान नहीं है, तो उच्च न्यायालय इस ग्राघार पर दखल कर 
सकता है कि दण्ड इस नियम के भ्रनुतूल नही है ।? 


सरकारो निर्देश --चू कि तियम 4 द्वारा प्रदत स्वविवेक के ग्रधिकार विस्तृत तथा भ्रस्पप्ट 
है, इसलिये राजस्थान सरकार ने, श्रनुशासन कार्यवाहियों की पुस्तिका, 963 के प्रनुच्छेद 7 (4) 
में कतिपय निर्देश दिए है, जो अपर उधृत किए गए हैं। इन निर्देशों के अनुसार, अनुशासन प्राधि- 
कारी को उपलब्ध पहले के फँसलो के तथ्यों गौर परस्थितियो को ध्यान मे रखना चाहिये। शास्ति 
इनमी उदार या ढीली नहीं होनी चाहिये जिससे कमंचारी की भ्रकुश्लता तथा झनुशासनहीनता को 
बढावा मिले झौंर इतनी क्रूर भी नही होनी चाहिये जिससे यदि कमंचारी को सेवा मे रखा जावे तो 





]976 ॥.50 70 979 (जम्मू वश्मीर) (पूर्ण पीठ) एस शमशुद्दीन वि जम्मू कश्मीर सरकार । 
4३ 963 मध्य प्रदेश !]5-गोविन्द झक्तर वि मध्य प्रदेश सरकार | 
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नियुक्ति (#- 7) विभाग के झ्देश म॒ # 20(32) नियुक्ति (8)60, ग्रपना। दि -8-960. 


मर चाल 


श्जामफजमणए्न- 


नियम ॥4 (प्रनुशासन)] अनुशासन एवं राज्य वर्मेचारी [ 53 


उसके मनोपैर्य और कार्य में वुमलता प्र्याव्‌ दक्षता को क्षति पहुचे । उपरोक्त अधिसूचना में कर्तिपय 
उदाहरण भी दिए गए हैं । 

श्रच्धा हो, यदि राज्य विधान मण्डत विनिष्र प्रशार मे दुराचरणों बे लिए शास्ति वा प्रवार 
और मात्रा निर्धारित बरदे, ताझि प्रनुशामन प्राधिकारीयण प्रपने व्यक्तिगत मन वी लहर तथा 
स्वच्चानुसार प्रग्रमर नही ही सर झौर समान मामलों मैं सरवारी वमचारियों वे साथ समात सवूबव 
बिया जा सके । ज्यादती के वत्तिपय मामले नीचे बताए जा रहे हैं | 


(क) नामाम्तरेणस वे वतिपय मामतरों में एक पटवारी की झुछ झतियमितवाएं पाई गई, परन्तु 
उसके विह्द्ध कोई भी व्यक्तिगत लाभ उठाना साबित नहीं था। इसलिए, राजस्व 
मण्डल ने उसके विरूद्ध पारित बर्सास्‍्तगी वां प्रादेश रेदू किया भौर उसे सचित प्रभाव 
से दी वेनन-बृद्धिया रोडले वी घ्लाहति श्रौद बीच थी प्रवधि की कार्यरत रहना मानने 
का! भादेश दिया। ! 

(से) जबकि कलेक्टर ने नियम ]6 के भनुभार विस्तृत जाच डिये बिना, एवं कनिष्ठ लिपिक 
बो, तीन माह तक वरर्पातय से प्रनुपस्थित रहने वे बारए लघुत्तण बेननमान मे चतुर्थ 
श्रेणी में पदावनत कर दिया, तो यह सजा अस्यायपूर्णा मानी गई, झ्रतः वर्मचारी वी 
अपोत स्वीकार बी गई गौर मामला वापस कार्यवाही हेतु भेजा गया । * 

(ग) एक पटवारी को, ताजीरात हिन्द वी धारा 323 के श्रधीन साधारण चोद पहुचाने की 
रिपोर्ट के कारण निलम्बित किया गयां। मामला प्रोपेशन श्रॉफ पोफेस्डर्स एक्ट वी 
धारा 4 व 2 के अ्रघीत कमंचारी को छोड़ने बे साथ समाप्त हुप्ना । इसपर कलेक्टर 
ने मिलम्बन भ्रवधि मे उसके धाधे बेतन वो जब्त करने की शास्ति प्रारोपित, की । 
कलेक्टर के श्रादेश के विरुद्ध भपील प्रस्तुत बरत पर राजस्व-मण्डल ने निर्णाय दिया कि 
उक्त भारोप में कोई नैतिकनपतन या निष्ठाहीनता नहीं है, भौर उसवे लम्बे काल तंव 
निलम्बित रहने व परेशानी को देखते हुए उसे पूरा बेसन दिलवाया गया भीर उस पर 
केवल निन्‍्दा की शास्ति लागू करवे मामला समाप्त किया गया। है 

(उ) जब यह स्थापित हुआ कि एक पटवारी प्रपने सकल से प्रनुपस्थित रहा, भौर सरवारी 
वमूलियत में तथा पदवारी से श्रपेक्षित कर्तव्यों मं कोई भ्भिरुचि नहीं ला तो कलेक्टर 

ने उसे सेवा से हृटाये जाने का कठोर दण्ड दिया यद्यपि श्रारोप साबित हुए थे, परस्तु वे 

इतने गम्भीर नही माने गये जिससे कि इतना कठोर दण्ड दिया जावे | श्रतएव पटवारी 
नी ग्रपील स्वीकार की गई और शास्ति में सशोधन करवे सचित प्रभाव से दो ग्रेड 

वेनन वृद्धियों वो रोकते मं परिवतित वी गई । 4 

जबकि एक राज्य कमंचारी न चाजंशीट शौर कारण बताने का नोटिस भेजते वे पश्चात 

प्रपता स्पप्टीकरगा प्रेषित नहीं क्रिया तो प्रनुशासन प्राधिकारी ने उसे झैवा मे हटाये 

जान का झ्रदेश पारित क्या। उसमे निशंय दिया गया कि चू कि दोपी कर्मचारों ने 
टपूफकरकाओशाा-ू-,।णछ।३णए कक ्एआ/ज/्णणएए४"४एए 
2. 974 एएए क्रात0-02 
3 १976 एछछ 452 
4 974 एए०->ए2-08 
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उसके विरूद्ध लगाये गये आरोपो को स्वीकार नहीं किया था, इसलिए नियम 6 के ग्रधीन 
जाच करना कानूनन आवश्यक था। अतः मामला जाच के लिए वापस भेजा गया । 


(च) इसी प्रकार जबकि कोपाध्यक्ष ने एक लिपिक को उसके प्रतिवेदन पर बिना विस्तृत 
जाच किए तीन वेतन वृद्धिवा राकने की शास्तिया लागू की तो आरोप प्तावित होता 
नही माना गया और शास्ति का आदेश निरस्त क्या गया ।? 
(छ) जबकि एक राज्य कर्मचारी के विरूद्ध लयाया गया आरोप गमम्मीर प्रज्धति का नहीं था 
तो कलेक्टर ने उसको एक वेतन वृद्धि रोकने और निलम्बन की अ्रवधि से केवल तीन- 
चोथाई वेतन देने की शास्ति लागू की । प्रपील करने पर राजस्व मण्डल ने आदेश 
सशोधित किया क्योकि कर्मचारी के विरूद्ध भ्ारोप बहुत सघु होने की दृष्टि से, निलम्बन 
अवधि भे वेतन में से कटौती करने का कोई उचित कारण नही था ।7 
(ज) अपील कर्त्ता की गोपनीय रिपोट में एक रिमार्व यह था कि उसकी ईमानदारी झकाप्रद 
थी । इस पर कलेक्टर ने उसे नोटिस जारी क्या परन्तु अपीलान्द अनुपस्थित रहा) 
कलेक्टर मे इन नियमों म॑ प्रावधानित प्रक्रिया का भ्रतुसरण क्ये विना उस पर एक 
ग्रेड वेतन वृद्धि बिना सिंचित प्रभाव से रोकने की शास्ति भारोपित की । इसलिए 
कलेक्टर द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया वेघ नही मानी गई । 
दोहरी शास्ति --इस ब।त पर मतान्तर है कि आया कसी राज्य कर्मचोरी पर एक से प्रधिक 
शास्तिया एक साथ लागू की जा सकती हैं या नही । जबकि उडीसा उच्च न्यायालय ने यह मत प्रकट 
किया है कि एक ही दोप पर दोहरी शास्तिया लागू करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं हैं,” इलाहाबाद 
उच्च न्यायालय ने निर्णाय दिया है कि एक ही दुराचरण के लिए दो शास्तिया लागू नही की जा 
सकती ।९ 

जवकि धोखे से नौकरी प्राप्त करना, नियोजन के दौरान दुराचरण में नही झ्ाता,” मद्रास 
उच्च न्यायालय ने नि्ंय दिया है कि नौकरी पाने के लिए मलत जन्म तिथि पेश करना उसे नौकरी 
से हटाने के लिए ' सही भर पर्याप्त कारण” हैं।5 

जैसा कि ऊपर कहा गया है किसी कर्मचारी को दण्डित करने से पहले उस पर लगाये गये 

आरोप रेकर्ड पर सिद्ध होने चाहिए । एक मामले में जवकि आरोप साबित नहीं हुए (निन्‍्दा) की 
शास्ति का भ्रादेश सही नहीं माना गया ।९ जवकि कारख्ा बताओ नोटिस में अवज्ञा (अविनय) या 
झनुशासनहीनत। की ग्रतिविधियों से सम्बन्धित कसी आरोप का उल्लेख नही था, तो यह निर्णय 





4978 एपा०-रए८-.74 

4975 एर०-र00-.599 

3974 फार0 रपट 42] 

हार 974-205. 

974 ड-25 

969 आ.0-787. 

973 7.90- 70 267 (इलाहाबाद) 
]953 40 ॥0 552 (मद्रास) 
वार 97 सुप्रीम कोर्ट-56. 


डूगडामफ़्मेणए:ए 


री. 


यम )4 [अनुशांसम)] अनुशासन एव राज्य कमेंचारी 855 


प्रा कि इन आरोपो पर सम्बन्धित कर्मचारी को दण्डित नहों किया जा सकता हम निमम ४4 मे 
'व्धित शास्ति के विभिन्न स्वरुपी का विवेदन दस्ते हुए हम कुछ भ्न्‍्य फ्सलो का भी जि करेंगे । 
शास्तिफों बाप चर्पोगरण --लियम १4 से उल्लिखित शास्तिया दो वर्गो मे क्षेणीवद्ध की गई हैं, 
बाँव्‌ लघु शास्तिया और कठोर शास्तिया । 
] लघु शासह्तियार-- 
(0) वबिन्दा, 
(0) वेतन वृद्धि पर रोक 
(एप) परदोनति पर रोक, और 
(९ सरबारी झायिक हानि के कारण वसूलो । 
प कठोर शास्तिया+-- 
(0 विम्नतर सेवा, ग्रेड या पद या नीचे के वेततमात में ऋवनत्ति, 
(४) अनुपालिक पेंशन पर अनिवाय सेवा निवृत्ति, 
(७॥) सेवा से हटाना, भौर 
(५) सेवा से बरखास्तगी । 
यहा, नियम 4 के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण का अध्ययन बरना लामप्रद होगा, जिसके 
वुसार निम्नलिखित कार्य इस नियम के अभिप्राय स शास्ति नहीं माने जाएंगे -- 
(0 सेवा नियमो या राज्य क्मेंचारी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार किसी विभागीय 
परोक्षा भे अनुर्तोण रहने के कारण उसको वेतन वृद्धिमो पर रोक । 
(0). अनुपयुकत के झाघार पर दक्षता अवरोध (छफिटाट॥९५ छेश४) पर तरबतो रोक 
देना । 
(70) किसी उच्चतर पद या वेतनमान में पहोनत नहों करना । 


(00. स्थानापन्न रूप में ()रहिए०याह) पर काम बर रहे कर्मचारी को, उच्चतर सेवा, 
ग्रेंड या पद के लिए झनुपयुक्तता के आधार पर या प्रशासनिक कारण से उसके 
मूल पद-स्तर पर वापिस भेज देना । 


(श) प्रदीक्षण पर उच्चतर पद पर कायम कर रह कमचारी को वापिस उसके स्थाई 
पद पर परावतेत (८४८80) कर देना । 


(शो तियव मैवावधि (+४ए८४४०४४०४४०7) या रिटायरमेन्ट के वियमानुसार झनिवाय 
सेदा निद्ृक्ति $ 
(५॥) मेंवा की समाष्ति--- 


(व) परीक्षण काल के दौरान या उसको समाप्ति पर, या 

(सं) अस्थाई कर्मचारी की, जब कि उसका नियुक्ति काल समाप्त हो जावे, या 

(ग) विशेष इकरार पर नियुक्त किए यए कर्मचारी को, उसके इकरारनामें की 
शर्तों के अनुसार, या 


एछजाशलठपउफ्राड»,."ै४ै४++++-+++ 


१975 राज (00)-232 


56 ] राजस्थान सी सी ए झूल्स [ नियम 4 (प्रनुशामन) 


(घ) राजस्थान में सम्मिलित होने वाले विसो इकाई वे कर्मचारी की, जब वह 
एवीइृवत राजस्थान में रिसी सेवा वे! लिए नहीं चुना जावे या जिसका सवि- 
लीनीवरण (40$0.0०7) नही हुप्ना हो । 

करतिपय व्यक्तियों पर परीक्षाएं लागू करने सम्बन्धी सरवारी निशंय वे! भ्रौचित्य वी जाच 
अदालत नहीं कर सवती ।! धनुशासन प्राधिक्षारी कर्मचारी को दक्षता-प्रवरोध पर रोकने में समर्थ 
है और दीवानी भदालत इस भ्रधिजार की जाच नहीं कर सकती झौर प्रशासनिक प्राधित्रारियों के 
इस प्रकार मे भादेशों के विरूद्ध म्रपील नहीं सुन सक्तती ।7 ग्रधीतस्थ अधियारी द्वारा दी गई दक्षता 
अवरोध पार करने वी ग्रनुमति, नियुक्ति प्राविक्रारा खारिज कर सकता है झौर सम्बन्धित राज्य 
कर्मचारी पर परीक्षा लागू वर सकता है ३ परन्तु ग्द नए वेतनमानों में दक्षता अवरोघ हटा दिए 
गए हैं, इसलिए भविष्य में दक्षता भवरोध पर वेवर बृद्धियों रोकने का प्रश्त ही नहीं रहेगा । 


प्रक्रिया.-लघु-शास्तिया भ्रारोपित करन की प्रक्रिया नियम 7 मे निर्धारित की हुई है प्लौर कठोर 
शास्तियों के लिए नियम 6 में प्रावधान है। निर्धारित प्रक्रिया का पालन हृढता से करना चाहिए क्यो 
कि यह प्रपेक्षा कानूनी” श्रौर सविधान के भ्रनुच्द 3। (2)के प्रधीन प्रादेशात्मक(7804079)भी है ।* 


() निन्‍्दा --यह राज्य कमंचारी पर लागू की जा सकने वाली न्यूनतम शास्ति है जो करने 
मोग्य कोई काम नहीं करने पर या प्रवॉछित कार्य या टालने योग्य कार्य करने पर य्रया स्थिति, 
आरोपित की जा सकती है । निन्‍्दा से अ्रभ्िप्राय किसी झवाछित कार्य के करने पर या भूलचूक होने 
पर भिड़वी देने या अ्रसम्मति प्रकट करन से है। निन्‍दा की शास्ति प्रारोपित करने बे लिए लोक- 
सेवा श्रायोग से परामर्श लेना आवश्यक नहीं है। जब लोक सेवा प्रायोग एक मामले म सिफारिश 
की कि मॉमले की परस्थितियों को देखते हुए, 'निन्दा' परियाप्त सजा होगी, तो यह निर्णय हुआ कि 
सरकार के लिये यह वाध्य नहीं था कि वह लोक सेव। ग्रायोग की सिफारिश पर प्रालोचना बरने के 
जिए सम्बन्धित कर्मचारी को प्रवसर प्रदान करने के लिए नोटिस जारी कर | सर्विस बुक मे दी 
गई प्रत्येक प्रतिकूल टिप्पणी 'निन्‍्दा' नही होती । सर्विस बुक में झक्ति यह प्रम्युक्ति कि 'सत्यशीलता 
संदेहप्रद है” (3900०४० ॥7/८४7(५) बवल एक सम्मत्ति मानी गई न कि निन्‍्दा या शास्ति ।९ गोप 
मीय प्रतिवेदन मे प्रतिकूल इन्द्राज यदि सम्बन्धित व्यक्ति को सूचित क्या जावे तो वह 'निन्दा' का 
रूप धारण करलगी और जब यूचित नही किया जादे तो “निन्‍्दा' नही मानी जाएगी ? 

प्रत्येक चेतावती (वानिग), जो निर्धारित तरीके से नही दी जावे वह निन्‍्दा' नहीं है ! परन्तु 
जब वह दुराचरख के कारण दी जावे झौर कमंचारी के भविष्य पर विपरीत असर डाले तो यो 
चेतावनी के भेष में निन्‍दा होगी ।* 


॥३  #7ए 960 इनाहवबाद 484-मोइउद्दीन वि यू पी. सरकार । 
2 व&8 960 राजस्थान 952-मरों प्रसाद वि राजस्थान सरकार । 
3 #।7२ 955 कलकत्ता 585-के बी माथुर वि एन सी चटर्जी ।॥ 
4 707 ]957 राजस्थान 823, ]965 राजस्थान 08, 958 राज 36 
5. #तार 96] )/९ 26] सी ए. डी सोजा वि भव्यप्रदेश सरकार । 
6. /78 ]96] कलकत्ता 64-ए आर नायक वि पश्चिम बगाल सरकार । 
प.8 (965)5 राजस्थान 664-थी नन्‍्दन वि सरकार, 7 970 52 2086 भी देखिए। 
969 98.४ 24 (दिल्ली) एन. सिह वि भारतीय सघ | 
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नियम 4 (ग्रनुशासन)] झनुशासन एवं राज्य कर्मचारी [57 


जवकि दोती वमचारी को दिया गया वारण बताओ नोटिस अस्पप्ट भा जिससे बह उमा 
प्रभावशाली स्पष्टीकरण प्रेवीत नदी कर सत्ता था तो ठिन्‍्दा का आद॑ज् रह जिया गया ।। प्रार्थी न 
सरकारी रकम बिना वितरित किए अपने प से एक वर्ष तक रसी तो उसके सिवाफ दिया गया निन्दा 
का दण्ड अनुमोदित शिया गया। इसी प्रकार जब एवं डाक्टर न जिला सडिक्ल आपीक्षर के आदेश 
तने कबल ग्रवहलना की बरन्‌ उसक पश्रती भद्दी भावा वा प्रयोग कर उसका अझपमात किया, इस 
कारगा स्‌ उत्त पर झायपित निर्शा की शासित न्यायसगंत मे नी गई ।7 सविवान के अनुष्छद 3।। मे 
जिंदा वो शा रत सम्मिलित नहो है 


/ (2) वेतन वृद्धिया मा पदोनति रोदना --यह जघु शास्ति का श्रन्ध रूप है। इस शास्ति के 
लिए भी ग्रधीनस्थ कर्मचारिया वे मामलो मे लोक सवा आयोग से परामश करना झावश्यत नहीं है । 
परन्तु पद्दानति रोकने स पहेवे राज्य सवओ का सदस्था के सामला मे जोक सवा आशायाग की राय 
भेतरा जरूरी होगी । यह शास्ति संविधान का झनुच्चद 3! झ्राकपित नहीं करती । परन्तु जब पहुव 
से ही देय तरबक्ी रोशन के साथ क्मचारी की सवा भी समाप्व करदी गई और संविधान वे झनुच्छद 
3] (2) के प्रावधानों का पालन नही किया तो यह शास्ति अवैध ठहेराई गई ।९ 


राज्य सरकार के निर्देशानुमार, वेतन वृद्धिया रोकन व आदेश म यह तिद्विप्ट बर देना चाहिए 
आया रवावट सचित प्रभाव से हाथी अथवा नहीं । इसी प्रकार पदहानति राकने के आदश मे भी 


उसके प्रभाव की भ्रवधि उत्ल्तित करती चाहिए, अ्र्ग्रात्‌ अदा स्थाई रूप से या गस्थाई निदिप्त 
समय क' बिए। 


साधारणुत राज्य कर्मचारियों पर जधु शास्तिया झारोपित करने के प्रशासनिक आदशा व 
ओऔदचित्य पर न्यायावय निराय नही दता है। परन्तु घोर अ्रन्थाय वे मामलों न्यायातय को दबल 
करना पड़ा | जब कि एक राज्य कमचारी द्वारा 22 वर्षों तक सवा करने के पश्चात्‌ विभागीय 
परीक्षा भ पास नही होत के कारगा उसकी वतन वृद्धि रावदी गई तो थह शास्तरि अवुबित ठहराई 
गई ।९ एक अ्रत्य मामल मे, जय कि एक पहन से ही प्रदत्त अग्निप बतन बूद्धि, सम्यन्बित कर्मचारी 
की, ग्रपना प्रतिवेदन देने का अवसर दिए प्रिना, शोेकदी गई तो रोकन वा भ्रादश खारिज किया 
गया ।? एक असाधारण मामल म एक सरकारी क्‍मचारी की वतन बृद्धिया तीन बपष तक शास्वि 
के रूप मे रोकदी गई वधाकि भाषा बिवाद पर सरकार के विरूद्ध उसन अपनी राथ प्रकद की । 
श्रदालत ने यह प्रादेश इस आवार पर अवैध ठहराया कि वह आचरण निममो से असगत था आर 
इससे भ्ययथा भी वह सविधान के अनुच्छेद 9 (2) का उल्दधन करता था ।* 





3. #थार ]972 50 2477-वी डी शुप्टा वि हरियाणा सरकार । 

2 970 8,7 85 (उडदीसा) बी सतपथी वि उड़ीसा सरवार। 

3 97] ॥.99 0 548 (आसाम) डा के पालीत वि शासन सचिव 
4 भार 954 ग्रदमर 22 

55 सपा 960 पंजाब 29-गुरदीप सिह वि. पजाव सरकार । 

6 976 80 (0, & 5) 8-पजाव सरकार वि शामताल मुरारी । 
. 969 8.80 496 (पूण्य पीठ-अप्यूक्षद्मम नब्यर वि केरव सरकार 


87 966 5८ 387-डा वी के: जावदी वि मैसूर सरकार । 


$8 राजस्थान सी सी. ए रत्स [ नियम 4 (अनुशासनो 


जयकि एक राज्य कर्मचारी वी वेतन वृद्धिधा रोकन वा आदेश, उसके विरूद्ध लगाएं गए 
आरोपों का नतीजा झभिलिसित क्ये बिना जारी किया गया था, तो यह फैसला हुआझ्रा कि वारणों 
के अभाव ने अपील के अधिकार प्रदान स्यि झौर उसी ब्राधार पर उक्त आदेश पारिज किय गया 
इस प्रवार किसी भ्रादेश को वेद्य होने के लिए उसे बावता हुआ लिखा जाना चाहिए अथवि उसमे 
आदेश दन के कारण ब्यक्त करने चाहिए ॥£ 


सचित प्रभाव से बेतन चुद्धिया रोकना --जवकि नियम 4 के अनुच्छेद (0) में उल्लेखित 
शास्ति वेतन-वृद्धि रोकना, एक लघु शास्ति है, परन्तु यदि उसके साथ अभिव्यक्ति सचित प्रभाव स जाडा 
गया हो तो वह सेवा मे पदानवती बन सकता है और इस प्रजार कठोर शास्ति में परिवर्तित हो जायेगा । 
राजस्थान उच्च न्यायालय वी एक खण्डपीठ ने निर्णय दिया कि शब्द 'पदानवती में वेतन बृद्धिया 
रोकना सम्मिलित है श्रौर यदि वह भविष्य में प्रभावित करन वाली हो तो वहू, जहां तक वह कमचारी 
की उपलब्वियों (5770७77८7(5) स सम्बन्धित हैं, उसकी उत्तति के वेग को स्थाई रूप से कम करने 
बाली होगी । यह मत लोगमद वि. सरकार: मे अ्रभिव्यक्त क्या गया। यह स्थिति भारत सरकार 
द्वारा जाच की गई और दिताक 20-4-968 को केन्द्रीय सिविल सवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण भौर 
अरीन) नियमा में सशोबत किय्रा गया जिससे जाच करना झ्ावश्यय हो गया । 


ऐसे मामलों म प्रशासनिक अ्र देशों पर भी ग्रदालतो ने प्राह्ृतिक न्याय का सिद्धान्त विस्तारित 
कर के लागू कर दिया है। एक दूसरे मामले-सी वीरा चौघइया वि मैसूर राज्य-में निर्णय दिया 
गया कि, “ग्रादेश यह विशिष्टत उल्लेख करता है कि वेतन दृद्धिया तीन वर्ष के लिए रोकी गई है 
जो उसको भविष्य में तरक्सी मिलने में प्रभावित करेगी । भ्रत इसका नतीजा यह होगा कि जहा तक 
प्रार्थी सम्बन्धित है, वहा तक तीन वर्षे के जिए घड़ी की सुई पीछे खिसका दी गई है, मानो कि बह 
वेतन वृद्धियो के प्रयोजनार्थ सेवा मे था ही नहीं | यदि इस आ्ादेश का प्रभाव समयावधि वेतनमान में 
नीचे के स्तर पर ग्रिराने का हो तो इसका श्रर्थ यह अवश्य हुआ कि नियमों में बताई गई वह एक 
कठोर शास्ति हो गई। ऐसी शास्ति जो भारतीय सविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के प्रधीत 
बनाये गये नियमो से प्रतिकुत हो वह खारिज करने योग्य है । यह सम्मत्ति दिती उच्च न्यायालय 
ने श्रीमती सुशीला दुआ वि राज्यपाल» में व्यक्त की | किन्तु उड़ीसा उच्च न्यायालय ने गोविन्दचन्द्र 
राउट वि उडीसा सरकार" में यह निर्णय दिया हि वेतन वृद्धि रोकना एक लघु शास्ति है और 
“वेतन मान में निभ्त स्तर पर पदावन्नति” के समान कठोर शास्ति नही है। ज॑से कि नियमों में 
उल्लिपित हैं, ये दोनों भिन्‍तन भिन्‍ने शास्तिया है । इससे वर्तमान में वेतन-मान मे नीचे के स्टेज पर 
अवनति होगी और भविष्य में लाभमय प्रगति के अवसर खोना नही । 


पदोन्नति रोकना --पदान्नति पर रोक लगाना भी एक लघु शास्ति है। यद्यपि पदोन्नति बोई 
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नियम 4 (अनुशासन) ] अनुशासन एवं राज्य कर्मचारी [ 59 


प्रथिकार नहीं होता! फिर भी राज्य कर्मचारी को अधिकार है कि जब तक कि उसे शास्ति के रूप 
पदोन्नति से बचित नहीं विया गया हो, जर तक उसके मामले पर विचार शिया जावे ।* इसलिए 
शास्ति के रूप मे जिस किसी राज्य कर्मचारी वी पदोस्नति रोको जावे तो ऐसा अवरोध लगाने से 
पहले, नियम 7 मे निर्धारित प्रक्षिया का अनुसरण करता चाहिए ।* यह शास्ति बिना सही और 
वर्याप्त कारशा के लागू नहीं की जा सकती | ग्रन्य शब्दों मे, यह शास्त्रि झ्लारापित करन से पूर्व रेकाड 
पर दुराचरण का झाराप सावित हीना चाहिए | सरकारी कर्मचारो को पदोन्नति नहीं देना पदस्तर 
से अवनति बरना नहीं हाता। परस्तु वह संविधान व अनुच्छद 6 में विचारणीय राज्याधीन 
नौकरी वे विषय में गरवसर व समानता वे सिद्धान्त के ग्न्तगंत आती है । मैसूर सरकार वि सी झार 
शेपधारी” में यह कहा गया है -- 


'हमारी सविधान वी योजना में मोटे तौर से तीन विभाग विद्यमान हैं, नामार्थ-- 

(आर) किसी पदाधिकारी को पदोसनति देन का अधिकार कार्यकारीणी (सरकार) वो है और 
न्याप्रिक शबित सरकार की कार्यवाही को नियन्त्रित या पुनरावलोकन कर सकेगी परन्तु 
इस हृद तक कार्यवाही नहीं कर सकती मानों कि वह स्वय ही कार्यकारणी हा । 

(ज) स्पायालय निदेशव जारी कर सकता है परन्तु उसकी वार्थान्विति कार्यकारीणी पर छोड 
देती है । 

न्यायपालिका क्मचारीयो को पदोन्‍नत या पदान्तवति नहीं कर सकती परन्तु सरकार के 


किसी गलत भ्रादेश को खारीज कर सकती है या सही सिद्धान्तों पर पुनविचार +रने के 
लिए प्रादेश दे सकती है ।” 


(ग) 


पदोन्‍नतियों के मामले ल्‍ याजन और नियुक्ति वी परिधि में झाते हैं ।९ पदान्तति का 
मामता पूर्ंत प्राधिकारी के स्व विवेक पर निर्मर है और जब तक यह नही दर्शाया जावे की बिसी 
कातून या नियर्मों का उल्लंघन हुआ है तव तक उसे काठूनन चुनौति नहीं दी जा सक्ती।” अत. 
जब कि प्रारम्भ म एक कर्मचारी का नाम पदोन्नति के लिए उपयुवतत समभा गया, परन्तु बाद में 
उसे सूचित किया गया कि वह इसके उपयुक्त्र नही हैं तो इसस झपने आप में कर्मचारी को पदोन्नति 
के लिए कोई अधिकार प्रदत्त नही हुआ ।१ इसके विपरीत जवकि प्रार्थी के प्रतिवेदन पर लोक संबा 
झ्रायोग की सिफ्रीश के पश्चात्‌ भी जब उसका नाम पदोन्‍नतियों की प्रस्तावित सूची मे सम्मिलित 
नहीं किया गया तो मना करने का सरकारी निर्णय अ्रवैध तथा गलत घोषित किया गया ।? 
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न्य ० पा के पा जहा 


60 ] राजस्थान सी सी ए रुल्स [ नियम 4 (अनुशासन) 


सेवा वे एव. सदस्य को अस्थाई रूप से एक उच्चतर पद पर बारयंप्राहय के रूप म॑ वार्य करने 
के लिए पदोन्‍तत किय। गया परस्तु उसके विरूद्ध शिफायते प्राप्त होने पर उसे एक वर्ष के लिए उसके 
मूल पद पर परावर्तन कर दिया गया और उसकी भावी पदोन्नति उसके ऊपर के अ्रधिफारी बी 
अच्छी रिपोर्ट पर निर्मेर की । एक वर्ष वी समाप्ति पर उसने अझधिकार के रूप में पदोस्नति का दावा 
किया । न्यायालय ने इस आधार पर उसका दावा खारिज कर दिया कि राज्य कर्मचारी श्रधिकार 
के रूप म पदोन्नति पाने का हकदार नहीं होठा और जब वह एक वार नीोचे वी पक्ति म॑ पराव्तन 
बर दिया जाता है तो उसकी पटोस्नति, पदोन्‍नतियों वे नियमों द्वारा नियमित की जाएगी।! इसी 
प्रकार, जबकि पदोन्‍तति के मामले म प्रार्थी को अनेक कनिष्ठ ग्रधिकारीयों द्वारा भ्रतिक्रमित कराया 
गया ($0ए८:४८१८०) तो वह झ्रपता दावा लेवर न्यायालय में पढुवा। न्यायालय ते निणय दिया कि 
उसके मामले पर सम्बन्धित प्राधिरारी ने यथाचित विचार किया था झौौंर उस पदान्नति के लिए 
उपयुक्त नही समझा इसलिए दावे के तिए काई विनाय दावा पैदा नहीं हुआ ।” राजस्थान उच्च 
म्यायालय वे एक अधिकारी श्री परमात्माशरण ने सहायक रजिस्ट्रार या मुख्य न्यायाधीश के सचिव 
के पद पर पदोन्‍नत करन के लिए इस आधार पर दावा किया कि उसके मामले पर पूर्णतया विचार 
नही किया गया । इस मामले पर न्‍्यायालय न निर्णय दिया कि यद्यपि झनुच्छेद 6 के अन्तगंत 
बिसी भी नागरिक को समान भ्रवसर से इन्कार नहीं किया जा सकता परन्तु इसका यह तात्पयय नही है 
कि उसे बुछ सुविधाए प्रदान की जावे। मुरय न्यायाधीश को भ्रधिकार था कि वह पदोन्नति के जिए 
सबस उपयुक्त झ्ादमी का चुनाव करता ।* 


जो व्यक्ति क्सी अन्य विभाग म उप-नियुक्ति (डेप्यूटेशन) पर चला गया हो तो उसके पदोन्नति 
के मामले म उसके मूल विभाग द्वारा उपयुतः विचार फ़रिया जाता चाहिए क्योकि वह झपने पिछले 
पद पर पदाधिकार (॥था) धारण करता है ।! कर्मचारी की वरिप्ठता पर तभी विचार किया जा 
सकता है जब कि वह अपन प्रतिस्पर्धी दावदारों व गुण तथा योग्पता में लगभग समान हो ।* झ्ार. 
आर रोय वि मध्यप्रदेश" में निर्धारित यह तय किया गया है कि सरकार को परदोतन्तियों की तदर्थे 
या प्रस्तावित सूची तैयार करके प्रकाशित कर देनी चाहिय ताकि जो व्यक्ति उनसे प्रभावित हो उनका 
अपना दावा प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर मिल सवे । 


प्रमुमू चित जातियो/जन जातियो के पक्ष मे आझ्ारक्षण करना सविधान के अनुच्छेद 6 (4) 
द्वारा प्रावधानित रामान वसर स॑ मूव अधिकार का उल्लघन ही करता” तदनुसार सर्वीत्तम न्यायालय 
न मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को भ्रमान्य किया और यह मत अभिव्यक्त क्या कि, 'आारक्षाग 
बी जो शक्ति राज्य को सविधान के अनुच्छेद ॥6 (4) क अधीन प्रदात की गई है वह राज्य सरकार 
द्वारा उपयुक्त मामलो मन केवल नियुक्तियो के झ्ारक्षण हतु बल्कि चुनाव पदों वे झारक्षण के जिए 
-न्.............तबब..- 
4 #व₹२ 960 १9 26-बी सी तिवाडी वि मध्य प्रदेश सरकार । 
2. #॥7 962 50 704-कलकत्ता उच्च न्यायालय वि ए के रोय। 
3. 963 (.५४246-परमात्मा शरण वि राजस्थान उच्च न्यायालय के मुरप न्यायाधीश ! 
]965 2,४७४ 388-मोहनलाल वि राजस्थान सरकार ॥ ५ 
&।7९ 957 कश्मीर 29-एस एन गन्‍्जू वि जम्मू व काश्मीर सरकार । 
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/ 962 सुप्रीम कोर्ट 36-जिसमे »॥ए ]960 इलाहाबाद 454 कय विप्ण्टन किया गया 


ने छ के 


लिपम !4 (झनुशासन)] अवुशासन एवं राज्य वर्मचारों [छा 


आवधान करने के लिए भी प्रयोग कर सकेगी । हमारी सम्मति मे इसका यह अभिप्राय संविधान 
पिर्मातायी के इस आशय को प्रभावशाली वनाएगा कि पिछडी जातियों की प्रगति के लिए और 
सवाओं में उनके पर्या८ प्रतिनिवित्व की प्राप्ति के लिए उचित सरक्षण रखे जाना चाहिए"! 


(4) वेतन से वसूली -चौथी क्समि की लघु शाहित कर्मचारी वी लापरवाही या किसी 
कानून, नियम अथवा आ्रादेश के उलधने के फ्वस्वरप घटित सरकार को पहुचाई गई हाति वी क्षति 
पूर्ति पूर्णत या श्राशिक रूप से राज्य कमंचारी के वेतन से वेसूत करल की है । यह कोई जुर्माना 
नही है, इमलिए वमूली वी राशि वास्तविक नुझुसान बी राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए 
जबकि दो व्यक्ति राजक्रीय्र सैवाग्रो का सदस्य हो तो यह शास्ति लागू करने स पहले राजस्थान 
लोक सेता ग्रयोग से परामर्श करना आवश्यक होगा $ 


सर्वैधानिक सरक्षण --सार्वजनिक वर्मेचारी को जो सर्वधाविक सरक्षर प्रदेत है वह उनकी 
अवहेलता किसी भी परिस्थिति मे नही वी जानी चाहिए। जबकि जिस प्रयोगशाला का प्रभारी 
अपीलकर्ता था उसमें बारम्वार चोरिया घटित हुई जिससे उसे अवाहित व्यक्ति समझा गया । प्राधि- 
कारियो ने निरकुश तरीके से कार्यवाही बी और तिर्घारित प्रौषद्यारिबताओो को पूर्णो किये विना 


उसका दो महीने का वतत जब्त कर लिया श्रोर उसे सेवा स हटा दिया ग्रप्रा । इसलिए, उक्त शाश्ति 
का आदेश रह किया गया।' 


बेसन से वसूदी वी यह शास्ति इसविए आवश्यक दै कि राजवीय कर्मचारी ऐसे लापरवाही, 
असायबाती या वर्दादी या किसी कानून, नियम या ग्रदेश का उत्लघन करने, से भयभीत रहे जिससे 
कि सरकार को हानि पहुवे । उदाहरणार्थे, हम बस परिचावक वे मामले को ले सकते हैं जो यात्रियों 
से कम शिराया वसूत करे या ऐसा चालक जा यह जानते हुए कि गाडी में खराबी है हंगे चलाता 
रहे जिमके फतस्व॒स्‍्प कोई क्षति पहुचे श्रथवा ऐसा खजान्ची जो सरकारी राशि को खुते म छोडदे 
जिससे उसकी चोरी होने या आधी के भोके से उड जाने वा परिणाम निकले। यदि कोई गोदाम 
चीपर या स्टीरवीपर या सरकारी लेखन सामग्री का प्रभारी अपने प्रभार की वस्तुओं को सावधाती- 


पूर्वक नहीं रखें और कोई सामग्री दीमक वर्पा के पानी, चोरी आदि सारा नष्ट या क्षतिग्रस्त हो 
जाए, तो वह ऐसी शास्ति वा भागी होगा । 


वित्तिय निम्मों मे भी वित्तिय सूचरिध का एक मानक (स्टेण्डडे) निर्वारित है. जिसका हृढता 
से पाजन करना अपन अपको झास्ति से बचाने के लिए ग्रावश्यव है। प्रत्येतः राज्य कर्मचारी से 
अपसा की जाती है कि वह सरकारी सम्पत्ति की रक्षा उसी होशियारी तथा सतवंता से करे जो बह 
अपनी निजी सम्पत्ति के विय्रध में करता है। यदि वढ़ घोलाधडी या कप”पूर्ण तरीकों से जान वृजकर 
सरकार को हानि पहुंचावे तो वमूनी की यह लघु शास्ति पर्याप्त नही हीगी | उसे अधिक सगीन 
परिशाम भुगतने चाहिए । 

वसू ती का कोई आदेश जारी करने से पूर्व निम्नलिखित सथ्य निर्धारित किए जाने चाहिए --+ 

()) सरकार को पहुनाई गई वास्तत्रिक झ्राथिक हानि, 


(३) उक्त हानि दोयी क्‍मेचारी थो लापरवाही था किसी कानून, नियमों या भादेश के 
उलघन के फ्वस्वरूप घटित होनी चाहिए, और 
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(3) राशि के कम हानि वी सोमा जो प्रूणत या आशिज़ रूप से त्रमचारी से वसूत 
करनी है ॥! 

अत जब कि यह नहीं पहा जा सवता जि हानि क्षिमी विशिष्ट बमचारी के वारण ही घटित 
हुई तो उस दण्लित नहीं क्रिया जा खव्रता । पय कि प्रार्थी का यह कठब्य नहीं था वि वह परिंग वे 
कागजो वगरह वा वर्गीर रण करता ता वह गयत वर्गी हरुग्य के लिए जिम्मवार नहीं ठहराया जा 
सकता जिसके परिशाम्र स्वहूप सरकार वा हानि हुई ।” जोसफ वि बेरद राज्यर पर मह मायोचित 
नहीं समझा गया कि जब स्टाव में पड हुए गहू का वजन प्राफतिक वारणों (नमी) के कारण बढ 
गया तो सरकार ते उससे फायदा उठा तिया परतु जब प्राकृतिक वारणों से ही (उदाहरणत 
सूख) के कारण गेहूं का वजन घट गया; तो सरकार ने इसका द बित्व गोद मं वीपर पर ठहराया । 

शास्ति तभी लागू जी जानी चाहिए जबकि जाच वी सारी झपचारिक्ताए पूरी करवी गई 
हा और सर्म्बा बत वमचारी को मामव मे अपना प्रतिवदन प्रस्तुत करने का समुचित अबसर प्रदान 
कया जा चुका हो । 

राजस्थान सरकार के निर्देशनानुसार दोपी बमचारी स वसूत्री उसके भुगतान बरने बी 
सामथ्य का ध्यात रजत हुए सविधाजतक विश्तो म की जानी चाहिए। यदि राज्य क्मचारी के 
वतन से वसू नी होते स पहल, कमचारी सेवा निवृत्त हो जाए तो राजस्थान सवा नियमो वा तियम 
]70 के झ्रतगत उसकी पे शन से वसूली की जा सकती है । 

कठोर शास्तिया 

(3) पदस्तर से पदावनति --यह ०क प्रकार की कठोर शास्ति है। व्सस तात्पय पद ने नीचे 
गिराना है अ्थात्‌ सरकारी क्मचारी को निम्ततर ग्रड या निम्ततर पट, यथा निम्नतर बेतनमान मे, 
या उसी वतन मान म नीचे बी झवस्था (६386) मे लगाना है ग्रयवा देय पशन स कम राशि पशन 
के रूप मे देने से है ५ 

दा प्रश्त हैं जितके उत्तर इसका निणय वरग कि! आया कोई पदायनतति शास्ति स्वरूप है भ्रथवा 
नहीं । पहला यह कि ग्राया सम्ब धघत ब्यक्ति को वह पद धारगा करन का अधिकार है या नहीं 
दूसरा यह कि ग्राया उस पदावनति का परिणाम सविधान के अनुच्छेद 3॥] म प्रावधानित दाड के 
रूप म है ग्र्थात्‌ भ्जित लाभा की जब्ती या भावी पटोनति के झवसरो मे रुकाबट या स्थगत $ 
इनमे से किसी भी मा प्रश्त का उत्तर हाँ म होने से पदावनति शास्ति व रूप मे होने वाली समभी 
जाएगी । उपरोक्त सिद्धान्त सर्वोत्तम यायावय न प्रसिद्ध केस प्रशोत्तम लाल धीगरा वि भारतीय 
सच? में निर्धारित किया | नियम 4 के नीचे लिए गए स्पष्टीकरण (]) के उप खण्ड (५४) और (५) 
यह स्पष्ट करते है कि उच्च सेवा ग्रड या पद पर स्थानापन रूप से काय करने वाले किसी राज्य 
कमचारी का प्रत्यावत्तन अनुपयुक्तता या प्रशासकीय आधार पर करना जो उसके आचरण से 
सर्म्बा वत न हो शास्ति नहीं माना जाए्या । इसी प्रकार परीक्षणा पर क्सी अ-्य सेवा ग्रड या 
पद पर काय कर रहे राज्य क्मचारी को परीक्षण अवधि म या अ्रवधि वी समाप्ति पर, उसकी 





/ ]955 ४० 2] रामचरगण वि वित्य प्रदेश सरकार । 
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नियम 4 (अनुशासन) ] अनुशासन एवं राज्य कमेंचारी [63 


नियुक्ति वो घर्त्तो या परीक्षण मस्वन्धी आदेश या दियमों के ग्रनुसार उसे वापिस उसको स्थाई (मूल) 
धववा, ग्रेड या पद पर प्रत्यावर्तित कर देना नियम 4 के अभिप्राय से शास्ति नही होगी | यहा शब्द 
« पददननि” वो उसदे तरनीकी अर्थ में समभना चाहिये, श्र्थात्‌ यह एक शास्ति है जो अनुशासन- 
दीतता या दुरावरण के कारण किमी राज्य कर्मचारी पर वगू वी जा सकती है !! “पद-स्तर मे 
अ्वनति” कमंचारी की वर्तमान स्थिति से सम्बन्धित होनी चाहिए न॑ कि कसी भावी सभावित 
हानि से । शास्ति के रूप मे तीचे के पद पर या कम वैतन) भत्तो आदि उपलब्धियों पर पदावनत 
करना संविधान के अनुच्छेद 3! के झ्राशय के ग्रनुसार पक्तिच्युत करना हीगा (४ 


जय एक व्यक्ति जो ऊचे पद पर प्रतिनियुक्ति (डेप्यूटेशन) पर काम कर रहा था, मामूली तौर 
से आपिस उसके घूल पद पर प्रत्यावतित कर दिया जाता है, ता इसमे शास्ति का कोई तत्व या झश 
नही है। परस्तु यद्वि पदस्तर में गिरावट थ्िक्नामत और जाच के फल स्वरूप है, तो वह किसी भ्पराध 
या दुराचरण का दण्ड होगा और उससे उस कर्मचारी की भावी पदोत्नतिया रुक जाएगी, इसलिए 
यह पद स्तर में पदावनति वरना होगा ।7 


जब एक कर्मचारी का प्रत्यावर्तन इस कारण से कर दिया गया कि स्थाई पदाधिकारी उपलब्ध 
करा दिया गया था, या उपयुक्त योग्यता का झ्रादमी मिल गया था, या प्रस्थाई पद्दोनति पाने वाला 
व्यक्ति उच्च पद के लिए अनुपयुक्त काया गया ।? तो निर्णय हुआ कि वह कोई दण्ड देने का मासला 
नहीं था। जवकि प्रतिनियुक्ति की प्रवधि समाप्त होने पर, जिसके लिए कि वह प्रतिनियुक्ति पर कार्य 
करने के विए भेजा गया था, उसे मूल पद पर प्रत्यावर्तत कर दिय्रा, तो कोई शास्ति नहीं बनी ।९ 
जय प्रतिनियुक्ति की अवधि में एक कर्मचारी निधारित परीक्षा मे श्रनुत्तीर्ण रहा, जिससे उसको वापस 
उमके स्थाई पद पर भेजा गया, तो निर्संय हुआ कि यह भी कोई शास्ति का मामला नदी था !* 
जबकि प्रतिनियुक्ति की श्रवधि मे चुनाव समिति ने क्मंचारी को उस पद के लिए नहीं चुना, अ्रथवा 
प्रशामनिक कारणों से उसे उत पद पर सही रखा गया? ब्रथवा उपनियुक्ति पर कार्य कर रहे व्यक्ति 
के विरुद्ध प्रतिवृत रिमार्व' लगाये जाने के कारण उस वापस प्रत्यावत्ित कर दिया गया, तो प्रत्या- 
चत्तेन के इन सभी मामला में कोई शास्ति सम्मिवित होनी नहीं मानी गई ।2९ 


3 अजीज. दल. अर मल अर, लत ज व जज 7 पी पटक मत िकीलक ली नल दी आफ पलीमिनआ 2 कमल 
]. #/।8 953 सुप्रीम कोर्ट 250-सतीक्ष चन्द्र वि भारतीय सघ ! 
4.8 ]958 राजस्थान 34-वद्रीप्रसाद गुप्ता वि राजस्थान सरकार ९ 
और [956-जी बी देशमुव वि मध्य भारत सरकार | 
“रे 962 सुत्रीम कोर्ट 794-बम्बई राज्य वि एफ ए अन्न हिम ! 
(4953) 58 ('४)३ 28 विचोरेय वि मध्य प्रदेश सरकार, #॥ 952 नागपुर 288 
भ्रोर 7969 8९ 442-भारतीय सघ वि श्रार एस घाबा। 
(955) 59 ८फर 859 
#&व९ 956 पढ़ना 273 
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निम्नलिसित मालवा में दो प्रत्याउत्तंव करना भी शाहिव स्वरूप नही माना गया -- 

६!) जयबि प्रशासनिक बारणों स सम्नन्धित पद सम/प्त कर दिया गया ।! 

(2) जयकि नये प्रकार ते प्रशासतिः द़ाने के वारण प्रत्यावद्नन बरना पड़ा ।7 

(3) जववि क्मंचारी वे विरुद्ध कोई बलऊ नहीं खगाया गया ॥2 

इसके विपरीत, प्रत्याउन वरना जाहति स्वरूप सोना गया जय्रि वर्मचारी के विरूद्ध कोई 
वेज लगाया गया था, या नये उम्मीदवार का चुताव बर दिये जाने बा कारण वमचारी को प्रति- 
नियुक्ति ब' पद स हटाया गया,” या ग्रापतीय प्रतिवेदन मे प्रतितृल रिमाक होने वे कारग्ा ९ या 
आकुशवता, लापरवाही भौर दुराचरणश के श्रारोगों के झाधार पर,? या अप्टाचार ये भ्रारोप पर 
जाच पूरी नहीं होन से पहय,* या शनुपयुक्तता के कारण वेतन म कमी करन वे' साथ ? या प्रत्यायउतन 
बदनीपती से जाच को सुविधाजतया बवात के जिए विया गया प्रत्यावतंन!९ या जबकि एक भर देश स 
कर्मचारी को वेतन भौर भत्तो वी जस्ती या उसर भूत पद पर वरिष्ठता की हानि हुई या जबधि 
उसके भावी पदोप्नति वे प्रवसर सब गय या स्थगित हो गये ता यह निर्णय हुप्ना कि प्रदेश वो चाहे 
जैसा शास्ति विहीन रुप में दिया गया हो पिर भी उसकी परिस्वितिया बताती धी वि बह शापस्ति 
रूप था स्‍ग्रौर सरगार न नि,सदेह उस व्यक्ति का दडित रिया | 

इसी प्रकार सेवा-निवृत्त वमचा री दी पेंशन में किसी कार्यवारिणी प्रादेश द्वारा कमी नहीं बी 
जा सवती क्योवि पेंशन कोई अनुदान नही है श्रौर उम्र प्राप्त करना सम्पत्ति वा पझ्रधियार है ।? 2 

झ्रतः जब तक कि पेशन पान वाले को ग्रपती प्रतिरक्षा के तिये उपयुक्त झग्रवमर प्रदान मही 
क्या जाय तव तक पेशन वी राशि में कोई वटीती नही वी जा सकती ।? * इस सम्बन्ध से राजस्थान 
सेवा नियमा के नियम 70 का पठत बारनः खाभप्रद हाथा । पेंशन में कटौती वरना एक कंठार 
धास्ति है जो तव तव' नहीं लगाई जा सबती जब तक्र वि राजस्थान सित्रित सेवा (वर्गीकरण 
नियन्त्रण भौर प्रपील) नियमा के नियम 6 मे निर्धारित प्रकिया का अनुपालन दृढ़ता से नहीं क्रिया 
गया हा । 





] 4973 50८८ (0.६५) 560-एम श्रार पिललई वि केरल सरवार | 
2 97] (।) &,7२- 64-गुशर्देवसिह वि पजाब सरयार | 

3 969 $.7-442-भारतीय सघ वि आर एस घावा । 

4. ]974 50८ (६.&$)-24 

5. 973 एशाप्र 320-(हु सी भाटिया वि राजस्थान सरवार।॥ 

6  974 8८८ (.६5) 24 यू पी सरकार वि शुघडसिंह । 

7. 973 8.0 302 (९&तत) पजाब राज्य वि माहिन्दर सिंह । 

8 (97]) 8.ए 345 के! एच फईनिस वि महाराष्ट्र सरकार ॥ 

9. #07 !970 507 77 डी सी दास वि भारतीय सघ। 

१0. &ए ]964 52 423-पी सी बाघवा वि भारतीय सघ। 

3]. 87 958 5८ 36-पी एस धींगरा वि भारतीय सघ । 

72.. #॥70 97] 52 ]409-देवकीतन्दन प्रसाद वि विहार सरकार 
33 


976 5८ (7.55) 72 पञ ये सरकार वि इकवाल सिंह । 
हि ग्लकार.. 


रुप कर्मचारी 
निभ्रम 4 (अनुशासन) ] अनुशासन एवं राज्य री [ 65 


राजस्थान सरकार ने भ्रपनी पुस्तिका अनुशासन कार्यवाहियों की हैण्डबुक म अनुच्छेद [7 (4) 
में विशिष्ट निर्देशन दिये हैं जो ऊपर उबृत क्यि जा चुके है। सरकार चाहती है कि जब कसी 
सरकारी कर्मचारी को नीचे की सेवा, ग्रह या पद या निम्नतर वेतनमाव से पदानवत क्या जाता 
है तो सम्बन्धित प्राधिकारी को चाहिए कि बह साधारणत. स्थाई पदानवति नही करे क्योंकि उससे 
दोपी प्रधिकारी की नेक कार्य करने की प्रेरणा नप्ट होती है और उसका नैतिक पतन होता है । 
जवकि पदानवति की अवधि निर्दिष्ट की जावे, तो प्राधिकारी को यह स्पप्ट कर देना चाहिए कि 
आया पूर्वस्थिति प्राप्त करने पर झागा पदानवति वी झ्रवधि से भावी वेतन वृद्धिया स्थगित होगी या 
नही भौर यदि है तो किस सीमा तक । इस विपय में हृपया राजस्थान सेवा नियमों के नियम 34 
को भी पढ़िए । 


(2) श्रतुपातिक पेंशन पर अनिवाय सेवा निवृत्ति भी एक कठोर शाघ्ति हैं। साधारग्गत, 
राजस्थान सरकार के समस्त अतसैनिक कर्मचारी उस माह की श्रतिम तिथि को रिठायर होत है जिसम 
वे चतुर्थ श्रेशी कर्मचारी होने दी दशा मे 58 वर्ष और पन्य श्रेणी के होने वी दणा में 55 वर्ष 
की आायु प्राप्त करते है, देखिए राजस्थान सेवा नियमों का नियम 56 केन्द्रीय सरकारी क॒र्म- 
शारियो के लिए सेवा निवृत्ति वी आयु 57 वर्ष है। संवा निवृत्ति की आयु प्राप्त कश्ने पर जब कर्म 
खारी को रिटायर क्या जाता है तो वह राजस्थान सैवा नियमों की शर्त्तों के अनुसार, जिनके प्राघार 
पर उसकी नियुक्ति हुई थी, सेवा निधृत्त किया जाता है । श्रत, इसमे शास्ति का कोई तत्व नहीं है | 
परन्तु सरकार को ग्रधिक्तर है कि वह निम्नलिबित तरीकों से कर्मचारी को उक्त झायु प्राप्त बरने 
से पहले रिटायर करदे -- 

(!) नियम 6 तथा सविधान के अनुच्छेद 3] (2) मे निर्धारित उपयुक्त जाब करने के 

पश्चात्‌ शास्ति के रूप में सेवा निवृत्ति वी जा सकती है, प्रथवा 

(2) पदों की कमी (छे८७४९८४८७एा८७९) करने के दिए, राजस्थान सेवा नियमों के नियम 44 
(2) के अधीन, जो कि एक प्रशासनिक मामला है। इस नियम के ग्रधीत जब कोई राज्य 
कर्मचारी 25 वर्ष की अहंरता सेवा समाप्त कर लेता है या 50 वर्ष की श्रायू प्राप्त 
कर लेता है तो बिना कोई कारण बताए उसे सवा निवृत्त किया जा सकेगा, जी नियम 
4 के स्पष्टीवरण (४) के अनुसार शास्ति स्वहूप नहीं होगा क्योंकि वह कमचारी की 
सेवा को शर्त्तों के अनुरूप है, अर्थात्‌ राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार है । वह राजस्- 
थाने सेवा नियमों के नियण 243 और 246 के अधीन पूरो सेवा निश्ृत्ति पेंशन प्राप्त 
करेगा । 

25 वर्ष का प्रहंरता सेवा समाप्त करने के पूर्व ही कसी कर्मचारी को सेवा निवृत्ति की 
श्रायु से पहले इस झ्यघार पर रिटायर किया जा सकेगा कि वह राजस्थान सेवा नियमों 
के निमरम 228 के अधीन शारीरिक या मानसिक रोग के कारण असमर्थ हो गया है ॥ 


ऐसा करना भी कोई शास्ति नही होगी और उसदी असमर्थता की तिथि से बह सेवा 
निवृत्ति पेंशन प्राप्त करेगा । 


(3) 


सेवा निवृत्ति के प्रयोजनार्थ राज्य कर्मचारी की आयु उसकी सेवा पुस्तिका (सर्विस बुक) में दर्ज 
वी गई कट के झ्राघार पर तय की जाएगी। जबकि एक क्मंचारी ने हाई स्वृल परीक्षा 
उर्सोस को हो तो हाई स्कूल के प्रमास-पत्र मे उल्निखित जन्म तिथि झायु का आधार मानी जाएगी 
और बिना किसी विपरीत शक्तिशाली सबूत के इसमे परिवर्तत नहीं किया जाउुगा । 


66 ] राजस्थान सी सी ए रूल्स [ नियम 24 (अनुशासन) 


25 वर्ष की सेवा के पश्चात्‌ अनिवार्य सेवा निवृत्ति का आदेश देने वी शक्ति का प्रयोग केवल 
तभी क्या जा सकता है जवकि ऐसा करना सा्वेजनित्र हित में हो । इस विषय मे, नियुक्ति विभाग के 
सरक्यूलर मस्या 7-24 (55) नियुक्ति (8) 57 दिनार 7--59 के ग्नुसार राजपत्रित भ्रधिका- 
रियो के लिए सक्षम प्राविक्षरी राज्य सरकार है। सरक्यूलर सरधा 0 273/60/-24 (55) 
नियुक्ति (0) 57 दिनाक 22-2-60 के अनुसार जिविकवर्यीय या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए 
राज्य सरकार वी पूर्वंगामी अनुमति झ्ावश्यक होगी । 


सरकार की स्वीकृति-इसका तात्पर्य --कारोवारी निधम (80५9॥०5$ २७।८$) का नियम 3] 
(शा) निर्धारित करता है कि किसी उग्मधिकारी को बर्खास्त करने, सेवा स हटाने या ग्ननिवायत सवा 
निवृत्त करने का आदेश जारी करने से पूर्व, जवकि नियुक्ति प्राधिक्तरी सरवार हो तो प्रस्ताव अनु- 
भति के लिए राज्यपाल व मुरुष मत्री को पण किए जाएगे। श्रीपाल जैन वि मदहानिरीक्षक ग्ारक्षी 
राजस्थान) म न्यायमूर्ति वेरी ने निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण नि्ंय दिया है -- 


“जब सिसी राजपत्रित अधिकारी न25 वर्ष की झहेरता सेवा समाप्त करली हो उसके 
पश्चात्‌ यह निर्धारित करने का कार्य कि झाया उसे सार्वजनिक हित में सेवा निवृत्त करना श्रपेक्षित 
है, राज्यपाल थ॒ मुझुष मत्री ने स्वय धारण करने के लिए झारक्षित कर लिया है। कसी झन्य 
प्राधिवारी द्वारा यह कार्य करने वा झ्धिकार, चाहे वह क्तिना भी ऊँचा प्राधिवारी क्यो न हो कानून 
के अनुसार नही होगा ।” इस मामले म॑ सम्बन्धित पुतिस का सब-इन्सपेक्टर सरकार द्वारा नियुक्त 

क्या हुआ था झौर सरकार के नाम से ही वह झनिवायंतः सेवा निवृत्त किया गया परन्तु वास्तव में 
उक्त आदेश मुख्य मनी स आगे राज्यपाल तक पहुचा ही नही, इसलिए यह प्रदेश कानूनन गलत 
माना जाकर खारिज किया गया । 


इस विपय में राजस्थान सरकार के निर्देश महत्वपूर्ण है जो ऊपर पूरे दिये जा चुके है 7? 
तदनुमार सरकार का प्राणय यह है कि ऐसे मामलों में जिनम किसी कर्मचारी को सेवा मे जारी 
रखना अवाछ्धित प्रतीत हो और जबकि सेव" स॒ हटाये जाने था बर्खास्तगी की कठोरतम शास्तिया 
उनके परिणामस्वरूप होने वादी पेन्शव की हानि का हृष्टिगोचर रखते हुए, कूर समझी जावें, तो 
बैसे म'मले मे अनिवार्यत सेवा निवृत्ति की शास्ति दी जा सकेगी । परन्तु सरकारी रकम का गवन 
और नैतिव पतन बे श्रपराध के मामलों “को! पूर्दकालीन सेवा निवृत्ति से ज्यादा सरत सजा दी जानी 
चाहिए । जो अधिकारी राज्य कर्मचारी को सेवा से हटान या वर्खास्त करने के लिए सक्षम हो वही 
उस अ्रनिवाय सेवा निवृत्ति की शास्ति आरोपित कर सकेगा न कि वोई उससे नीचे का प्राधिकारी । 
इस प्रकार से रिटायर किय॑ गये अधिकारियों को पेश्न मजुर की जा सकेगी जो दोपी अधिकारी को 
स्वीकार याग्प पेशन से दो-तीहाई से कम नही तथा पूरी रोगातुर पेशन (70९4॥त फल्याआ०ा) से 
भ्रधिक नही होगी । शास्ति के रूप में अनिवार्य सेवा निवृत्ति सविधान के अनुच्छेद 3] (2)को 
प्राकपित करती है? श्र इसके लिए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) 


“>>. 3 
] व7.7₹ 96] राजस्थान 536 
2. प्रशासनिक कार्यबाहिया की पुस्तिका, 963 
3 96] एछ.५४ 298-झरुगाराम वि राजस्थान सरकार । 


नियम 4 (अनुशासन) ] अनुशासन एवं राज्य कमंचारी [७7 


जियम 958 में कठोर शास्तियों के लिए निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिए। गआान्श्षप्रदेश 
सरकार वि एस एन निजामुद्दीन अलीवाँ में निर्णय दिया गया कि जाच वी अवस्था में तथा 
शाह्तति प्रस्तावित करने की अवस्था में, दोनों समग्र सुववाई का अवसर प्रदान करन तथा प्रतिवेदन 
पेश करने का अवसर प्रदान बरने का अरमाव रहते से सविधान का अनुच्छेद 3। (2) अतित्रमित 
हुआ, परत: झादेश खण्डन करने योग्य माना गया । जाच विचारादीन रहत समय स पूर्व रिटायर 
करना सेवा से वर्खास्तगी या हटाने के समान है और चू कि सविधान में अनुच्छेद 3। (2) की 
्रपेक्षताओं वी पूर्ति नही की गई इसलिए श्र देश निरस्त स़िया गया ।? उसी प्रकार, जबकि जाच 
जारी रखन के बजाय, दांपी घर्मचारी को समय से पूर्व रिटायर कर दिया गया तो विद्याधर मिथ 
वि यू. पी सरकार? मे तय हम्मा कि उक्त सवा निवृत्ति दण्ड स्वरूप थी और उससे सबविधान के 
अनुच्छेद 3] (2) का उल्लघव हुआ । 


एक राज्यपत्रित प्रधिकारी के पास रू 2440/-पाए गए। इस पझ्राधर पर प्राधिकारी न यह 
कहते हुए उसको रिटायर कर दिया कि उक्त रकम उसकी झामदनी के अनुपात से कापी बड़ी थी । 


न्यायालय ने निर्णय दिया कि उपरोक्त निष्कर्य पूर्णत अनुचित तथा अ्रन्याय पूर्ण था, और झनिवाय॑ 
सेवा निवृत्ति का झ्रादेश रह किया गया ।१ 


इसके विपरीत जब्रक्ति राजस्थान सरकार ने एक श्राम पआ्रादेश जारी क्या कि समस्त राज्य 
कमेंचारी जिन्होंने एक मई, 949 को 55 वर्ष की झायु प्राप्त करली है या 30 वर्ष की भ्रहेंरता 
सेवा पूरी करली है थे । मई, 949 को सवा तिवृत्त हो जाएगे। प्रार्थी, को जिसने + मई, १949 का 
30 वर्ष की सेवा पूरी करल्ती थी ऐसे अन्य कर्मचारी के साथ रिटायर कर दिया, प्रार्थी ने अपनी 
सेवा निवृत्ति को इस झ्राधार पर चुनौती दी कि उसे कोई नोटिस नही दिया गया इसलिए वह जब 
तक 55 वर्ष वो झायु प्राप्त नही करले त्तव तक नौकरी पर वते रहने का भ्रधिकारी है। इस पर 


निर्णय दिया गया कि 55 त्र्प की झायु तक सेवा में रहता कोई ग्रक्षय (॥0:८29७८) अधिकार 
नही है, और यह कि संविधान क झनुच्छेद 3।। (2) के अधीन कोई नोटिस देना श्रावश्यक नही 
था ४ भागे झनेक मामलों में यह भी निश्ित हुआ क्रि राजस्थान सेवा नियमों के नियम 244 (2) 


के भ्रधीन सेवा निवृत्ति करता सविधान बे अनुच्छेद 3, था अनुच्छेद 4 या अनुच्छेद 6 का 
उल्लधन नहीं करते ॥९ 

जब अनिवार्य सेवा निवृत्ति शास्ति के रूप मे आरोपित नही की जाती, तो सम्बन्धित क्मचारी 
वी सुनवाई करना आवश्यक नही है । परन्तु जब यह शास्ति के रूप में हो, (जिसमे पदधारी द्वारा 


/भारे 976 सुप्रीमकोर्ट 964 


4978 80 8४8-इवाहाबाद-जी एस सीयाल वि भारतोय सघ | 
977 4,30 ॥0 384 इलाहायाद)। 
973 (2) 8.,7?-29. 


ए # ० के “5 


ग,8 95] राज 405 और ]]९ 965 राज 37]-केवदमन “सिधवी वि. देताराम 
तथा गगाराम पुरोहित वि राजस्थान सरकार 


झा. ७ 965-.44-गोपालमल वि राज्य, ॥/₹ ]962 राज, 69-कपूरचनद वि राजस्थान 
राज्य त्या ॥.0 ]96] राज. 379-जी. ग्रार पुरोहित वि राजस्थान राज्य ! 
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पहले से ही अजित लाभों की जब्ती सम्मिलित है) यह आगावश्यक है कि दोपी कर्मचारी को प्रतिवेदन 
करने तथा अपने झाप को बचाने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया जावे ।? 


जयराम वि. भारतीय सघ? में एक भिनर स्थिति उत्पन्न हुई, जबकि प्राथि ने खुद ने यह माग 
बी कि वह 55 वर्ष की सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त करने से पहले रिटायर कर दिया जाबे । जब 
उसने झ्पनी माग पर दवाव डाला, तो सरकार ने उपहीं धार्यता स्व्रीख़ार करली झौर उसे सेवा 
निवृत्त होने से पहले महीने व 25 दिन का अवकाश प्रदान क्या । परन्तु उक्त अवकाश समाप्त 
होने से ठीक 0 दित पहले उसने श्रपणा विचार बदल लिया झौर पुन कार्य पर झाने की इच्छा 
प्रकट वी । इस ध्येय की प्राप्ति बे' लिए वह न्यायालय में पहुचा | इस मामले में सर्वोत्तम न्वायालय ने 
फैसला दिया कि यह स्थिति पूर्णात. उसकी स्वय वी बनाई हुई थी । सरकार ने उसे रिटायर होन 
के लिए नहीं कहा था। अतः वह न्यायालय की सहायता प्राप्त करने का हकदार नहीं था। 


जब कि राज्य सेगओझों के किसी सदस्य को समय से पहले रिटायर करने का प्रस्ताव हो, तो 
लोक सेवा आयोग से परामर्श करना झ्रावश्यक होगा | निम्नलिखित मामलों म सेवा निवृत्ति को सेवा 
से हटाना माना गया और, इसलिये, सविधान का अनुच्छेद 3॥ (2) झ्ाकवित हुआ -- 
() जव क्रि राज्य कमंचारी राजनैतिक गतिविधियों में भाग लेता था, या5, 
(2) जब कि वह अत्षत्यवादी या अकुशल था,* या 
(3) जब कि लोक सेवा आयोग की राय थी कि कर्मचारी के विरूद्ध आरोप मावित थे श या 
(4) जब वह ऐसे व्यक्तियों के यहा ञ्राता जाता था जो किः विध्वसक गतिविधियों ($70४थ- 
89५८ 820श॥॥०$) में भाग लेते थे", या 
(5) जब उमे झनिवायंतः झवकयश दिया गया जिसका श्रत आखिरकार उसकी सेवा निवृत्ति 
के रूप में हुआ? । 


जब कि सरकार ने प्रार्थी का सेवा काल ] महीने 20 दिन वढा दिया, परन्तु कथित आदेश 
एक पख॒वाड़ के भीतर उठा लिया और प्रार्थी को उसके पद से मुक्त कर दिया गया, तो न्यायालय ने 
निर्णंप दिया क्षि ऐसा करने से पहले सविधान के झनुच्छेद 3] बे' अधीन प्रार्थी को सुनवाई का 
अवसर प्रदान करना चाहिये था | ऐसे ग्रवसर के अभाव मे द्वितीय ग्रादेश स्पप्टत गलत था ।* 


परन्तु जब कि राज्य सरकार ने एक झाम अधिसूचना जारी करके, सार्वजनिक प्रशासन में 





]... #।ार 954 सुप्रीम कोर्ट 369. 

2. #एे 954 सुप्रीम कोर्ट 585 

3. #शार 963 सुप्रीम कोर्ट 760--वि एस मेनन वि. भारतीय सघ ! 

4. #/॥२ 954 सौराष्ट्र (46--सौभागचन्द एम दोपी वि सौरास्ट्र सरकार, एवं 956 सुप्रीम 
बोर्ट 892. 

5. “थार 963 मद्रास 4--मद्रास्त॒ राज्य वि. टी. के. जी अय्यर | 

6  #थाए 956 पेपनू 9--लक्षमन सिह वि थाई जी. पुलिस । 
/९ 95] जम्मू-कश्मीर 60 

8. धर 963 मैसूर 208-के शामा राव वि मैसूर सरकार । 


नियम 4 (अनुशासन)] अनुशासन एवं राज्य कर्मचारी [ 69 


नुशवता बढाने श्रौर सावंजनिक हित के ब्राघार पर सेवा निवृत्ति की झायु 58 से घटा कर 55 वर्ष 
की कर दी तो न्यायालय मे तय किया जि इससे अनुच्छेद 3] झ्राकवित नही हुआ ।7 


अ्नुपातिक पन्शन पर सेवा निवृत्ति एक कठोर शास्ति है। परन्तु वर्खास्तगी से बचने के लिए 
जब कि राज्य कमंचारी ने स्त्रय स्वच्छा से अनुपातिक पेन्शन पर रिटायर होने का विकल्प लिया, तो 
फैसला हुआ्ना कि इसम जाच बिठाने की आवश्यकता नहीं थी क्योकि कमचारी ने दो बुराइयो मे से 
कम हानिकर बुराई को चुना और वह उसके परिणामों स विज्ञ था।? 


(3) सेवा से हटाना --सेवा से हटाया जाना एक कठोर शास्ति है, परन्तु इससे राज्य 
कर्मचारी को पुन सेवा म तिए जाने पर रोक नहीं लगती अर्थात्‌ वह अ्रनहित नही होता । राज्य 
सेवाझो के सदस्य पर यह शास्ति ग्रारोपित करने से पूव लोक सेवा आयोग से परामर्श कर लेना 
चाहिये । यह शास्ति वर्खास्ती से भिन्न है क्योकि वर्शात्तगी से साधारणत कर्मचारी पुन, नियोजन 
के लिय ग्रनहित (0।5404॥९0) हो जाता है ।* 


रेलवे के एक टी दी ई को सेवा से सही हटाया गया जब कि उसने कतिपय यात्रियों को 
बिना टिकट यात्रा करन की झनुमति दी ६ बिना ग्रनुमति के कार्य स झनुपस्थिति या अवकाश की 
अवधि समाप्त हाने के बाद भी काम पर नही झान से उक्त दण्ड दिया जा सकता है ।? जब कि एक 
पुलिस उप निरीक्षक को दैनिक रोजनाम मे फर्जी इन्द्राज बरने के कारण सेवा से हटा दिया गया 
तो ऐसा करना वैध निर्सीत हुआ ।* जय कि एक राज्य क्मचारी ने व्यापोर करना प्रारम्भ कर 
दिया जो कि राजकीप नियमों से श्रतिकुब था तो उनको नौकरी से हटाया जाना सही ठहराया 
गया ।* जब कि रेलवै के परिसर में सभाएं करना निषिद्ध था, फिर भी प्रार्थी द्वारा ऐसी मीटिंग 
बहा करने पर उसे यह शास्तरि दी गई तो झदालत ने उस वैध माना 35 जब एक राज्य क्मचारी ने 
नगरपालिका का चुनाव लड़ा, ता उसे नौकरी से निकायना सही था ।” स्थानान्तर होने पर काम 


पर नही जाने स,२० और देवीकोन भर/वटन करन मे अनियमितता के लिए 27 इसी प्रफ्ार को शास्ति 
सही मानी गई । 


ीादभधभप।:::भअभ:६8:भ:३+-+++-नतत/त00त8त | | 


4. ४३ 962 इवाहाबाद 328-रामावतार पाण्डे वि यू पी सरकार । 
2 


पछ ]957 झआसाम 77-आ्रामाम सरकार वि एच वश्झा। 
3 #? 975 सुप्रीम कोट 964 


975 888 370--मोहम्मद अब्दुल सलाम खाँ वि 
सफराज भ्रहमद साँ । 


4. #।78 97! इताहाराद 246 - भारतीय संघ वि भ्ो एस जोहरी 970 8.छ 874 
(इताहाबाद) । 
5 औप१ ]966 सुप्रीम कोट 492-जयझकर वि राजस्थान सरक्पर । 


भार 96] मध्य प्रदेश 365. 
4 #र क्र त्रिपुग 2। 

2 969 सुप्रीम का; 
9 #+84960 बजकता 


एक एस पाठक वि मध्य प्रदेश सरवार। 
|ए सी गीत्तम थि अ्िपुरा का भ्रदन ट्रस्ट । 

दे 966-रेलव मण्डव वि. निरजन सिह 

283 एन एन बनर्जी वि. बरिष्ट दिप्ठो ए थो 
97] 57.7 730 (प्रान्न्न श्र) एन बाई स्ठाम्नीडक ४३७»... ..... .. 
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इसवे विपरीत जब वि हडतात मे भाग लेन वा झारोप था, परन्तु यह साबित नही या कि 
हडताल सावजनित शान्ति से बाघा डालने बाली थी, तो सेवा से हटाने वा आदेश निरस्त किया 
गया ।* जय कि प्रार्यी न अपन विता वा कश मीमो जिखा परन्तु कर्मचारी बे विरूद्ध व्यापार या 
व्यवसाय करने का आरोप सावित नहीं हुप्मा, तो उसवी शाह्वि वा झ्रादेश खारिज विया गया है 


नियम 4 के स्पष्टीकरण ) (धा) के झनुमार निश्नत्रिश्चित वार्यवाहिया शास्ति स्वरुप नहीं 
माती जाएगी +-- 

(।) परीक्षण पर नियुक्त किए गए राज्य कर्मचारी वी सवा समाप्ति, परीक्षण वी झवधि मे 
या उसके सत्म होने पर. या 

(2) श्रस्थाई राज्य कर्मचारी वी सवा समाप्ति, नियोजन प्रवधि समाप्त होने पर, परन्तु यह 
संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों वे मामले म लागू नहीं होगा, या 

(3) बसी इकरार वे प्रवीन वियोजित सरकारी क्‍्मचारी की संबा समाप्ति, यदि यह 
समाप्ति उक्त इबरार की शर्तों के प्रनुमार है या 

(4) एसे राज्य क्मचारी वी भवा समाध्ति जा राजस्थान में सम्मिज्ित होने बाली किसी 
इकाई की सवा मं था और जिसक्य चुनाव था सविलीनीवरण सम्मिलित राजस्थान 
की कसी भी सेवा स एकीवरए के नियमों वे प्रनुस्तार नहीं हुआ । परन्तु यदि उस 
कसी अन्य कारण स सवा-मुक्त बर दिया हो' तो वह सेवा से हटाया जाना या बवर्खार- 
तगी, जँसी कि स्थिति हो, मानी जाएगी । 


(।) परीक्षणार्थी की सेवा समाप्ति --जब कि एवं श्रनौपचारिक जाच केवल यह तय करने 
के लिए वी गई कि आया, किसी परीक्षार्थी विशेष (छऐथआा।०७४7 9700970॥67) को सेवा मे रखा 
जाव या नही भर उसके बाद उसक्षका सेवा स मुक्त करने का आदेश जारी हुप्ा, तो उससे उसके प्रति 
कोई बुरे परिण्याम घदित नही हुए । ऐसे मामले म॑ बह वर्मचारी स्दिधान के भ्रनुच्छेद 3।4 के 
प्रावधानानुसार पूरी जाच करान का दावा नहीं कर सक्तता ।» परीक्षण पर रखने का प्रयोजन केवल 
यह होता है कि पदधारी के भ्राचरण तथा योग्यता की जाच करती जाबे। परीक्षण की भ्रवधि पूरी 
हो जाने के बाद भी वह भ्रधिकार रूप में स्थाई क्या जाने का दावा नहीं कर सकता। स्थाई करन 
के स्पष्ट आदेश के भ्रभाव म वह स्थाई किया जाना समभे जान का दावा नही कर सकता। इस विपय 
मे सर्वोत्तम न्यायालय ने सुखबश सिह व पजाव सरकार* म एक विस्तृत निर्णय दिया है। यदि विसो 
परिक्षणार्थी को दुराचरण के कारण दण्डित विया गया हो तो सविधान के पग्रनुच्छेद 3] (2) को 
अपेक्षताए पूरी करनी आवश्यक हागी जैसा कि पुरुषोत्तम लाल धीगड़ा वि- भारतीय सघ में निणप 
हुआ था !? अत मामूली तौर से, ग्राम मामलो म परीक्षण पर रखे गए कमचारी वो झपने पद पर 





#]8 964 पडाव 43-एम एल कान्धारी वि आरतीय सघ । 
2 967 &।. 608-चन्द्र विशार वि यू पी के ए जी | 
९ 977 पजाब व हरियाणा 7. 977 7.99 0 345-विशवलाल युप्ता वि हरियाणा 
सरकार । 
पर 962 सुप्रीम कोर्ट-727 
5 थार 958 सुप्रीमकाट-36 


नियम 4 (ग्रनुशासत) | ग्रनुशासन एवं राज्य कर्मचारी [7 


चन रहने का कोई अधिकार नहीं है और वह परीक्षण वी अवधि में कभी भी, लागू निममों वे अधी: 
मम्य रहते, हटाया जा सकता है ।? कैलाश चद्ध सेठिया वि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल मे, 
न्यायमूति थी एन सिंघल ने, सर्वीत्तम न्यायालय द्वारा जी एस रामासवामी वि आई थी पुलिस में 
दिए गए फँसले वा अनुसरण करते हुए, मत प्रकट किया कि,- परीक्षण अवधि वी समाप्ति के पश्चात्‌, 
परिवीध्यमाण (प्रोवेश्वर) स्वत, सेवा के स्थाई सदस्य दी हैसियत प्राप्त नहीं करता, नि.सदेह, जब 
तक, कि जिन नियमों वे अन्तर्गत उसे नियुक्ति मित्री थी, उसमे एसा परिणाम स्पष्टत* प्रावधानित 
ने हो । इसलिए, यदपि प्रोवेश्तर अपनी परीक्षण क्ावीन वियुक्ति के पद पर, परीक्षण वी प्रारम्भिक 
अवधि से भी अधिवा समय तक सैयारत रहा हो तयावि केवल समय्र निकल जाने के झाधार पर ही 
वह सेवा का सवाई सदस्य नहीं वन सकता जब तक कि उसकी शासित करने वाले सेवा के नियमों मं 
यह साफ तौर से निर्धारित नही किया गया हा कि प्रारम्भिक परीक्षण काल बीत जाने के पश्चात्‌ 
बहू स्वत. स्थाई हो जाएगा (” उच्चत्तम न्यायालय न एक वाद के मामले, वँदरनाथ) बहल वि 

पजाव सरबार में और इलाहाबाद उच्च न्यायालय, मे एस्ट्रेला बेट्रीज लि वि यू पी सरकार मे 
भी यही मत घारण सिया। 


अतः परीक्षणार्थी (प्रोवेश्नर) को अपने पद पर बने रहने का कोई भ्धिकार नही है भौर 
तियुक्ति को शर्तों के अनुसार, सविधान के प्नुच्देद 3 (2) के प्रावधानों को झ्राकपित किए बिना 
परीक्षण वी प्रवधि में वह कभी भी सेवा से हटाया जा सकतः? है !* इसी फंसले में यह मत भी प्रकट 
किया गया हि जब पदमुक्ति के आ्रादेश मे कार्य * झ्मतोपजनक” उॉलिखित था तो उसे कलक रूप मे 
नहीं माना जा समता क्योकि भ्रार्थी वी नियुक्ति की शर्त्तों में साफ उल्लिखित था कि यदि उसका बम 
“प्रमवोपजनक' पाया गया, तो वह नौकरों से हटाया जा सतेगा। इसके, अतिरिक्त, प्रार्यो की सेवा 
समाप्त करने या विणुंय लेने में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को कसी सारहीन श्रसवद्ध (006- 
४८7४) ततों नें प्रभाविद नहीं किया, इसलिये यह मामा शक्ति के दुरुपयोग का नहीं था । सेवा 
मुक्ति के आदेश वी विस्म जानने के लिए केवल श्रादेश का रूप पूर्णतः निष्कर्ष बनाने वाला गही 
टावा | यह मम्भव है कि प्रादेश दुराचरश के वारण वर्जास्तगी है परल्तु ऊपरी दिखावे से साधारण 
सेवा समाप्ति प्रतीत होती है । इसलिए टिव्यूनन जब चाहे तब प्रादेश के रूप वे प्री्चे जाकर उमके 
तत्तों वी छातनदीन कर सकती है। यदि वह इस मत पर पहुचे रि मात्र सेवा मुक्ति के भेष में प्रदेश 
डुरापरण के भ्राघार पर वसस्तिगी हे तो उसे “क्थयपूर्ण तरीके से शक्ति का प्रयोग” मानते हुए 
सारिज वरना चाहिये ।० 
हे भत्थाई राज्य कर्मचारी की सेवा समाप्ति -नियम 4 के स्पष्टीरुरण ()(शा) (ख) वे अनुसार 
जग पर्मचारी वो प्रस्थाई रूप मे दिना विसी सदिदा बे नियुक्त क्षिया गया हो, उसकी सेवा, नियुक्ति 
मी प्रदधि समाष्द होने पर, समाप्त की जा सबतो है । उसे सेवा से हटाया जाना नही माना जायेगा । 


.. /पर 963 सुप्रीम बोर्ट 552-शज्ेद्ध सी यदर्जी वि भारतीय सघ । 
2. ॥973 ३ 389, )973 0. 544, 

3. #र 4972 50 873 

4. हतए १979 (38) 373. 

है. 3973 ४ 389-कनाश चद्ध मेडिया वि राज राज्य विद्वन मश्ह्ल। 
6. 497 शहर 46. हु 


72 ] राजस्थान सी. सी. ए झरूल्स [ नियम 4 (प्रनुशासन) 


सतीशचन्द्र झ्रावन्द वि. भारतीय सध मे सर्वोत्तम न्‍्यायायय न मत व्यक्त क्या' कि अ्रस्थाई प्रकार 
के कार्यों के लिए, किसी अन्य नियोजक के समान, सरबार प्रस्थाई रूप में नियोजित वर्मचारियों के 
साथ सेवा की विशेष सविदा कर सकती है । ऐसी स्थिति में जब कि अस्थाई सेवा अर्धघस्थाई सेवा में 
परिवर्तित नही हुई हो तो ऐसे नियोजन की समाप्ति से कर्मचारी के किसी अधिकार का हनन नहीं 
होता और वह अपने झाप भें कोई दण्ड नहीं होता। प्त: निम्नलिखित मामलो मे प्रस्थाई 
कर्मचारीयों की सेवा समाप्ति दण्ड-स्वरूप नहीं मानी गई और उससे सविधान का श्रमुच्छेद 3(2) 
आकर्षित नही हुआ्ना :-- 

() सेवा के पदो की सख्या से कमी करने से 2 

(2) कर्मचारी द्वारा धारण किये हुए पद की समाप्ति |7 

(3) सम्बन्धित सरकारी योजना का उन्मूलन ।* 

(4) कर्मचारी वर्ग की समाप्ति ।९ 

(5) कॉलेज से किसी विपय को हटाता ॥० 

(6) जब कर्मचारी विध्वसक गतिविधियों मे भाग लेता था।? 

(7) जब पद अतिरिक्त (सरप्लस) घोषित किया गया ॥९ 

(8) जब क्मंचारी की पूर्वकालीन रिपोर्ट सतोषजनक नही थी ।? 

(9) जबकि कर्मचारी पहले स सजायाप्ता था-जो सूचना वाद मे ज्ञात हुई 7% 

केवल साधारण सेवा समाप्ति, जो राजस्थान सेवा नियमो के तियम 23(क) के अ्रस्तर्गत 
झाती है वह सविधान के अनुच्छेद 34 भे प्रयोगित अभिव्यक्ति 'पद से हटाया जाना! के अन्तर्गत 
नही भाती । झ्रत, राजस्थान सरकार द्वारा अनुशासन कार्यवाहीयों की पुस्तिका 963 ग्रनु 700) 
में दिये गये निर्देशानुसार, जो ऊपर उदृत किये जा चुके है, किसी अस्थाई राज्य कर्ंचारी की सेवा 
कसी भी समय एक माह का नोटिंस देकर समाप्त की जा सकती है और ऐसी समाप्ति के कारण, 
उदाहरणत: दुराचरण या भ्रवुशलता उल्लेखित करना प्रावश्यक नहीं है । 

इसके विपरीत, तयशुदा अवधि से पहले सेवा समाप्त बरना दण्ड देने का वार्य करती है ।|?? 
प्रारम्भ में भ्रार्थी की नियुक्ति छ, महीने के लिए की गई थी । उसके बाद, समय समय पर यह अवधि 
बढ़ाई जाती रही भर तत्‌पश्चात झांगे का कोई नियोजन काल निश्चित नहीं किया गया । झ्चानक, 
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नियम 4 (अनुशासन) ] अनुशासन एवं राज्य कर्मचारी [73 


एक दित, लाक सेव( आयोग द्वारा नही चुने जाने के आधार पर, तत्वपलिक प्रभाव से सेवा सम्ताप्त 
करने का श्र देश जारी कर दिया गया | इस भ'मत्रे में निर्णाय हुझा कि उपरोक्त परस्थितियों मे यह 
नही कहा जा सकता कि नियुक्ति निश्चित श्रवधि के लिए थी | अत एसी अस्थाई नियुक्ति के लिए 
संविधान वा प्रनुच्छेद 3]! आकपित हुआ [3 
एक राज्य क्मेंचारी दा स्थानान्तर अन्य स्थान पर किया गया, जिंस आदेश का उसन पालन 
नही क्या और चिकित्सा कराते के प्राधार पर रियायती छुट्टी (076श]%8० 6908) वे लिए भ्रावेदन 
फिया । उसने अवकाश म आगे बृद्धिया भी प्र(प्त की, परन्तु अन्तिम अवस्त्रा से, और धझ्वकाश बढाने 
के लिए दिया गया आवेदन नामजूर जिया गया और उसे आदेश हुआ वि बह अपने कर्तंव्यनम्थल पर 
पद प्रहश करें, प्रन्यथा उसकी नौफरी समाप्त होनी समभी जाएगी। इस मामले में फैसला हुआ कि 
उसवी सेवा क| समापते दण्ड स्वस्प नहीं था और उससे सामात्य न्याय के सिद्धान्तो का प्रयाग 
अपकषित नहीं हुभ्ा |? परन्तु, जतीन्द्र मोहन साहा वि निदेशालय, स्वास्थ्य, सेवायें” मे, कर्मचारी 
क्य सूचित किया गया कि उस्तको निरन्तर अनुषस्थितरि थे बारग्ए झौर पूरा देय प्रवकाश खत्म होन 
के पश्चात, उसकी सेवा समाष्व होनी समभी गई है । विन्तु उसको सवा समापन करन का कोई 
वास्तविक भ्रादेश जारी नहीं हुआ । इसम निरशंय हुआ कि सरकार उसकी सेवा समाप्त करन के लिए 
सक्षम थी परन्तु तव तक बह राज्य कर्मचारी हाना समझा जाएगा और उसबो नियमो व अनुसार 
देध बैदन तथा उपलद्बिया (.॥0एग्राधव5) मुझ्तात बरने होगे | 
(७) इकरार के ग्ननुसार सेवा समाप्ति नियम 4 के स्पष्टीकरण () (५॥) (ग) के अनुसार, 
शास्ति नही होगी । सरकार को अधिकार है कि वह अस्थाई कर्मचारियों वे साथ भी सेवा बी विशेष 
सविदा कर सबे (* परन्तु ऐसी सविदा की शर्ते सविधान के किसी प्रावधात को उत्लघन करन बाली 
नही होनी चाहिए।६ संस्कार भी ऐसी सविदाओ की शर्तों से बाध्य है ।? जब कि इबरार मे एक 
निश्चित प्रबधि तय हो चुकी हा, तो इस प्रकार के अस्थाई कमंचारी की सेवा, झ्रवधि के अन्त हात 
पर, समाप्त हो जाएगी। ऐसी दशा में एक महीन के नोटिस की आवश्यकता नही है। पहन्तु जब फ्ि 
प्रवधि अ्रनिश्चित है, तो ऐस नोटिस का श्रश्न उठेगा |” ऐसे मामलों मे कोई विशेष प्रकिया अपनानी 
जरूरी नही है । इकरार वी शर्तों के अनुरूप सेवा समाप्ति से कोई शाह्ति नहीं होगी ।5 
इसके विपरीत जब कि दुराचरण के प्राधार पर जाब करन के पश्चात वर्मचारी को हटाया 
जावे, तो सविधात का झनुच्छेद 33 लागू हो जाएगा, यद्यपि साधारणत सेवा मे इक्रार के 


अनुसार, जैसी भी पार्टी द्वारा एक महीने का नोदिस देना पर्याप्त था । सेदा सर्माप्त का श्र शय 
मामले नी परस्थितियों और आदेश वे शब्दो से समझना चाहिए ।१ 


] रे 952 पेपस्‌ (48-इश्वरदास नेहता दि पेपसू सरकार 

2. हरे 962 पटना 452-डा परमाम-द वि डिस्ट्रिकवट बोईड । 

3 867९ 963 कलकत्ता 638 

4. पार 955 इलाशबाद 496 शारदा प्रसादवि एु जी । 

#. 8#77 957 कलकत्ता 700 दतित वाभत वोस वि क्मीझ्तर । 

6. #थार 953 सुप्रीम कोर्द 250-सतीक्ष चन्द्र वि. भारतीय सच ) 

7. ४ 962 भनीषुर 52-वौंगम गौरोप्िह त्रि भारतीय गशतस्त । 

५ 8 960 कलकत्ता 549-आर घाष वि दांमोदर वेली कॉरपोरेशन । 


अपार 957 इलाहाबाद 408-डा. सेनन वि डाइरेक्टर, हरियाणा वेज्फ़ैयर 


य4 ] राजस्थाव सी. सी. ए रूल्स [ नियम 4 (प्रछुशासन) 


(४५) एकीकृत योजना में सेवा वी समाप्ति के विपय मे नियम 4 के स्पष्टीकरण () (५०) (घ) 
में खुलासा क्या गया है। इस स्पष्टीकरण के अनुसार, यदि कीई ऐसा कमंचारी है जो राजस्थान म 
सम्मिलित होने वाली किसी इकाई को नौकरी में था परन्तु जिसका चुनाव या सविल्लीनीकरण 
सम्मिलित राजस्थान की किसी सेवा में एकीकरण के नियमो के अनुसार नहीं हो सका हो, तो उसको 
सेवा समाप्त की जा सकेगी झौर ऐसा करना शास्ति के रूप भें नही माना जाएगा । 

(4) सेवा से बखास्तिगो --वर्खास्तगी अतिम तथा कठोर शास्तियों मे से कठोरतम दण्ड है, 
क्योंकि साधारणत इसके दूरगामी परिणाम होते है, उदाहरणतत भावी नियोजन के लिए अ्रयोग्यता, 
पेशन की हाति, आदि । नियम 4 के नीचे दिये गये नोट के अनुसार भविष्य में नौकरी पर प्रतिवन्ध 
केवल राज्य सरकार द्वारा, मामले के गुरा-प्रवगुणों को देखते हुए यदि उचित समझा जावे तो हटाया 
जा सकता है। राज्य सेवाप्रो के सदस्यो वे मामले मे यह शास्ति आ्लारोपित करने से पहले प्ननुशासन 
प्राधिकारी द्वारा लोक सेवा झ्रायोग से परामश किया जाना चाहिए । यह शास्ति अनुशासन प्राधिकारी 
लागू कर सकता है। विभिन सेवाओं के लिए अनुशासन प्राधिकारी कौन है इसके लिए नियम 5 
में प्रावधान है । 


उक्त कठोर शास्ति लागू करने के लिए अनुशासन प्राधिकारियो के पथ प्रदर्शन के लिये कोई 
निश्चित नियम नही है । यह उनके न्याग्रिक स्व विविक पर निर्मह करता है। परन्तु वे पूर्वकालीन 
फैसलों से सहायता ले सकते हैं। सर्व प्रथम तो यह ध्यान रखना अति आवश्यक है कि शास्ति लागू 
करने से पूर्व समिधान के अनुच्छेद 3!] () ओर (2) की शर्तों का दृढ़ता से अनुसरण किया जावे । 
ग्राभतौर से, न्यायालय क्सी आरोप विशेष के लिय लागू की गई शास्ति के श्रौचित्य पर नही जाते, 
परन्तु जाच के सचालन में अपनाई गई प्रक्रिया में जुटि होने के आधार पर शास्ति का झ्ादेश 
विखण्डित क्या जा सकेगा । 

कनिपय तिर्णय इस प्रकार है -८ 


सार्वजनिक धन का निजि उपयोग और कार्य स अनुपस्थिति,! रिश्वत लेना,£ तथा कत्तंव्य 
पावन में घोर लापरवाही, गलत हिंसाव रखना और सरकारी अभिलेखों में बाट-छाट करना, 
कमंचारी के पास श्रामदनी स्रोतो से अत्यधिक अनुपात से सम्पत्ति मिलता,5 विश्वविद्यालय के किसी 
राजकीय विस्याता द्वारा परीक्षक के रूप मे कार्य करत हुए रिश्वत स्वीकार करता," रिश्वत की भाग 
करना,” काबिल दस्तन्दाजी पुलिस की रिपोर्ट प्रस्तुत होन पर किसी पुलिस प्रधिकारी द्वारा उस पर 
कार्यवाही नही करना,» ये सब ऐसे मामले हैं जिनम सेवा से बर्खास्तगी वी कठोरतम शास्ति लागू 
करना उपयुक्त है| 
88९ 4962 भ्रासाम-28 | 
970 5.8 (73) (रास्थान) | 
4२ 965 मैसूर-283. 
2२ 962 केरल-43 
#गीर 962 झासाम 7 तथा #।& 970 सुप्रीम कोर्-255 
#&8 4970 गुजरात-97, 
६ 956 मद्रास-63. 
2२ ]970 सुप्रीम कोर्ट 755 


हू० नये ७ ०७ के पर है? १५ 


तयम 74 (पअ्रनुशासन) ] ग्रनुशासन एवं राज्य कमेंचारी [ 75 


इसी प्रकार बुकिंग ऑफिस मे टिकटें गायव होने से, ग्रतत व्यक्ति वी सहायता करके उसको 
55 6 सरकारी कोप से दिलवाने वे लिए ? नाजायज तौर से वृक्ष ऊखाड़ें जाने पर रिपोर्ट नहीं 
करने के कारण,” जी सरकारी सम्पत्ति कर्मचारी के प्रभार में थी, उसकी पर्याप्त सुरक्षा नही करने 
के कारएा चोरी हो जाने के आधार पर,* ऐसा व्यवहार करना जो अधिकारी के लिए शोभनीय न 
ही,” नौकरी की परिधि के बाहर ऐसा द्ुराचरस जो ग्रत्यन्त श्रनेतिक हो, कत्तंव्यपालन में 
विफल होने के कारण तथा किसी स्‍त्री के साथ गैरकानूनी रम्पर्व बनाने के आधार पर तथा सरकारी 
सम्पति का दुएफ्योग करने व कसी के साथ पक्षपात करने एवं फर्जी यात्रा भत्ता विल प्रस्तुत करन 
कारण,” रिश्वत प्राप्त करता तथा श्रपने नियन्त्रण तथा क्षेत्राधिकार के जमल से लक्डी अवैध रुप 
से ले जाने में सहायता देने के कारण, और पाठशालाशं के जिला निरीक्षक का महिला अध्या- 


पिकाओ के साथ व्यक्तिगत भ्रवैतिक सम्बन्ध के आधार पर,* वर्खास्तगी का दण्ड देना न्‍्वायोचित 
ठहराया गया । 


जबकि एक सरकारी कर्मचारी के विरूद्ध दुव्यंवहार का झ्रारोप स्थापित हुआ और उसे सेवा से 
बर्वास्त कर दिया गया तो यह निर्णय हुम्ना कि दण्ड के प्रौचित्य का विपय न्यायालय से सम्बन्धित 
नही था ।*? किन्तु एक अन्य मासले मे अनुशासन प्राधिकारी (कलेक्टर भिलवाडा) ने जाच अधि- 
कारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्यों को बर्खास्त करना भ्रस्तावित क्या, झ्ौर तदनुसार, उसे नोटिस 
जारी किया परन्‍्तु प्रार्थी द्वारा प्रस्पुत स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात्‌ उसे कत्त॑व्यपालन म 
लापरवाह पाया गया भौर उस पर सचित प्रभाव से तीन वेतन थृंद्धिया रोकने की शास्ति लागू की। 
परन्तु राजस्व मण्डल के अध्यक्ष ने इन नियमो के नियम 32 के अधिकारों का उपयोग करते हुए, 
प्रार्थी की शास्ति बढाने का नौटिस देने के पश्चात्‌, उसके स्पष्टीकरण को असतोषजनक मानते हए 
शाल्ति को कठोर बना कर उसे सेवा से बर्खास्त करने का आदेश जारी किया। प्रार्थी द्वारा राज्य 
सरकार को की गई भ्रपील भी विफ्ल हो जाने पर, वह सविधान के अनुच्छेद 226 के अ्रधीन राज- 
स्थान उच्च न्यायालय में पहुंचा । प्रार्थी द्वारा यह वताया गया कि एक गवाह गौरीशकर के साथ 
उसको जिरह करने का भ्वसर नही दिया गया और उसका बयान भी उसकी उपस्थिति में अभि- 
लिखित नही किया गया, इस कारण से अध्यक्ष द्वारा गौरीय्रर की गवाही पर झाघारित होना गलत 
था। इस दलील को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति श्री डो पी गुप्ता ने निरेय दिया कि भौरीशकर 
ने कथित बयान, एक ग्रन्य दोपी कर्मचारी के विरूद्ध, श्रस्य जाच अधिकारी के समक्ष प्रार्थी के पीठ 
पिछे दिया था, जिस पर प्रार्थी को जिरह करने का कतई कोई अवसर प्रदान नहीं कया गया। 

#वार 4960 केरल-224 

+8 ]966 पजाव-75 
४ )967 मध्य प्रदेश-207. 
तार ]967 बम्बई-332. 
&8 970 सुप्रीम कौर्ट-679. 
37 8 90. 536. 
» 97] &. 324. 
8. #78 964 केरल-87. 
9 ॥97 #.-324 
0. 
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76 ] राजस्थान सी सी ए रुल्स [नियम 4 (प्रनुशासन) 


भीलवाडा कलेक्टर द्वारा प्रार्थी पर आरोपित शास्ति को वठोरतम बनाने ये: विए इस प्रवार के बयान 


का आधार नही लेना चाहिए था । श्रत राजस्व मण्डज द्वारा जारी किया गया नोटिस तथा शास्ति 
का आदेश और राज्य सरकार द्वारा पारित श्र देश भी सारिज किया गया।? 


5 अनुशासनिक प्राधिकारीः--([) राज्य सेवाओं के लिए, सरकार या सरकार 
हारा उस विपय में विशेष रूप से सशक्त प्राविकारी भ्रधीनस्थ सेवा वे लिए विभागाध्यक्ष 
या पिभागाध्यक्ष द्वारा सरकार के अनुमोदन से विशेष रूप से सशक्त प्राधिकारी, और 
जिपिय यर्गीय तथा चतुर्थ श्रेणी सेवाश्रो के लिए कार्यानयाध्यक्ष नियम 34 में निर्दिष्ट 
सभी शक्तिया देने के लिए प्राधिन्ृत होगे । 


राजस्थान सिविल सेवा (बर्गीररणा, नियत्ररग और अपील) मियम, 958 थे! तियम 
5 (]) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल प्रशासी न्यायाधीश या 
राजस्थान उच्च न्यायालय के मुरय न्‍्यायाविपति द्वारा नामजद किसी न्यायाधीश को, 
उपयु'क्त नियमो के ग्रधीन विहित शास्तियों मे से सेवा से हटाग्रे जाने तथा पदच्युति की 
शास्ति के सिवाय, कोई शास्ति// [राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा और] राजस्थान 
न्‍्यायिक सेवा के सदस्यों पर लगाने की शक्ति प्रदान वरते है । 


(2) जिन राज्य सेवाग्रो के सवध मे, जिनमे नियुक्ति करने की शक्ति कसी अ्रधी- 
नस्थ प्राधिकारी को नही सौपी गयी हो, परिनिन्दा तथा वेतन वृद्धि रोकने के श्रतिरिक्त 
शास्ति लगाने से पहले लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा! 


राजस्थान सरकार का निर्देश 


“ऊपर बताई गई शक्तिया दो भरे स्पियो में विभाजित की गई हैं, नामार्थ कठोर तथा लघु और 
प्रत्येक के लिए पृथक-पृथक प्रक्रिया प्रावधानित बी गई है । ऐमा सविधान वी अपेक्षताओरों का पालन 
करन के लिए क्या गया है। दो कठोर शास्तिया, अर्थात्‌ सेवा से वर्खास्तगी और हटाये जाने की लागू 
करने के सम्बन्ध मयह स्मरण रखना श्रत्यन्त महत्वपूर्ण है कि कसी भी राज्य कर्मचारी को ऐसा 
कोई भी प्राधिकारी वर्सास्त या सेवा से नहीं हटा सकेगा जो वास्तव में उसको नियुक्त करने वाले 
प्राधिफ़ारी से झ्धिनस्थ स्तर का था । यह सर्वधानिक सरक्षण कानूनी नियमों द्वारा छीना नहीं जा 
सकता । नियुक्ति प्राधिकारी” कौत है यह ज्ञात करने के लिए औपचारिक दस्तावेज का झवलोक्न 
करना वाछित होगा। यदि विभागाध्यक्ष द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति म्थाई रूप से कसी अन्य विभाग 
म स्थातान्तरण कर दिया गया हो तो वह केवल अन्य विभाग वे विभागाष्यक्ष द्वारा ही बर्खास्त या 
झेवा से हटाया जा सकेगा १ परिश्रणार्थी (प्रोवेशनर) हो तो, इसब! मूल निमुक्ति वे विपय मे स्थाई 
करन वादा प्राधिकारी, नियुक्ति प्राधिकारी होगा। नियुक्ति करने थाले प्राधिकारी से ऊपर के दर्जे 
के प्राधिकारी पर भी उस व्यक्ति को वर्सास्त करने या हदाने के लिए कोई रोक नहीं है । परन्तु 
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] 975 श्रा॥र 8 हसतलाल वि राजस्थान सरकार । 


विज्ञप्ति स 698 27 सह ३ (4) 87905 (४ 7) 72 दिनाक 24 सितम्बर 973 द्वारा 
सशोधित जो राजस्थान राजपत्र दि 7 प्रेत, 975 में पृष्ठ 30-3 पर प्रकाशित हुई । 
2 “थर 967 राजस्थान 748. 


नियम 4 (प्रनुशासनिक प्राधिकारी)] अनुशासन एवं राज्य क्मेचारी (77 


साधारणत उच्च प्राविवारी यो ऐसा नही करना चाहिए क्योकि इससे नियमों वे भ्रधीन उच्चतर 
प्राधिकारी के समक्ष ग्रपील करने का कर्मचारी का हक मारा जाता है ! एक दूसरा महत्वपूर्णा बिन्दु 
इस विषय मे ध्यान देने योग्य यह है कि किसी भी दोपी कर्मचारी वो पूर्वकालीन प्रभाव से, सेवा से 
हटाया या बर्खास्त नहीं किया जा सकता ।”? 


(राजस्थान सरवार वी ग्रनुश/सन कार्यवाहीयों की पुस्तिफ/ 963 श्रनुच्छेद 7 (गा)] 


टिप्परणी 


नियम 5 अनुशासन प्राधिकारियों की शक्ति के विषय म है । नियम 2(ग) मे दी गई परिभाषा 
के ग्रनुसार किसी राज्य वर्मचारी पर शास्ति लागू करने के सम्बन्ध मं “ग्रनुशासन प्राधिकारी” वह 
प्राधिकारी है, जो उस पर उक्त शास्ति लागू बरने में सक्षम हो । प्रभिव्यक्ति “नियुक्ति प्राधिकारी” 
को परिभाषा नियम 2 (क) में दी गई है और उसकी शत्तिया नियम 2 में उत्लेखित हैं। नीचे को 
तालिका विभिन्‍न वर्गों वी सेवाझ्रो के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी, भ्रनुशासन प्राधिकारी भौर 
प्रत्यक श्रेणी के प्रनुशासन प्राधिकारियों द्वारा लागू वी जा सकने वाली शाध्ति वतायेगी ३-- 





क्रमाक सेवा की श्रेणी. नियुक्ति प्राधिकरी झनुशासन प्राधिकारी. शास्ति जो वह लागू 





कर सकता है 
] डर 3 4 5 
. राज्य सेवायें, राजस्थाव (क) राज्य सरकार (क) राज्य सरकार (भर्थात्‌ नियम 4 मे 
न्यायिक सेवाओं के अर्थात्‌ राज्यपाल) राज्यपाल) निद्धिट सभी 
अतिरिक्त (ख) सरकार द्वारा या शास्तिया । 
विशेषतः शक्ति (ख) सरवार द्वारा विश्वेषत, 
प्रदत प्राधिकारो प्राधिकृत प्राधिकारी 
2. प्रधिनस्थ सेवाएँ (क) विभागाध्यक्ष (क) विभागाध्यक्ष 
या या 
(जू) विभागाध्यक्ष द्वारा [ख) विभागाध्यक्ष द्वारा हि रह 
सरकार के अनु सरकार के अनुमोदन 
मोदन स विशपत से विशेषत, प्राधिकृत 
प्राधिद्वत प्राधिकारी प्राधिकारी 


3. लिपिक वर्गीय सेवाए.. कार्यालयाव्यक्ष,. जो कार्यालयाध्यक्ष 


विभागाष्यक्ष द्वारा जारी 
क्ये गये निर्देशों व 
नियमा के अविनस्थ 
रहगा 


जे ् 


4 चमुर्य थेणी कर्मचारी क्र कऋ 
रे ] 


बह पु 


राजस्थान सी सी ए झल्स. [तियम 5 (भ्रनुशासनिव प्राधिरारी) 








5 राजस्थान उच्चतर (क) राज्यपाल या शज्यपाल या राजस्थान राज्यपाल नियम 
न्यायिक सेवा तथा (ख) राजस्थान उच्च- उच्य न्यायालय का 74 मे विदिप्ट 
राजस्थान न्यायिक न्यायालय प्रशासनिक न्यायाधीक्ष, समस्त शास्तिया 
सेवाप्रा के सदस्य या मुख्य न्यायाधीक्ष लागू कर सकता 


द्वारा मनोनीत न्‍्याया- है, परण्तु वह 

धीक्ष $ न्यायाघीक्ष 
जिसको. प्ननु 
शासन प्राधि- 
कारी बी 
शक्तिया प्रत्या- 
वतित की गई 
हो वह सेवा से 
हटाने या बर्खा- 
स्तगी की शास्ती 
लाग्र नहीं कर 
सकता । 


राजस्थान चच्चतर न्यायिक सेवा झौर राजस्थान न्यायिक सेवा के सदस्यो पर शास्तिया भ्रारीपित 
करने के विपय में भ्रानर्दीलाल वि राजस्थान सरकार? के मामले पर ध्यान देना उपयुक्त है।इस 
भामले में निम्नाकित बिन्दु तथ किए गए -- 


() 


(2) 


(3) 





यह कि सविधान प्रभावित होने के पश्चात्‌ अधीनस्थ न्यायिक सेवा पर, अनुशासनीय 
निमन्त्रण पूणात, “उच्च न्यायालय” म निहित है, न कि किसी भरन्‍्य प्राधिकारी म 


यह कि शब्द 'उच्च न्यायालय” से भ्रभिष्राय मुख्य न्यायाधीश तथा ऐसे भय न्यायाधीशा 
से है जिनको राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे श्र्थात्‌ पूरा 
स्यायालय (संविधान का अनुच्छेद 26) भ्रत अकेजा सुख्य न्यायाधीक्ष या प्रशासनीय 
स्यायाधीक्ष या मुख्य न्यायाधीक्ष या राज्यपाल द्वारा प्रत्यावरतित कोई भी न्यायाधीक्ष 
अक्ला न्यायिक सेवाशो के किसी सदस्य के लिए वेद्य हूप से अनुशासन प्राधिकारी की 
भूमिका भ्रदा नहीं कर सकता ॥ 

यह कि एक ग्रवेले न्‍्यायाधीक्ष द्वारा अनुशासन प्राधिकारी की हैसियत से की गई काय- 
चाही का तदुपश्चान्‌ सत्याकन था अनुमोदन राज्यपात या मुख्य न्यायाधीक्ष या यहा तब 
कि पूरे राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी नहीं कया जा सकता। सविधान के 
अनुच्छेद 235 द्वारा पहले से निर्मित प्राधिकारी के समानातर कोई श्रत्य प्राधिकारी 
की नियुक्ति राज्यपाल नही कर सकता । 


>--_+_+-+प5--्+++5+---+्5+--__््_-5+्-+-त_+स्‍तह्तमततमत#3_तननत.ववनवनव.............. 
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देय !5 [प्रनुशासतिक प्राधिवारी)]).. अनुशातन एवं राज्य कमेचारी पृ 79 


अंद ऐसे मामलों से निपटने के लिए पूरे राजस्थान उच्च व्यायालयने दिनांक 30 प्रक्‍्टूबर, 
[97] को निम्तलिखित संकल्प ग्रहए किया है+-- 


“अप्रतीय सविधाल के अनुच्छेद 235 वे भवीन सन्र न्यायालयों श्रौर उसके अधीनस्थ 
आयालयो पर निमन्‍्बण, जिसमे सत्र न्यायाधीक्षो के पदघारियों को तैनाती (प्रोस्टिय) और पदोन्नति 
पौर ्रवकाश स्वीदृति सम्मिलित हैं, उच्च न्यायालय में निहित हैं। अतः सन्र न्यायालयों तथा उसके 
प्रधिनस्थ स्यायावयों के पीडाध्यक्षो के विद अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की शबित इस भ्यायालय 
म॑ गिद्वित है, जी सविधान के अवुच्छेद 235 के भन्य प्रावधानों तथा भ्रगुच्छेद 3 के प्रावधानी के 
प्रधीनस्थ है । राजस्थान सिविल सेवा (वर्षोगरण, नियन्त्रण वे अपील) नियम, 955, जो ऐसे 
मामलों के लिए वर्तमान मे प्रावधान करते हैं, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन 
बनाये गये हैं और इसलिए वे, जहा तक संविधान के अनुच्छेद 235 के प्रावधानों से असगत हैं, वहा 
तक सत्र न्यायालयों झोर उसके झधिनस्थ स्थायालयों क पीठाव्यक्षो पर लागू नहीं हो सकते । 

«ग्रतुष्छेद् 235 के अधोन नियन्भरा पूरे न्यायालय में निहित है, परन्तु चू कि पूरे न्यायालय 
के लिए ऐसे मामलीं में कार्यवाही करना सुविधाजनक नहीं है, इसलिए उसके द्वारा शक्तियी का 
निम्नलिखित पत्पावर्त्तन (डेलीगेशन) किया जाता हैः -- 

८ ८ ९ टर 

प्रशासकीय न्यायाधीश प्रथवा मुझुय न्यायाधीश द्वारा मनोनीत न्यायाधीश को अधिवार होगा 
कि बह न्यायिक झणिकारियों के विरुद्ध अनुशासतात्मक कार्यवाही कर सके और सेवा से हटाने या 
बर्खास्त करन के अतिरिक्त राजस्थान सिविलि सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण व प्रपील) नियम, 958 
के नियम ।4 मे निर्दिष्ट झन्य कोई भी शास्ति झरारोपित कर सके ।” 

इस सम्बन्ध में सविधान के प्रनुच्छेद 3] (]) के प्रावधान वा सदैव ध्यान रखना चाहिए 
जिसके अवथुसार-- 

“जी व्यक्ति सघ की अ्सैतिक सेवा का ते झखिले माश्तीय सेवा का या राज्य को श्रसैनिक 
सेंदा का सदस्य है, श्रथवा सध के या राज्य के अ्रधीन भ्रतैेनिक पद को धारण करता है, वह अपनी 
नियुक्ति बरने वाले प्राधिकारी से निचले किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जायेगा अभवा 
पद से हृदाया नही जावेगा ४ 

झजस्थान सरकार ने भी अनुशासन कार्यवाहियों की पुस्तिका मे पब्रनुच्छेद 7 09) हारा इस 
बिन्दु पर बल दिया है, जो ऊपर उद्धत क्या जा चुका है । यह साफ बतला दिया गया है कि 
सवेधानिद सरक्षण कानूनी नियमों द्वारा भी छीना नही जा सक्‍ता। यह सुकाव दिया गया है कि 
किसी दोपी पदाधिकारी के सम्बन्ध मे नियुक्ति प्राधिकारी कौन है, यह निश्चित करने के लिए 
दस्तावेजों का भ्रवलोकन करता चाहिए | यदि किसी विभागाध्यक्ष द्वारा नियुक्ति व्यक्ति का तबादला 
स्थाई हूप से किसी अन्य महकमें मे कर दिया गया हो तो उसरी वच्वाल्तगी या सेवा से पृथक्षीकरण उक्त 
पा विभाग का केवल विभागाष्यक्ष ही कर सकेगा ११ परिक्षणायों (00004707») होने कौ स्थिति 
में कर्मवारी की भूल नियुक्ति के सम्बन्ध में उसको स्थाई करने वाला प्राधिकारी कर्मचारी का नियुक्ति 
प्राधिकारी होगा ) किसी कर्मचारी की नियुक्ति श्रदान करने वाले से उच्चतर प्राधिकारी, नि सन्देह, 
सेवा से हटाते या वजास्तगी की सीमा तक असँनिक कर्मचारी को दण्ड दे सकेगा। परन्तु साधारणत- 
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उच्चतर प्राधिकारी को ऐसा नही वरना चाहिए क्याबिः उससे नियमा द्वारा प्रदत्त दोषी कमचारी वा 
अपील करने का झ्रधिकार मारा जाएगा ॥ इस बात पर भी विशेय ध्यान देना आवश्यक है कि किमी 
भो दोपी क्मछारी को पूवकातीन प्रभाव स सवा स हटाया या वर्चात्त नही दिया जाएया। एव और 

महत्वपूर्ण यह मुद्दा विचारणीय है कि जव नियुक्ति प्राधिकारी और प्रनुशासन प्राधिकारी अजगर 
झलग व्यक्ति हो तो अनुशासन क्मचारी सवा स हटाने और बसास्त करने के सिवाय प्रन्य सभी 
श्रक्तिया लागू कर सकता है। सवा से हठ।ने या वर्सास्त करन वी श स्तिया कबल नियुक्ति प्राधिकारी 
ही आरोपित कर सकेगा । उदाहरणव राज्य सरकार द्वारा नियुवत्र राज्य से शाग्मो क॑ किसी संदस्प 
को कंवल राज्य सरकार ही हटा सकती है या बर्खास्त कर सकती है और उससे नीचे वा वोई 
प्राधिकारी नही कर सकता । इन्हीं सिद्धान्तो पर, यदि विसी झविनस्थ संवाध्ना के सदस्य के विषय मं 
जिसको विभागाध्यक्ष ने नियुक्त किया था, परन्तु जिसबी जाच किसी प्रत्यावतित (१९॥८४०"८०) 
अधिकारी ने सचालित की थी तो पग्रनुशासन प्राधिकारी उसके विरूद्ध सवा से हटान॑ या बर्खाह्तगी के 
अलावा धन्य कोई शास्ति लागू कर सकेगा । 


उप गरियम (2) लोक सेवा भायोग से परामर्श --लोक सेवा आयोग स परामश लेना भाव 
श्यक होगा-- 
(4) जवकि निम्नलिखितों से से कोई शास्ति किसी राज्य सवाझ्रो के सदस्य पर ग्रारोवित की 
जा रही हो +-+ 
(क) पदोनतिं रोकता, 
(ख) सरकार का पहुच ई गईं कोई झ्राथिक हानि वी कोई पूणत या भ्राशिक बसूती, 
(ग) निम्नतर सवा ग्रेड या पद या तिम्न बेतनमान में या उसी वेतनमान म नीचे थे 
स्तर पर पदानवति करना या नियमों के श्रधीन देय पेशन वी राशि में कमी 
करना 
(घ) अझनुपातिक पेशन पर अनिवाय सेवा निवृत्ति, 
(ड) सेवा से हटाना, 
(च) सेवा से वर्खास्तगी । 
इसका तात्पय यह हुआकि जब राज्य संवाझ्रों के किसी सदस्य के विरुद्ध वेतन वृद्धिया राकने 
का ही प्रस्ताव हा तो लोक सेवा आयोग स परामश करना जरूरी नहीं हागा ! 
विभिन उच्च न्यायालयों म इस विषय पर मतभेद था कि झाया सविधान के अनुच्छेद 320 
(3) (ग) म निर्धारित लोक सेवा से परामश करना आदेशात्मक (मडेटरी) है या केवल निर्देशात्मव 
(76८४० ५) ताकि झ्रायोग से परामश नहीं करन की दशा म शास्ति का झादेश अवैध नहीं हा । 
परन्तु अत्र सर्वोत्तिम न्‍्याग्रालय द्वारा यू पी सरकार वि मोहनलाप मं दिय गये पँसले स मतमतान्तर 
की समाप्ति हो गई है। यद्यपि सिविल सवा (वर्गीकरणा, नियन्थण और अपीत) नियमों मे एसा 
प्रावधान है तथापि वह श्रादशात्मक नहीं हो सकता क्योकि यह सविधान वे अनुच्छेद 320 (3) (ग) 
के प्रधीन बनाया गया है ।* 





]. #गाह 957 सुप्रीमकोर्ट 92 , यह भी देखिए “४8 962 सुप्रीमकोर्ट 344-यू आर 
भट्ट वि भारतीय सघ । 


2. #हीरे 97 सुप्रीमकाट 749 तथा #तर 97 सुप्रीमक्षोट 2004 


नियम 5 (अनुशासनिक प्राधिकारी)]).. अनुशासन एवं राज्य कर्मचारी [8] 


यद्यवि उक्त प्रावधान केवल निर्देशात्मक है तथापि इससे यह नही समझना चाहिए कि प्राधि- 
कारीगझ भ्पनी स्वेच्छा से जब चाहे तव इसकी अवहेलना कर सर्क । सभी मामलों में लोक लैवा 
आ्रायोग से परामर्श करना चहटिए और उसका परित्याव वेयल अ्रपवादात्मक मामलों मे ही किया जा 
सगा जिसके लिए वारण झ्रभिलिखित किए जाने चाहिए। नियमित रूप से इसकी अवहेलना नहीं 
की जानी चाहिए ।? आ्रादर्शकुमारी भारी वि. के एन सिन्‍्हा* में यह तय किया गया है कि कार्य- 
कारीणी सरकार को यह स्वतन्त्रता नही है कि वह पूरोत. आयोग की अवहेलना करे और जहां 
नियमित रूप से नियम वने हुए हो, तो उनका पाचन पूर्णतः क्या जाना चाहिए । 


विकास अ्रधिकारियों के विरूद्ध लघु शास्तिया आरोपित करने के विपय से निम्नलिखित पृथक्र 
तथा विशेष आदेश दिये गये हैं -- 


कामिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग 
(क्वा) 


अधिसूचना सल्या प 9 (8) कामिक/क-ा/77 जी एस आर 25, जनवरी 0,978- 
राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरए, नियन्त्रस और अपील) तियम, 958 के नियम 5 के उप 
नियम () हारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार इसके द्वारा -- 


() कार्मिक विभाग की अधिसूचना सख्या एफ 3 (7) ए. ए- गा 68 दिनाक 25-5-72 
को प्रत्याहलत करती है (क्राएाता॥७७) । 


(2) सबधित कताक्टर, (जिला विक्रास अधिकारी) को उसके जिले में पदस्थापित विकास 
अधिकारी के विरुद्ध लघु शास्तिया अ्धिरोषित करने हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाहिया 
प्रारम्भ करने के लिए विशेष रूप से सशक्त करती है। कलक्टर केवल “परिनिन्दा! 
(निन्दा) तथा असचादी (ग्रसचित) प्रभाव से वेतन वृद्धिया (दो तक) रोकने की शास्ति 
अधिरोपित कर सक्रेगा : यदि वह यह महमूस करे कि दोपी अधिकारी के उत्तर का 
दृष्टि में रखते हुए, ऊपर विनिदिष्ट के ग्रलावा किसी प्रन्य लघु शास्ति के अधिरापगा 
की झावश्यक्ता है, तो वह निदेशक, सामुदायिक विकास को निर्देश (२७7०८) कर 


सकेगा, जिसे ऐसे दोपी व्यक्तियों के विरूद्ध कोई भी लघु शास्ति अधिरोपित करने की 
पूर्ण शक्तिया होगी । 


(3) यह आदेश देती है कि कोई वितरास अधिकारी जिसके विरूद्ध ऋरर 
विनिर्दिप्ट शास्ति अ्रधिरोपित करने सबधी कोई आदेश कलवटर द्वारा 
विदेशक, सामुदायिक विकास को अपील कर सकेगा । 


उप पेरा (2) में 
दिया गया हो, 


(राजस्थान राज-पत्र भाग 4 (ग) ॥ दिवाक 9---]978 मे पृष्ट 778 पर प्रकाशित ॥] 


तन पिन मत +++ ३०-59 तप 5 ++र 5 


4. गे 957 पजाब-97. 


2. 978 .09 ॥ ९..049 (अच्य प्रदेश) 


82 ] राजस्थान सी सी-ए रल्स [नियम १6 (बडी शास्तिया) 


46, बडी शाघह्तिया लगाने की प्रक्रिया-(]) पब्लिक सर्वेन्टस (इन्क्वायरीज) 
एक्ट, 950 के उपवस्धा पर प्रतिफूल प्रभाव डालें बिना, तिसी सरकारी कर्मचारी पर 
नियम 4 के खण्ड [4] से [7] तक में विनिदिष्ठ शास्तियो में से कोई शास्ति लगाने 
बाजा आदेश तब तक नही दिया जाएगा जब तक कि यथाशक्‍्य इसमे इसके पश्चात्‌ 
उपबधित रीति से जाच न कर ली गयी हो । 

(2) अनुशासनिक प्राधिकारी जिन झ्भिक्थनों के आधार पर जाच किया जाना 
प्रस्तावित है, उनके आधार पर निश्चित आरोप तैयार करेगा। ऐसे प्रारोप, श्रभिक्थनों 
के विवरण के साथ, जिन पर वे आवारित हैं लिखित रूप में सरकारी कर्मचारी वो 
समूचित क्ये जायेंगे श्ौर उससे ऐसे समय के भीतर जो कि अ्रनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा 
प्रिनिदिप्ट किया जाय एक लिसित कथन प्रस्तुत करने की अपेक्षा वी जाएगी जिसमे यह 
बतलाया जाएगा कि क्‍या वह सभी आरोपो को या उनमे से किसी की सत्यता स्त्रीकार 
करता है, उसको कया स्पष्टीकरण देना है, या वचाव यदि कोई हो, करना हैं और क्‍या 
वह व्यक्तिगत सुनवाई चाहता है 

परन्तु जब दोधारोपित व्यक्ति द्वारा अपने बचाय के अनु नम में दिये किसी कथन या 
अभिकथन पर कार्यवाही वी जानी प्रस्तावित हो तो कोई भ्रतिरिक्त आरोप तैयार करना 
आवश्यक नही होगा । 

स्पष्टीकरण- इस उप नियम तथा उप-नियम (3) में अभिव्यक्ति “अ्नुशासनिक 
प्राधिकारी” में वह प्राधिकारी भी सम्मिलित होगा जो इन नियमों के अ्रघीन सरकारी 
कर्मचारी पर नियम 4 के खण्ड [] से [3] में यिनिदिष्ट शास्तियो मे से कोई शास्ति 
लगाने के लिए सक्षम हो । 

(3) सरकारी क्मंचारी को अपने बचाव की तैयारी करने के प्रयोजना्थ ऐसे 
सरकारी अभिलेखो का जिन्हे वह विनिरदिप्ट कर निरीक्षण करने तथा उनमे से उद्धरण 
लेने वी अनुश्ा दी जाएगो परन्तु यद अ्रनुशासनिक प्राधिकारी की राय में ऐसे अभिलेख 
उस प्रयोजन से सुसगत नही है या उसे अभिलेख दिखलाना लोकहित के विरुद्ध है, तो 
अभिलिखित कारणो से ऐसी अनुज्ञा देने से इन्कार किया जा सकेगा । 

+[ (4) बचाव के लिखित कथन की प्राप्ति पर या विनिदिप्ट समय में ऐसा कोई 
कथन प्राप्त न हो तो अनुशासनिक प्राविकारी स्वय ऐसे आररोपो के बारे मे जो स्वीकार 
नही किये गये हैं, जाच कर सकेगा या यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझें तो उस 
प्रयोजन के लिये ' जाच बोर्ड ” या “जाच प्राधिकारी” नियुक्त कर सकेगा, और जय 
सरफारी कर्मचारी अपने बचाव के लिसित कथन में आरोप के सभी अनुच्छेद स्वीकार 
कह तो प्रत्पेक झ्ारोप के बारे मे अ्नुशासनिक प्राधिकारी अपने निष्कर्ष अभिलिखित 

करेगा । ] 

(4%) यदि सरकारी कर्मचारी जिसने झ्रारोप के कसी अनुच्छेद को बचाव के 
लिखित कथन मे स्वीकार नही किया है या वचाय मे कोई लिखित कथन भ्रस्तुत क्या है, 


विज्ञप्ति स 0582 29 से एफ 3 (7) नियुक्ति (व 3) 67 दिनाक 5 ब्रक्टूवर 974 हारा 
प्रतिस्थापित एवं जोडा गया । 


नियम 6 (बडी शास्थिता)] अनुश[सन एवं राज्य कर्मचएरी [83 


जाच प्राथिकारी के समक्ष उपस्थित होता है तो ऐसा प्राधिकारी उससे पूछेया कि क्या बह 
दोपी है या अपने बचाव में कुंछ कहना चाहता है और यदि बह आरोप के किसी श्रनुच्छेद 
के लिये दोषी होने का श्रभिवेचन करता है तो जाच प्राध्किरी उस झमिदाक्‌ को भ्रभि- 
लिखित क्रेगा, श्रभिलिख पर हस्ताक्षर बरेगा-तथा उस पर सरकारी कर्मचारी के 
हस्ताक्षर प्राप्त करेगा ।” 


जाच प्राधिकारी सरकारी, कर्मचारी ने आरोप के जिन ग्रनुच्छेदो के लिये दोपी होने 
का प्रभिवचन किया है-उनके बारे मे दोषी होने का निष्कर्ष भेजेगा ।] 

(5) अनुशासनिक प्राविकारी किसी भो व्यक्ति को आरोपो की जाच करने वाले 
प्राधिकारी (जिस इसमे इसके पश्चात्‌ जाच प्राधिकारी के रूप मे निदिष्ट किया गया हैं) 
के समक्ष आरीपो के समर्थन में मामले को प्रस्तुत करने के लिए नामजद कर सकेगा। 
सरकारी कर्मचारी प्रनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा श्रनुमोदित किसी दूसरे सरकारी 
कर्म बारों को सहायता से, अपने मामले को प्रस्तुत कर सकेगा, परन्तु इस प्रयोजन के लिए 
किसी विधि व्यवसायों को नियुक्त नहीं कर सकेगा जब तक कि झनुशासनिक प्राधिकारी 
द्वारा नामजद व्यक्ति कोई विधि व्यवसायी न हो था जब तक कि अनुशासनिक प्राधिकारी 
मामले की परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए ऐसी अनुज्ञा न दे दे । 

स्पथ्टोकरश--इस उप-नियम के प्रयोजनार्थ किसी लोक यभियोजक, प्रोसीक्युटिग 
इन्सपेक्टर या प्रोसीकेयुटिंग सव- इन्सपेक्टर को विधि व्यवसायी माना जायगा । 


१[ (6) (क) जहा जाच के प्रारम्भ होने पर सरकारो कमंचारी झारोपों का दोपी 
होने का अभिवचन नही करता, जाच अधिकारी, अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से 
उपस्थित होने बाले प्रस्तुतकर्ता (प्रजेटिग) अधिकारी को, साक्षियों की सूची तथा दस्ता- 
बैजी को 0 दिन मे प्रस्तुत बरने के लिये कहेगा जो इसके साथ ही उसकी एक प्रति 
सरवारी कर्मचारी को भेजेगा । जाच प्राधिकारी ऐसी सूची प्राप्त होने पर, सूची के 
अनुसार सुसगत साक्ष्य को समन करेगा तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को मुरय-परीक्षा का 
और सरकारी कर्मचारी या उसके सहायक अधिकारी को जो भी उपस्थित हो, प्रति- 
परीक्षा का अवसर देते हुए साक्ष्य अभिलिखित करेगा। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी किसी भी 
बिन्दु पर, जिस पर कि साक्षियों से प्रति-परीक्षा वी जा चुवी है साक्षियो को पुनर्परीक्षा 
करने का हकदार होगा, लेकिन किसी नये मामले पर जाच प्राधिकारी की अनुमति के 
विना नहीं । अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति पर, सरकारी 'कर्मचारी वो साक्षियों को 
सूची तथा दस्तावेज, जो वह अपने बचाव में ऐसा चाहेगा, 0 दिन के भीतर प्रस्तुत करने 
को कहा जायैगा। जाच प्रा धकारी साक्षियो तथा दस्तावेजों की सुस्गति पर विचार 
करने के पश्चात्‌ केवल सुसगत साक्षियों तथा दस्तावेजों को ही समन करेगा तथा पक्ष- 
कारो को मुख्य परीक्षा तथा प्रति परीक्षा । पुन्पेरीक्षा का श्रवसर देते हुए, उनका सादथ 
अभिलिखित करेगा तथा इसके पश्चात्‌ साक्ष्य बन्द कर देगा। जाच प्राधिकारी दोनो 
पक्षकारों द्वारा बुलाये गये साक्षियो तथा दस्तावेजो की सुसगति पर विचार करेगा और 


पाक्रा क्ल प्रपशउ्उक्तछात़ फरफज 7 +++>+7-- 
घिकृत हिन्दी अनुवाद--वि० स० 558 ]29 स० ४360 7) 80705 (#-नात) 65 
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4 |] राजस्थान सी सी ए रूस [यम 6 (बडी शाल्तिया) 


किन्‍ही साक्षियों या दस्तावेजों के समन करने से मना कर देने वी दशा में वह इसका 
कारश लेखबद्ध करेगा। जाच प्राधिकारी भी न्याय के हिंत में पक्षकारों के साक्षियों से 
एसे प्रश्न पूछ सकता है जैसे वह ठोक समझे । पक्षकारों को भी बहस करने का अ्रवस्तर 
दिया जायेगा। 


डिप्पणी:--यदि सरकारी कर्ंचारी, उप नियम (6) (क) में उल्लिखित सूचि में 
बवशित साक्षियों के क्थन की प्रतिलिपिया उपलब्ध कराने के लिये मौखिक अ्रथवा लिखित 
में आवेदन करे तो जाच प्राधिकारी उसे ऐसी प्रतिलिपिया यथासभव शीघ्र उपलब्ध 
क्रायेगा जो किसी भी दशा में अनुशासनिक प्राधिकारी वी ओर से साक्षियों की परीक्षा 
प्रारम्भ हीने से कम से कम तोन दिन पूर्य तक उपलब्ध हो जानी चाहिये । ] 


2[6 (क-?) कसी व्यक्ति की गवाही जो औपचारिक रूप की है हलफनामे द्वारा 
दी जा सकेगी और सब न्यायोचित अ्रपवादों के अधीन रहते विभागीय कार्यवाही में 
स्वीकार की जा सकेगो । जहा जाच प्राधिकारी यह उचित समझ कि कसी व्यक्ति को 
सम्मन भेजा जाकर उसका व्यक्तिगत रूप से बयान लेना चाहिय, या यदि कोई पक्षकार या 
प्रस्तुतकर्ता अधिकारी या दोपी अधिकारी, किसी गवाह की व्यक्तिगत उपस्थिति पर जोर 
दे, तो ऐसे गवाह वी व्यक्तिगत उपस्थिति के लिये व्यवस्था वी जानी चाहिये ।] 


(ख) जाच प्राधिकारी उसके द्वारा सचालित किये जा रहे या आशिक रूप से सुने 
गये, मामलो मे उचित तथा पर्याप्त कारणों से जो लेखबद्ध क्यि जायगे, गवाही को बयान 
के लिए पुनः बुला सकेगा। 


२[ (6) (ग) जाच प्राधिकारी आ्रादेश के 0 दिनों के भीतर या ऐसे और समय के 
भीतर जो 0 दिन से अधिक का नही होगा, श्रौर जिसे जाच प्राबिकारी श्रनुज्ञात करे, 
विन्‍्ही ऐसे दस्तावेज की जो सरकार के कब्जे में है लेकिन उप नियम (6) (क) में 
निर्दिष्ट सूची मे वर्श्गित नही है, खोज या प्रस्नुतीक रण के लिये, नोटिस जारी क्रेगा। 


टिप्पश--स रकारी कर्मचारी, उन दस्तावेजों के सम्बन्ध मे, जिमके लिये सरकार 
द्वारा खोज किए जाने या प्रस्तुत क्ये जाने की उसके द्वारा अपेक्षा की गई है, सुसगति 
उपदर्शित करेगा । जाच प्राधिकारी, दस्तावेजो की खोज करने या प्रस्तुत करने का 
नोटिस प्राप्त होने पर, उसे या उसकी प्रतिलियियों को ऐसी तारोज़ तन दस्तावेज पेश 
करने की श्रध्यपेक्षा के साथ, जो कि अध्यपेक्षा मे विनिरदिष्ट की जाय, उस प्राधिकारी को 
अग्रेपित करेगा जिसकी अभिरक्षा और /या कब्जे मे दस्तावेज रखे हुए है। 


परन्तु जाच प्राधिकारी, ऐसे दस्तावेजों के लिये जो उसकी राय में, मामले से सुस- 
गत नही है, कारण भ्रभिलिखित करते हुए अध्यपेक्षा करने से मना कर सकेगा । 

ध्यपेक्षा की प्राप्ति पर, प्रत्येक प्राधिज्ञारी जिसकी अभिरक्षा या कब्जे मे अध्यपेक्षा 
किये गये दस्तावेज हैं, उन्हें जाच प्राधिकारी के समक्ष पेश करेगा , 


हर] 
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26- 2-97 3, राज० राजपत्र भाग 4 (ग) (॥) दिनाय 7-2 974 के पृष्ठ 35 (80) 
में प्रशाशित । 


नियम 6 (बड़ी शास्तिया)] अनुशांसन एवं राज्य कमचारी [ 85 


परन्तु अध्यपे क्षत दस्तावेजो की अभिरक्षा या उनका 7व्जा रखने वाले प्राधिक्षारी 
का यदि अभिलखित किए जाने वाले वारणा से समाधान हो जाता है कि ऐसे दस्तावेजी 
मे से सब था किन्‍ही को प्रस्तुत करना लोकहित या राज्य सुरक्षा के विरूद्ध होगा तो वह 
आाच प्राविकारी को तदनुसार सूचित करेगा और इस प्रकार सूचित किये जाने पर जाचे 
प्राधिकारी इसकी सूचना सरकारी कर्मचारीकको देगा और ऐसे दस्तावेजों को प्रस्तुत 
करने या खोज करने की अपने द्वारा की गई अध्यपेक्षा ग्रवियाचन प्रत्याहरित कर लेगा ॥] 
१(९ (6) (घ) इन वियमो के नियम 8 के श्रथ्ीन सयुक्त विभागीय जाच के मामले 
में या नियम 6 के ग्रतीन जाच के मामले मे यदि सरकारी कर्मचारी सुनवाई के लिए 
बनियत तारीख को जिसकी कि उसे/उन्हे सूचना दी गई थी, बिना पर्याप्त कारण के उप- 
स्थित होने मे श्रसफल रहता है/रहते हैं तो जाच प्राप्रिकारी ऐसी सरकारी कर्मेचारी/ 
कर्मचा यो की अनुपस्थित मे आगे जाच की वार्यवाही कर सकेगा ४४] 
शू्‌ '(6-कर) अनुशासनिक प्राधिकारी की थ्रार स मासला समाप्त किये जाने से पूबे, 
यदि यह्‌ श्रावश्यक प्रतोत हो, तो जाच प्राधिकारी, स्वविवेक से सरकारी कर्मचारी को दी 
गई सूची मे समाविष्ट न किये गय साक्ष्य को पेश करने के लिए प्रस्तुतकर्त्ता अधिवारी 
को अनुन्ना दे सकेग? मा स्त्रय ही नये साक्ष्य की मगा सकेगा या कसी साक्षी को पुन. बुला 
सकैगा और ऐसे मामले में सरकारी कर्मचारी हो, यदि वह माग करता है तो पेश किये 
जान के लिये प्रस्तावित भौर साक्ष्य की सूची की एक प्रात लेने तथा स्थगन के दिन भौर 
जिस दिन स्थगन हुआ उसको छोडकर स्पष्ट तीन दिना के लिए, जाच का स्थगन लेने 
का हक होगा । उन दस्तावेजों को अ्रभिलेख पर लेने से पूर्व, जाच प्राधिकारी सरवारी 
कर्मचारी को इन दस्तावेजों का निरीक्षण करने का एक अवसर देगा। जाच पापिकारी 
सरकारी कर्मचारी को नया साक्ष्य पेश करने के लिए अनुज्ञा दे सकैगा, यदि उसको यह 
राय हो कि इस साक्ष्य को पेश करना न्याय के हित में श्रावश्यक है । 

डिप्पण --साक्ष्य के अच्तराल को भरने के लिए, नये साक्ष्य की अनुज्ञा ने तो दी 
जायगी अथवा न वह मागी जायगी और न ही कोई साक्षी पुनः बुलाया जायगा। इस 
अकार का साक्ष्य केवल तभी मगाया जा सकेगा जबकि मूलत. प्रस्तुत किये गय साक्ष्य मे 
कोई अन्तमिहित कमी या जुटि हो ॥) 

(6 ख) (क) जहा नियम ]4 के खण्ड () (ता) में विनिदिष्ट शास्तियों मे से 
कोई शास्ति अधिरोधित करने के लिए सक्षम (किन्तु नियम 4 के खण्ड (4) से (7) मे 
विनिद्दिप्ट शाह्तियों मे से कोई जास्ति अधिरोवित करने के लिए सक्षम नहीं, श्रनुशासनिक 
प्राधिकारी ने किसी आरोप का स्वय जाच की है या जाच करवायी है श्र उस प्राधि- 
बारी बी, ग्रपने द्वारा निकाले गये निष्फर्पों के आधार पर या अपने द्वारा नियुक्त किसी 
जाच प्राधिकारी के किन्‍्ही निष्कर्पो पर लिए गए निशय के आधार पर, यह राय हो कि 
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86 ] राजस्थान सी सी ए रूल्स [नियम 6 (बडी शात्तिया) 


मियम 4 के खण्ड (4) से (7) में विनिर्दिष्ट शाध्तिया सरकारी कर्मचारी पर ग्रषि- 
रोपित की जानी चाहिए, वहा वह्‌ प्राधिकारा जाच के श्रभिलेख को ऐसे अझनुशासमिक 
प्राधिकारी को अग्नेषित करेगा जो अन्त में वशित शास्तियो को अ्रधिरोपित बरने के 
लए सक्षम हो । 

(ख) अनुशासनिक प्राधिकारी, जिसको कि इस प्रकार अ्भिलेस श्रग्नोपित क्या 
गया है, अभिलेख पर के साक्ष्य के अनु वार कार्यवाही कर सकेगा या यदि उसकी राय हो 
कि साक्षियों मे से किसी की और श्रागे भ्रपीक्षा करना न्याय के हित मे है, साक्षो को पुन 
बुला सकेगा और श्रागे साक्षी की प्ररोआ/प्रतिपरीक्षा तथा पुनर्परीक्षा कर सकेगा और 
सरकारी कर्मचारी पर ऐसी शार्वि अ्रविरोपित कर सकेयां जो इन नियमों के अनुसार 
उसे उचित प्रतीत हो ।] 

(7) जाच की समाप्ति पर, जाच प्राधिकारी प्रत्येक झ्रारोप पर अपमे निष्कर्प 
उनके कारणो सहित, श्रभिलिखित करते हुए जाच वी रिपोर्ट तेयार करेगा। यदि ऐसे 
प्राधिकारी की राय मे जाच की कार्यवाही से मूलत तैयार किये गये आरोपों से भिन्न 
आरोप स्थापित हो, तो वह ऐसे झारोपो पर निष्कर्ष अ्रभिलिखित कर सकेगा परन्तु ऐसे 
आरोपो पर निष्कर्ष तब नक अभिलिखित नहीं किए जाएगे जब तक कि सरकारी 
कमंचारी ने उन्हे सस्थापित करने वाले तथ्यो को स्वीकार न कर लिया हो या जब तक 
उसे उनके ।वरूद्ध अपना बचाव करने का अवसर न मिल चुका हो । 

(8) जाच के श्रभिलेख मे निम्नाकित सम्मिलित होगे -- 

[] उप-नियम (2) के झ्रधीन सरकारी कमंचारी के विरूद्ध तैयार क्यिे गये 
आरोप और उसको दिया गया श्रभिकथन विवरण, 
[2] उसके बचाव का लिखित कथन, यदि कोई हो, 
[3] जाच के अनुकम में लिया गया मौखिक साक्ष्य, 
[4] जाच के अनुक्रम में वह दस्तावेजी साक्ष्य जिस पर विचार किया 
गया हो, 
[5] जाच के बारे मे अनुशासनिक प्राधिकारी तथा जांच प्राधिकारी द्वारा 
दिये गये आदेश, यदि कोई हो, और 
[6] प्रत्येक आरीप पर निष्कर्ष तथा उनके कारणो को बतलाने वाली 
रिपोर्ट । 
(9) अ्रनुशासनिक श्राधिकारी, यदि वह जाच प्राधिकारी न हो तो जाच के अमभि- 
लेख पर विचार करेगा और प्रत्येक आरोप पर अपने निष्कर्प अभिलिखित करेगा। 
अनुशासनिक प्राधिकारी, जाँच प्राधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करते समय, 
न्यायोचित तथा पर्याप्त कारणो से, जो ग्रभिलिखित किये जायेंगे, मामले को उसकी झौर 
झागे जाच किये जाने/नये सिरे से जाच किये जाने के लिए, प्रतिप्रेषित कर सकेगा यदि 


उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि पहले से वी गयी जाच मे किसी न किसी रूप 
में कोई कमी रह गई है । 


नियम !6 (बडी शास्तिया)] इनुशासन एवं राज्य कर्मचारी [ 87 


(0) [॥] अपने आरोपो के निष्कप का ध्यान रखते अप अनुशासनिक प्राधि- 
कारी की राय हो कि नियम [4 के खन्‍्ड [4] से [7] मे विनिदिष्ट शास्तियों में से कोई 
शास्ति लगाई जानी चाहिये तो बह-- 

(क) जाच ब्राधिकारी की रिपोर्ट की प्रति और जहा ग्नुशासनिक प्राधिकारी जाच 
प्राधिकारी न हो तो वह अपने निष्क्पों का, और जाच प्राधिकारी के निष्कर्षो 
से यदि उसकी कोई असहमति हो तो उसके सक्षिप्त कारणों सहित एक विव- 
रख सरकारी कर्मचारी को देगा, और 

(ख) उस पर लगाई जाने के लिए प्रस्तावित शास्ति का उल्लेख करते हुए भौर 
उससे विनिर्दिप्ट समय में ऐसा अम्यावैदन प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए जो 
वह प्रस्तावित शास्ति के सवध मे करना चाहे उसको एक नीटिस देगा परन्तु 
ऐसा श्रभ्यावेदन कैवल जाच के दौरान पेश किये गये साक्ष्य पर ही श्राधारित 
होगा) 

[2] (क) ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमे श्रायोग से परामर्श करना श्रावश्यक हो, 
जाच का अभिलेख, खण्ड [] के भ्रधीन दिये गये नोटिस की एक प्रति के साथ तथा ऐसे 
नोटिस के प्रत्युत्तर मै प्राप्त श्रम्यावेदक सहित, यदि कोई हो, श्रनुशासनिक प्राधिकारी 
द्वारा आयोग को उसकी सलाह के लिए भेजा जाएगा । 


(ख) झ्ायोग की सलाह प्राप्त होने पर, अ्नुशासनिक प्राधिकारी सरकारी कमें- 
चारो से प्राप्त उपरोक्त अ्रम्यावेदन पर, यदि कोई हो, तथा आयोग द्वारा दी गई सलाह 
पर विचार करेगा श्रौर यह तय करेगा कि सरकारी कर्मचारी पर कौनसी शास्ति लगाई 
जाए यदि कोई लगाई जानी है, और मामले में समुचित आज्ञा देगा । 

[3] ऐसे किसी मामले भे जिसमे झ्रायोग से परामर्श करना आवश्यक न हो, अनु- 
शासनिक प्राधिकारी खण्ड [] के भ्रधोन नोटिस के प्रत्युत्तर मे सरकारी कर्मचारी द्वारा 

/ दिये गये श्रम्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार वरेगा भर यह तय करेगा कि सरकारी 


कर्मचारी पर कौनसी शास्ति लगाई जाए, यदि कोई लगाई जानी है, तथा मामले में समु- 
चित आदेश देगा । 


([) अपने निष्कर्पों को ध्यान मे रखते हुए यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की राय 
हो कि नियम 34 के खण्ड [] से [3] मे विनिर्दिष्ट शास्तियो मे से कोई भी शास्ति 
लगाई जाती चाहिए तो वह मामले मे समुचित आदेश देगा + 
_.. परन्तु जिन भामलो में आयोग से परामशे करना आवश्यक हो, ऐसे प्रत्येक भामले 
मे जांच का अभिलेख अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा आयोग को उसकी सलाह के लिए 
भिजा जाएगा और ऐसी सलाह पर भादेश देते से पहले विचार कर लिया जाएगा । 

(2) अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा दिये गये आदेश सरकारी कमचारी को ससू- 
चित किये जाएगे ओर उसे जाच प्राधिकारी की रिपोर्ट की एक प्रति भी दी जाएगी 
और जहा अनुशासनिक प्राधिकारी, जाच प्राधिकारी न हो तो उसके निष्कर्षों का एव 
विवरण, जाच प्राधिकारी के निप्कर्पो से श्रमहमति, यदि कोई हो, के सक्षिप्त कारणी 
सहित, दिया जाएगा, यदि वे पहले उसको नही दिये गये हो और यदि आयोग द्वारा कोई 


88 ] राजस्थान सी. सी ए खल्स [नियम 6 (बडी शास्तिया)ँ 


सलाह दी गयी हो तो उसकी एक प्रति भी दी जाएगी तथा जहा श्रनुशासनिक प्राधिकारी 
ते आयोग की सलाह स्त्रीफार न की हो तो ऐसी अस्वोकृति के कारणो का सक्षिप्त 
विवरण दिया जाएगा। 

तथापि जाच प्राधिकारी की रिपोर्ट की प्रति देना उन मामलो में आवश्यक नहीं 
होगा जिनमे नियम 4 के खण्ड [] से [3] मे विनिदिप्ट शास्तियों में से कोई शास्ति 
सरकारी कर्मचारी पर लगाई जाय । 


राजस्थान सरकार का निर्देश (3) 
“प्रारश्भिक जाच झआरम्म फरना -- 


(0) जब किसी राज्य कर्मचारी के विरूद्ध कोई गभीर दोप या दुराचरण का मामला उत्तके 
उच्य अधिकारी की जानकारी भ लाथा जावे जिसम अनुशासन वायेवाही वी जरूरत 
हो, तो वह दोषी से वरिप्ठ किसी अधिकारी द्वारा, बिता कसी विलम्ब के प्रारम्मिक 
जाच करवाएगा । 


(४) जिन मामलों म भ्रष्टाचार वे आरोप हो, तो विभागाघ्यक्ष के मारफ्त श्रौर सरकार 
द्वारा नियुक्त व्यक्ति की दशा म॒ नियुक्ति विभाग के भाध्य्म से, मामले की छानबीन के 
लिए, यथा सभव शीघ्र अष्टाचार निरोधक विभाग के ग्रतिरिक्त महा निरीक्षक प्रारक्षी 
(#कातरणाब। ॥59९07 0९079 ण ए०ल्‍४. #ा-९०एचच्एएण 6एशधगगाशा) 
वो निर्देश भेजा जाएगा । 

(07). सरत प्रकृति के मासलो में जब कि अनुशासन प्राधिकारी तथ्यों कौ सचाई से अन्यथा 
सम्तुष्ट हो, तो प्रारम्भिक जाच का परित्याग किया जा सकेगा | 


(४) प्रारम्भिक जाच के दौरान, सभी सारभूत दस्तावेज एकत्रित किए जावें और गवाहों के 
बयान लिखे जावें, ग्रोर जहा तक सभव हो उन पर उन के हस्ताक्षर करना लिए जावें । दोपी 
कर्मचारी का लिखित कथन भी प्राप्त करना उचित होगा । उपलब्ध शहादत झभिलिखित 
करने झ्रौर सारभूत दस्तावेजों का परीक्षण करने के पश्चात प्रारम्भिक जाँच करने वाले 
अधिकारी को उसके द्वारा जाँच किए गए आरोपो की सत्यता या ग्रन्थथा पर ग्रपन 
निष्कर्ष पर पहुचना चाहिये । प्रारम्भिक जाच रिपोर्ट मे शिकायत, शहादत और निष्कर्ष 
भी सम्मिलित होगा, जिसे तीन महीने के भीतर आरोपो के विवरण और अभियोगो के 

भसौदे के साथ अनुशासन प्राधिकारी के समक्ष पेग कर दिया जाना चाहिए ।* 
प्रारम्भिक जाच रिपोर्ट का परीक्षण --प्रारम्भिक जाच की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, उस पर 
आगे कार्यवाही करन के विषय में निर्णय लेने के लिए, अनुशासन प्राधिकारी को रिपोर्ट का परीक्षण 
करता चाहिये । यदि झनुशासन प्राधिकारी को तसत्ली हो जाए कि दोयी क्मंचारी के विरूद्ध 
प्रथमावलोॉकन से कोई मामला नहीं वनता, तो वह कागजात दाखिल दफतर करने का आदेश दे 
सकेगा। विल्तु यदि झ्नुशासन प्राधिकारी वी राय मे अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए 
प्रथमाववोकन से मामला बनता है, तो अनुशासन प्राधिकारी को आगे यह भी तय करना चाहिये, 


जप्राइपाउपा 5 _++5-८"7्5+----_.-ह.- 
# नियुक्ति (ए) विभाग (ए)-सरक्यूवर स एफ 23 (३36) नियुक्ति (8)/ 57 दिनाक 22 प्रगस्त, 
3957॥ 
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६ भाया मामले मे, राजस्थान सिविल सेवा (वर्गकिरण, नियन्त्रण भर अपील), नियम 958 के” 
नयम [4 के खण्ड () से (0) मे निदिप्ट लघु शास्ति या खण्ड (९) से (४४) में निर्दिष्ट कठोर 
वास्ति लागू वरना वाछित हैं । लघु शाह्ति होते वी दक्का मे, दोयी कर्मचारी से नियम 7 () के 
प्रथीन वेवल श्पप्टीकरण मागा जावे जब कि दूसरे किस्म का मामला हो तो, तो उपयु क्त तियमों के 
नियम 6 के प्रधीन दोपी की नियमित रूप से चार्जशीट दी जाएगी ।” 
[अनुशासन कार्यवाहियी की पुस्तिका, 963 अनुच्छेद (2) और (3) ] 
राजस्थान सरकार का निर्देश (2) 

#झभियोजन (प्रोसिक्यूशन)* 

जब कि भ्रप्टाचार निरोधक विभाग या जिला पुलिस या कोई भ्रन्य प्राधिकारी तफतीश वे 
फ्लस्थरूप किसी दोधी कर्मचारी पर फौजदारी मुकदमा (अभियोजन) चलाना चाहता हो, तो नियुक्ति 
प्राधिकारी को तथ्यात्मर रिपोर्टर की जाच श्रत्यस्त साववानी से करनी च हिये और यदि मे मले की 
सामग्री पर जैसा भी उचित हो, या तो वाछित स्वीकृती दी जावे ग्रथवा प्रस्वीकार कर दी जावे । 
किसी भी दशा मे, ्रप्टाचार निरोधक विभ ग या जिला पुलिस से प्राप्त ऐसे निर्देशनो का निषटारा 
प्राप्ति के दिनाक से 5 दिन में कर देना चाहिये । 


यदि स्वीकृति प्रदान वी जावे तो वह जहाँ तक संभव हो विस्तृत होनी चाहिए जिसभ उन 
तथ्यो का समावेश होना चाहिये जिनसे म्भियोजन के लिए अपराध बना और उसमे विशिष्टत: यह 
उल्लेख करना चाहिए कि स्वीकृति प्रदान करने वाले प्रधिकारी ने मामले पर स्वय विचार किया है 
श्रौर यह भी वि वह प्राधिकारी विशेष स्व्रीह्वति प्रदान करने के लिये सक्षम है। स्वीकृति का प्रपत 
परिशिष्ठ में उपलब्ध है । (देभिए प्रपत्त स 70) । 
[राजस्थान सरकार वी पुस्तिका अनुशासन कार्यवाहीया पैरा 6] 
राजस्थान सरकार का निर्देश (3) 


अनुशासन कार्यवाहियों के मामलों का शीघ्रता से तिपटारा ४ 

सरकार ने समय-समय पर ग्रमुशासन के मामलो को शीघ्रता से निपटाने को आावश्यरता और 
उपयुक्तता पर वल दिया है । 

गयत के मामलों में विभागीय जाचः 

दे. 50/-से प्रधिक वे धन सम्प्ति के गबन वे मामलो से सम्बन्धित उन विभागीय जाचो कया 
श्ीध्रता से निषटारा सुनिश्चित करने के लिए, जो कि विभागाध्यक्षो के पास विचाराधीन है या ता 
अधिध्य में उप्पन्न हो. विभागाय जाच आयुक्त, राजस्थान को सम्बन्धित विभागाष्यक्ष की शक्तिया 
प्रदान वी गई हैँ (** 
की जिन मामलों में विभागीय तथा कानूनी दोनों कार्यद्ाहिया सम्मिलित हो, तो प्राश्म्भ 
में, विभागीय, जाच बरनी चाहिए भौर उसे पूरी वो जावर दोषी वर्मचारियों वो दष्चित पिया 
जाना चाहिए । इसके दौरान पुतिस द्वारा मामले वी नफ्तीश (प्रस्वेषण) जारी रह संबती है परन्चु 

पाप +++-+त+-+>त+>तहमतंन_न_नहठठ.ठ_.०_."ह83ड"0ह......0ह0....0ह0.0त 


है नियुक्ति (8) विभाग सरक्यूनर 7. 9 (38) नियुक्ति (8) 60 दिवार 3-5-960 
नियुक्ति (8) विनागीय प्रादेश स. 8. 9 (2) नियुक्ति (&)/5 9/दगृप गत, दि. 26-]0-96व, 
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अदालत मे उसका चालान तभी पेश किया जाना चाहिए जबकि विभागीय जाच समाप्त हा गई हां 
और उसके फ्लस्वरूप दोपी को दष्डित किया जा चुका हो । सामराय तौर से यही प्रत्रिया होती 
चाहिए । कितु ऐसे भी मामले हो सकते है जितम उपलब्ध साथी पर साफ तौर से दोषी के विस्द्ध 
पपराध बनता हो और कानूनी भ्रदालत मे उस दोपी करार दिए जान की पूरी सभावना हो | शमे 
मामतों मे पहले से ही अभयपूतक मुकदमा दाप्र किया जा सकता है। कितु अदालती मुकदम चाल 
रहने के दौरान अभियोग पत्र बनाया जा सकक्‍गा और वमचारी से तिसित प्रतिवेदन मगवाया जा 
सवेगा त्ताति मुकदमे मं दोष मिद्ध होने बरी हान के पश्चात्‌ लगी भी स्थिति हो माझता नियमित 
विभागीय जाच के तिए जांच अधिकारी को क्यव सौँता जाना बाकी रह जाए। झत अधिकतर 
मामलों म॑ विभागीय जाच पहल होगी और कुछ मामलो म मुकदमा पहल दायर होगा। इनम मे 
कौनसा रास्ता अपनाया जावे यहू इस प्रकार के मामतो में लिप्त दोयी क्मचारियों को राजगीय 
सेवा से वर्खास्त करने हेतु सम प्राधिकारी के स्वविवेक पर तिमर हांगा ।* 
विभागीय जाचा का गलत सचालन 


जब उच्चतर प्राधिकारी के समक्ष अपील/नजणरसानी करन पर या किसी अटालतो निएम व 
फाय स्वरूप कोई मूल झ्रादेश निरस्त करता पड और भअ्रपीव/नजरसानी जाच ध्र धिकारी या भरमु 
शासन प्राधिक री द्वारा निर्धारित काय प्रणादी का पूरा पालन नटी करने के कारण स्वीकार की 
गई हो तो गतती करने बाते जाच प्राधिकारी/गनुशासन प्रा धक्रारी के विरूद्ध उपपुक्त सरकारी 
प्रादेश म निर्धारित अनुशासन कायवाही की जा सकगी जिसके लिये कि वह अवश्य जिम्मेदार है । 

[राजस्थान सरकार की पुस्तिका अनुशासन कायवाहिया झनुच्छट 2। 22 व 23 ] 


राजस्थान सरकार का निर्देश (4) 


श्रतुशासत कायवाहो श्रारम्म करने से पूव या उसके दौरान दोषो कमचारियों की सेवा निवृत्ति 


के मामलो में भ्रतुसरणीय काय प्रणालो रस 


अदि वाई दोपी कमचारी विभागीय जाच आरम्भ करने से पहले या उसके चाल रहने के 
दौरान सेवा निवृत्त (रिटायर) हो जाता है. तो राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण विय तणा और 
अपीन) नियम 958 के अतेगत उसक विरूद्ध कोइ दण्ड की कायवाही नही की जा संक्ती | किखु 
एस दोधी के विरूद्ध राजस्थान सवा नियमा के नियम 70 के प्रावधानानुसार कायवाही की जा 
सकती है। किसी विभागीय या यायिक काम्रवाही में बति कोई पेशन भोगी झ्रपन संदाकात मे 
जिसम सेवा निदृत्ति वे वाद पुन नियोजन कया सैया काल सम्मिलित है धोर द्ुराचरणा का अपराधी 
पाया गया हो या उसने झपने दुराचरगा या लापरवाही के कारण सरकार को ग्राथिक हानि पहुँचाई 
हो भर उसकी पेशन या उसका कोई भाग स्थाई तौर से या कसी निरिप्ट श्रवधि के जिए रोकता 
या वापिस सना प्रस्तावित हो या सरकार को पहुचाई गई झाथिक हानि पूर्यत या झ्राशिक रूप 
से उसत्री पशन से वसूत की जाती हो तो इस नियम के भ्रतगत कायव'ही प्रारम्भ की जा सकती 
है बशतें कि-- 


(व) यटि एसी विभागाय जाच क्मचारी के सवारत रहते उसकी सेवा निदूत्ति स पहत या 
पुन नियोजन के दरमियान आरम्भ नहा की गई हो ता 


अं घ एप्ए77++++-+5++-+-++-त्त_त3>तंनैन __तलतबनलनन्‍नञतबलन_न.जजत+ 
# नियुक्ति (8) विभाग सरक्यूवर सह 23 (36) भियुक्ति (8)/57/य्रूप त॥] दि 62 963 


मेयम 6 (वडी शास्तिया)] अनुशासन एवं राज्य कर्मचारी [9 


() राज्यपाल की स्वीकृति के बिना शुरू नहीं वी जाएगी; 


(७) वह ऐसी घटना वे विषय मे होगो जो ऐसी कार्यवाही झारम्भ करने से श्रधिकाधिक 
चार वर्ष से पहले वी नही हो. और 


(४). जाच प्राधिकारी द्वारा एवं ऐसे स्थान या स्थानों पर सचानित को जाएगी 
जिसके लिए राज्यप ल निर्देश दे शौर उस कार्य प्रणाली के अनुसार वी जाएगी 
जो सेवा से वरखास्तगी के भ्रादेश जारी करन के लिए लागू हैं, 

(जी) ऐसी न्यायिक कार्यवाही, यदि वर्मचारी वे सेवा काल मे, सेवा निवृत्ति से पूर्व या 
उसकी पुननिधुक्ति के दौरान झारम्म नहीं वी सई हो, तो वह खण्ड (३) के उप-खण्द 
(४) के झनुसार आरम्भ की गई हो. और 


(ग) अतिम आदेश जारी बरते से पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग से परामर्ण लिया 
जाएगा। 


[दाजस्थान सरकार की अनुशासन कार्यवाहियों वी पुस्तिका, 963 पेश 9 ] 
राजस्थान सरकार के निर्देश (5) 


+दोपी कर्मचारियों द्वारा रेफर्ड का निरीक्षण..--राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, मियस्तण 


श्र झपील) नियम, 958 के प्रलावा, राज्य सरकार ने दोपी कर्मचारियों को रेवर्ड वी नकले 
प्रदान बरने तथा रेजई निरीक्षण बरने वी ग्रनुमति बे लिए निम्त लिखित निर्देश निर्धारित 
किए हैं--- 


कक क किन नल नमन + ८45 समननन रातभर मनन रतन नि जय, 
3. सरकयूलर्स ह ३ (25) नियुक्ति (8)|6 /ग्रुप ता दिवाक 84-2-962 भौर उसी सख्या 


(0. सरकारी रेक्डठ तक पहुच भ्रस्तीमित नहीं है और प्रनुशासन प्राधिक्रारों एसी पहुच 
(०००९४५$) के लिए इन्कार कर सकगा यदि उसकी सम्मति में -- 

(क) ऐसा रेकर्ड मामले से मुसगत (ए०८५३४70 नहीं हैं, और/ग्रथवा, 

(स) ऐसी पहुंच सावंजनिक हिंद से बाछनीय नही है । 


(7) विस्तु सरकारी रेकार्ड तब पहुचने से इस्कार करने के झविकरार का प्रयोग बहुत कम 
होना चाहिए । मुम्गतता (सारभूतता) का प्रश्न प्रतिरक्षा वे दृष्टिकोण से देखना 
चाहिए भौर यद्दि कोई प्रतिरक्षा वी ऐसी सभावित विचारधारा हो जिजसे कोई 
दस्तावेज झिसी भी प्रवार से सारभूत हो, तो यद्यपि प्रार्थना बरते समय प्रमुगासन 
प्राधिकारी की सुममतता साफ नहीं दिखती हो, तथापि उस तक पहचाने की प्रायना 
अस्वीकार नही की जानी चाहिए 


(00) सावंजनिक हित बे श्राघार पर पहुंचने (४००८६४) से इन्वार करने की शक्ति का भ्रयोग 


केवल तभी जिया जाना चाहिए जब कि ऐसा विश्वास करने के लिए सही और परियाप्त 
पारण हो कि उससे सावजनिक हित की स्पप्टन. हानि हागी। इस प्रकार के मामले 


संभवत बहुत कम होते है, और मदि उक्त दस्तावेज का प्रनियोगों के सबूत में प्रयोग 
बस्त या इरादा हो भौर जाच विठाई जाने यो दब्चा मे ऐसे दस्वेवेज यो जाच 


मंतर सरबयूलर बा दि 8--962 


अली जज 
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प्राधिवारी के समक्ष प्रस्तुत करना प्रस्तावित हो, तो सामान्यतः उसके सावजनिक हित 
भे नही होने के झ्राधार पर पहुचने (निरीक्षण करने) से प्रस्वीकृति का अवसर उत्पन्न 
नही होना चाहिए । 


(५) याद रखना चाहिए कि, दस्तावेजों तक पहुचने के लिए अनुशासन प्राधिकारियों द्वारा 
मनाई करना जय न्यायालय सही होना नही माने, तो गभीर कठिताइया पैदा हो जाती 
हैं। किसी भी दशा में, जय पहुच (9००८७) भ्रस्वीकार करना तय बार लिया हो, तो 
ऐसी अस्वीक्षत्ति विश्वस्त तथा ठोस होनी चाहिए और निश्चितः उसे लिखित में 
ग्रभिलिखित बरना चाहिए । 


(४) आरोपों के विवरण में जो अभियोग तथा तथ्य हो उनको साबित करने हेतु झ्राधारभूत 
दस्तावेजों की प्रस्तावित सूची, दोपी कर्मचारी को चाजं शीट के साथ ही या उसवे 
पश्चात्‌ यथा सभव शीघ्र दे देनी चाहिए। यदि कर्मचारी चाहे, तो सूची में उल्लेखित 
दस्तावेजों तक पहुचने (निरीक्षण) के लिए कर्मंचारी को श्नुमति दी जानी चाहिए। 


(५) यदि दोपी कर्मचारी सूची मे, सम्मिलित नहीं क्रिए गएं सरकारी दस्तावेजों के लिए 
प्रार्थना करे, तो उपयुक्त भनुच्छेदो को ध्यान मे रखते हुए प्रार्थना साधारणत, स्वीवार 
वी जानी चाहिए । 

(५॥) प्रारम्भिक जाच करने हेतु नियुक्त कसी श्रविकारी द्वारा तथ्यो का ठीक से पता लगाने 
की रिपोर्ट, प्रारम्भिक जाच करने के बाद की रिपोर्ट, जाब्या फौजदारी (दण्ड प्रक्रिया 
सहिता, 898) की घारा 73 की उप-धारा (।) ग्रनुच्छेद (क) में निदिष्ट प्रन्वेषण 
के भ्रतिरिवत, पुलिस द्वारा भ्रस्वेपण (तफतीश) करने के बाद की रिपोर्ट जो सरकार 
को था अन्य सक्षम प्राधिकारियो, अनुशासन प्राधिकारिया सहित, को प्रेषित बी जाती 
हैं व श्राम तौर से गोपनीय होती है, जो केवत सक्षम प्राधिकारी की सन्तुष्टि के लिए 
होती है कि झ्राया नियमित विभ/गीय जाच की या कोई शअ्रन्य प्रकार की वार्यवाही 
करना आवश्यक है । इन रिपोटो को राज्य कर्मचारी को दिखाना झावश्यक नहीं है। 

(शा) विभाग द्वारा सचालित प्रारम्भिक जाच में या पुलिस द्वारा किए गए अ्रम्वेषण के दौरान 
प्रभिलिखित गवाहो के बयान -- 


ये बयान वेवल जिरह्‌ (८055-०:थ079007) के प्रयोजनाथथ उपयोग मे लाए जा सकते है, और 
राज्य कर्मचारी को केवल उन गवाहो से जिरह के लिए कहा जाता है जिनके बयानों पर प्रभियोग 
या आ्रारोपो के विवरण में दिए गए तथ्यो के सबूत के लिए आधार लेना प्रस्तावित है। जँसा कि 
कहा जा चुका है, सम्बन्धित राज्य क्मचारी को प्रारिम्भक जाच मे या पुलिस की तफ्तीश में बयान 
लिए गए सभी गबाहों के बयानों तक पहुचने (0००७४) की इजाजत देना जछरी नहीं हैं और केवल 
उन्ही गवाहो के बयानों तक पहुचने देना चाहिए जिनको अभियोगों तथा प्रारोपो के विवरण में 
उत्लेखित तथ्यो को सावित करने के लिए साक्ष्य में पेश करना है। कतिपय मामलों में, राज्य 
कर्मचारी कुछ ऐसे गवाहान के वयानो की नकलें माय सकते हैँ जिन पर अनुशासन प्राधिकारी इस 
कारस स प्राघारित नही रहना चाहते कि कर्मचारी अपनी ओर से उन गवाहों को पेश करना 
चाहना है और जाच प्रधिकारी के समक्ष उन गवाहों द्वारा पहले दिए गए बयानो की पृष्टि 
(८ण7०००7४/।००) कराने के लिए उसको जरुरत है। चू कि किसी व्यक्ति द्वारा गवाह के रूप में 


नियम १6 (बड़ी झास्तिया)] अनुशासन एवं राज्य कर्मचारी [ 93 


पहल्ले दिया गया बयान पुष्टि कराने के प्रयोजन हेतु स्वीकार्य नहीं होता, इसलिए उन बयानों तक 
पहुचने कौ इजाजत अभयतापूर्वक अस्वीकार की जा सकती है । किन्तु कानूत इस बात को मान्यता 
देता है कि यदि पिछला वयान उस समय/या उसके करोव दिया गया था जिस समय कि कोई तथ्य 
घटित हुआ और जब कि किसी कार्यवाही में उस व्यक्ति को उक्त तथ्य के बारे में गवाही देने के लिए 
चुलाया जावे, तो पिछला बयान पुष्टि करने के प्रयोजनो के लिए काम मे लिया जा सकता है। ऐसे 
मामलो मे, पिछले अयानो तक पहुचने (3०८९४७) देवा जरुरी होगा । 


(७) गवाहों के बयानो तक पहुंचने की अनुमति देते की अवस्था (४६98०) + 


गवाह के बयानों की प्रतिया केवल जिरह करने के लिए हो काम में लाई जा सकती हैं शोर, 
इसलिए, नकली की माग तभी की जानी चाहिये जब कि गवाहों को मौखिक जाच में बयानों के लिए 
चुलाया जावे । यदि ऐसी माग नही की जावे तो यही अनुमाव लगाया जाएगा कि इस प्रयोजन के 
लिए नकलो वी जरुरत नहीं थी। ऐसी नकतो को उपयोग किसी बाद की अ्रवस्था में नही किया जा 
सकता वयोकि इन बयानो पर अनुशासन प्राधिकारी भी विचार नही कर सकता । मकलें ग्रवाहों का 
बयान लेने से पहले युक्त (7८88०7७७॥८) समय मे, उपलब्ध करा देनी चाहिए । विभागीय जाच में 
शहादत अक्ति करने की अवस्था से पहले ऐसी प्रतिमाँ देने से कानुनन झ्वश्य इन्क्रार किया जा 
सकता है, परन्तु अपवादजनक मामलो मे, यदि दोषी कर्मचारी वलपूर्वक आग्रह करे, तो चार्जे-शोद के 
के उत्तर मे उसको लिखित प्रतिवेदन तैयार करने के प्रयोजन हेतु अनुशासन प्राधिकारी, श्पने स्व- 
विवेक से, नकलें पहले देने की इजाजत दे सकेगा । 

(१) दस्तावेजों की नकले, 

राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरश नियन्त्रण श्ौर श्रपील)ं नियम, 958 के नियम 6 के 
उप-नियम (3) मे दस्तावेजो की नकले देने का कोई प्रावधान नहीं है। परिणामत सामाम्यतौर से 
विभिन्‍न दस्सावैजों (70:७४८॥५$) की नकलें देना प्रावश्यक नदी है भौर केवल इतना ही परियाप्त 


होगा कि कर्मचारी को ऊपर उल्लेखित नियमो के भ्रधीन दस्तावेज तक पहुचने (निरीक्षण करने) बी 
अनुमति दी जज्बे ( 


(0) विभागीय जाच में लिप्त सरकारी कर्मचारियों को जब सरकारी रेकर्ड देखने की 
अनुमति दी जाती है तो वह कभी कभी उनकी फोटो स्टेट प्रतिया लेने को इजाजत 
भागते हैं । भ्राम तौर से ऐसी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, खास तौर से जब कि 
कर्मचारी ऐसी अ्रतिया किसी निजी (प्राइवेट) फोटोग्राफर के माध्यम से बनवाना चाहते 
हो क्योकि उससे बाहरी लोगो की सरकारी रेकर्ड देखने का मौका मिलत्ता है, जो 
चाछित नही है । किन्तु, यदि जिन दस्तावेजों की फोटो स्टेढ प्रतिया मण्गी गई हैं वे 
सामलो मे अत्यन्त सारभूत हो (उदाहरणन जब कि अभियोग का सबूत हस्तलिपि के 
अवबूत्त पर विभेर हो या दस्तावेज ऐसा हो जिसकी प्रामाशिकता विवादास्पद हो) तो 
अनुशासन प्राधिकारी खुद को उसकी फ़ोटो स्टेट प्रतिया वनवालिनी चाहिए और राज्य 
कमचारी को देनी चाहिए । ऐसे मामता में जो इसी प्रकार के न हो (दिए हुए उदा- 
हर केवत मिसाल के तौर पर हैं और पूर्णंत नहीं हैं), इतना ही परियाप्त होगा कि 
सरबारी कमंचारी को सरकारी रफ्ड का निरीक्षण करने दिया जावे श्रौर उपयुक्त 
नियमो के प्रावधानानुसार उसम से उद्धरण (६४४०८) लेने की अनुमति दी जावे । 

(राजस्थान सरकार की प्रनुशासन कार्यवाहियों की पुस्तिका, [963, अनुच्छेद [] 
की, अल, 


94 मु राजस्थान सी सौ ए रुल्स [नियम 6 (उढ्टी शाम्तिया) 


राजस्थान सरदार फा निरदेश (6) 

जि प्रधिकारो पी नियुक्ति 

जब हि विसित प्रतिबदन के जाच रबरप (या जब निर्धारित प्रवधि में या समय-समय पर 
बढ़ाई गई प्रवधि म बाई लिखित प्रतिउदन प्राण नहीं हान से दवतई वाययाही परा तय दुप्ना हा) 
और अनुशासन प्राधिकारी सन्नुप्ट हो कि कतिपय श्रारोपा के सप्रूत के विए नियमित जाच पभ्रोशित 
हैं, भ्थवा आरोप गभीर प्रसार वे हावड से वाई क्ठार शास्ति प्रविरादित वी जा सकती है तो 
अनुशासन प्राधिव री स्वयं ऐसे प्रभियोत।॥। वी जाच बार सबंगा जा विवादास्पद हों, प्रथया इस 
प्रयोजन के लिए, यदि वहू एसा करता झ्राकययत समझे सो, अस्त निती हस्ताक्षरों से कोई जावे 
झ्रधिया री या जाच मण्डल (5990 ०६ झ्व(००५) नियुक कर सकेगा । प्राम तौर से मण्दत नियुक्त 
नही किया जाना है भर केयत बहुत गहत या उलभत भर मामलों में उसकी नियुक्ति प्रोक्षित हा 
सबती है। जाय भ्रधियारी वा चुनाव बरने में प्रारापो वी गधीरता घौर दोपी बर्मचारियों व' पद 
स्तर वा उचित खबात रखना च हिए । एसे भ्रधिकारी वो जाच सुपुई नहीं वी जानी चाहिए जिसन 
स्वय प्रारम्भिक जाच वी हो मा जिसने पहने तनक्ियात (विवाद-पिन्दुमों) पर भ्रपती निश्चित 
सम्मति प्रकट की हा । सामास्पर्त जा।च ग्रधिरारी दोरी क्मचारी से वरिप्त ब्यक्ति होगा चाहिए 
और जो श्रपनी प्रपक्षपाती और स्थायवियता (एशा धात0.4 370 3950) के लिए जाना जाता हो 3 
जाच व दौरान यदि इस प्रकार से नियुक्त जांच अधिकारी का स्थान न्तर हो जाता है, तो भ्रय जाच 
अधिकारी वी नियुक्ति का ग्रादेश, निर्धारित प्रपत्र॒म॒प्नवश्य जारी बरना चाहिए | जाच झधिकारी 
का स्थानान्तर होन पर भर नए जाच अधिकारी की नियुक्ति होने पर दोधी वमचारियों को नए 
सिरे स जाच बरने वी माग यरन का बोर्ड भ्रधिफार नही है । जय तत्र जि कसी विशेष मं मले म 
उसकी परध्यितियों को हप्िगोचर करन से जाप ग्रवियारी विशेषत गयाही पुन झमिलिशित 
करना तय नही बरे तव लव उसे एसा करन की झावश्यस्ता नहीं है। नियुक्ति श्ादेश वा मसौदा 
परिशिष्द म (प्रपप न 7) दिन्ना गया है । 

[राजस्थान सरकार की पुस्तिका, झनुशासन कायवाहिया 963, प्रनुच्यद 9] 


राजस्थान सरकार का निर्देश (7) 
विभागीय प्रतिनिधि श्रौर दोषो झ्रधिकारियो का प्रतिनिधि 


(0) अनुशासन प्राधिकारी जब जाच, जाँच प्रधिकार वो युपुर्दे बरे तब या उसवे बाद शो 
ही उसे क़िसीं व्यक्ति या व्यक्तियों को जाच अधिकारी वे समध ग्रभियोग पक्ष या मासवा 
प्रस्तुत करन के' लिए, मनोनीत वरना चाहिये | 


00 इसी प्रकार, दोदी कर्मचारी भी अपना सामवा, अनुशासन प्र धिक्ारी से झनुमोदन प्राप्त 
किसी भप्रन्य राज्य कमचारी की सहायता से प्रस्तुत कर सकेगा । किन्तु जब तक वि 
श्रनुशासन प्राधिकारी द्वारा मनोनीत व्यक्ति काई वकील न हो (जैसा कि 96 
है. छ 04, ए के ब्यास के मालले म निर्णाति हुआ) झयवा जब तक कि मामले 
की परस्थितियों का ध्यान रखते हुए कवित वियम के अधीन अनुशासन भाधिवारी 
इजाजत न दे, तव तक राज्य क्मचारी को अधिकार स्वरूप बकौल द्वारा श्रपती प्रति- 
रक्षा बरने की साय करने का हक नहीं है । 


लियम 6 (बडी शास्तिया) अनुशासन एवं राज्य कर्मेचारो त 9५5 


(गा) 


साधारतः जाच में वकील उपस्थित होने की झनुमति नटी दी जानी चाहिये अन्यथा 
जाच सम्भवत- लम्बी हो जाएगी 4 ऐसी जाच में अभ्रभियोजित व्यक्ति को भी 
अधिकार स्वरूप यह हक नही है रि वह वकील द्वारा अपती प्रतिरक्षा कराने की माग 
चरे। परन्तु किसो भी पक्ष से वकीलो की झनुज्या पर कोई तिपेध नहीं है, झौर यह 
सरदेव ध्यान में रसवा चाहिये कि श्रभियोजित व्यक्ति को अपना चचाव करने का समुचित 
अवसर मिलना चाहिये । इसलिये, यदि मामला बहुत उलभन भरा और कठिन हो, 
या यदि बमिय्रोजिंत व्यक्ति को उससे समभत- बहुत दुविधा या परेशानी होगी, तो ड्से 
कानूनी सहायता छेने की इजाजत दी जा सकती है (957 प्रास्न्न प्रदेश 44, 958 
इनाहाबाद 532 सथा 96॥ बलकत्ता ))। परन्तु इसपी इजाजत श्रत्यन्त श्रपवाद 


स्वरुपी परिस्थितियों में और उसका कारण लिखित में अ्भिलिखित करके देनो 
चाहिय । 


राजस्थाद सरकार की पुस्तिका, अनुशासन कार्यवाहिपा श्रनुच्छेद ।2] 


राजस्थान सरकार का निदे श॒ (8) 


जाच अ्रधिकारो के समक्ष कार्य प्रशाली २ 


6) 


(॥) 


भौखिक जाँच घारम्भ होत से पूर्व, यदि प्रतिरक्षा का लिछित प्रतिवेदन पेश किया जा 
चुका हो और यदि ऐसा प्रतिवेदन पेश वही भी किया गया हो, तो भी अभियोजित 
व्यक्ति को अवसर प्रदात विया जाना चाहिये दि वह अपना सौछ्चिव बयान, अपने 
जिखित प्रतिवेदन वे पूरक स्वरूप या उसने स्पष्टीकरण में या उसके बदते मे यथा 
स्थिति, दे सके । यदि ग्रभियोजित ध्यक्ति प्रभियोग के विपय में कोई बयान देत से 
इन्कार करे तो बयान देन स इस्कारी अभिविखित करनी चाहिये 4 किन्तु ऐसो इल्कारी 
से यह अनुमान तहीं लगाना चाहिये वि वह अभियोग वी संत्यता स्वीकार करता है । 

मौखिक जाच में उन्हीं आरोपो/पग्रभियोगो के विषय में गवाही सुनी जानी चाहिये जो 
स्वीकार नही किए गए हैं। जाच अविकारी का गवाहों के वयात दोधी कमंचारी की 
उपस्थिति में ग्रभिलिखित करन चाहिये, जिसको उनसे जिरह (प्रतिपरीधा) वा पूरा 
अवसर दिया जाना चाहिये। प्रारम्भिक जाब के दौरान जिए गए बयान विभागीय 
जाच की कार्यवाही का श्रग नहीं बनते । यह वात सावधानी स॑ ध्यान मे रखी जावे कि 
अभियोग पक्ष के कवल उन गवाहो से जिनके बयान प्रारम्भिक जाच मं लिए गए थे । 
जिरह करने का अ्रवसर प्रदान करना, ग्रव्ताप्ो की पूर्ति नही करेगा । उक्त गवाहा के 


वयान क्रि आरम्भ से अभियोजित अधिकारी की उपस्थिति मे लिये जावे (कन्‍्हैयालाल 
वि राजस्थान सरकार, ।.७ 958) 


जिरह के दौरान भिन्नता (ट०णारधधठाला०7) के प्रयाजना्थ, जाच प्रारम्भ होने से पहले, 
प्रारम्भिक जाच म भ्रभिलिलित गवाहो के बयानों की नकते दोषी कमेचारी को दी जा सकेगी। प्र 
'उते स्वयं शहादत देन और श्रपती प्रतिरक्षा की पुष्टि मं गवाह प्ण करने की इजाजत थी जानी 
चाहिय । और इन गवाहो से विभागीय प्रतिनिधि या जाच अधिफारी जिरह कर सबेग ३ 


(0) साधारणतः£ अभियोजित व्यक्ति को अपनी दस्तावेजी शहादत, यदि कोई हो, उसके 


लिखित प्रतिवदन क साथ पेश करन के लिए कहा जाना चाहिये, परन्तु ऐसी शहादत 


जे रहचक 


96 पु 


(0 


(शा) 


(शा) 


राजस्थान सी स॑ . ए रूल्स [वियम 6 (बडी शास्तिया) 


को कैवल इस कारण पर अस्वीकार नहीं करता चाहिये कि वह विलम्ब से प्रस्तुत हुई 
है । विलम्बित अवस्था में भी अभियोजित व्यक्ति द्वारा पैश की गई सारभूत शहादत का 
स्वीकार करना सदैव अच्छा है ! ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध काम में ली जाने बादी भ्रस्तावित 
दास्तावेजी शहादत, कायदे से, शुरू की अवस्था में ही रेकंड पर स्थापित कर देनी 
चाहिए झोर साधरणत: ऐसी दस्तावेजो की सूची उसे चाज-शीट देने के साथ ही दे देनी 
चाहिए । 


सदर्भ की सुविधा के लिए, झ्रभियोग पक्ष के बयाव लिए हुए गवाहों को भ्रम से सख्या- 
बद्ध कर देता चाहिये, जैसे, ५४ ॥, 7. ९४ 2, झादि, झौर प्रतिरक्षा के गबाहो को 
9 9/-] तथा 0 ५-2 श्रादि से । इसी प्रकार, ग्रभियोग पक्ष द्वारा साक्ष्य मे प्रस्तुत 
दस्तावेजों को 5% 7-, 8४ 7-2, झादि और प्रतिरक्षा द्वाया प्रस्तुत 'दस्तावेजो को 
एड 0-।, 85४ 0-2, भादि चिन्हो से क्रमाक्ति करना चाहिये शर ऐसे क्रमाकन के 
नीचे जाच अ्रधिकारी को श्रपन हस्ताक्षर गवश्य करने चाहिये । 


जाच ग्रधिकारी कसी गवाह का बयान लेने से इस आधार पर इन्कार कर सकता है 
कि उसकी गवाही ग्रभियोगो से सारम्ृत या अश्रावश्यक सम्बन्ध नहीं रखती । उसे ऐसा 
करने के अपसे कारण लिखित म॒रेकर्ड पर रछसने चाहिये । यह स्वविवेक दोपी कर्म- 
चारी के विपरीत भ्रनियमितता से उपयोग में नही लाना चाहिये। साधारणतः कसी 
गवाह कौ बुलान की प्रार्थना अस्वीकार नहीं करनी चाहिये । किन्तु थब ऐसा प्रतीत हो 
कि कसी गवाह विशेष को बुलाने की प्रार्थना क्‍्लेशदाई है, या जाच को श्रनावश्यक 
रूप से विलम्बित करने की नीयत से की गई हैं, तो ऐसी प्रार्थना अस्वीकार की जा 
सकेगी किन्तु उपग्रु क्त अपेक्षा के अ्रघीनस्थ कि ऐसी भ्रस्वीकृति के कथित नियमों के 
नियम 6 (6) द्वारा अपेक्षित कारण अभिलिखित करन के बाद करनी चाहिये । 


गवाहों बे बयान साघारणतः बृतान्त के रूप में (मा पा शिया णीं 8 एकध90ए6) 
अभिलिखित करने चाहिय ) गवाहो को कोई शपथ नही दिलाई जाएगी । प्रत्येक गवाह 
के बयान में यह स्पष्ट सकेत होता चाहिये कि शभ्राया दोषी कमंचारी ने उसके साथ 
जिरह की है या जिरह करने से इन्बार कर दिया है। जब (प्रत्येक) गवाह के बयान 
पूरे हो जाबें तो उसके बाद उसे पढकर सुनाना चाहिये झर गवाह तथा जाच भ्धि- 
कारी द्वारा हस्ताक्षरित कराया जाना चाहिये। वयान पढ़कर सुनाते समय यदि गवाह 
साक्ष्य के किसी भाग को सही होने स इन्कार करे, तो जाच अधिकारी, साक्ष्य में सुधार 
करने के बजाय, वयान पर गवाह द्वारा उठाई गई शभ्रापति भ्रकित कर सकेगा जिसमे वहू 
अपना 'रिमाक', जेसा वह उचित, समर्के जोड सकेगा। याद रखना चाहिये कि जाच 
अ्रधिकारी, किसी भी परस्थिति मे अपने कत्तंब्यो का पालन किसी अन्य अ्रधिकारी को 
नही सौंप सकता । 


डाजस्थान झनुशासन कार्यवाहिया (गव।हो की तलबी तथा दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण) 
अधिनियम, 959 श्र उसके झघीन वनाये गये नियमो के प्रावधानों के अधीन जाच 
अधिकारी को झधिकार है कि वह गयाहों को उपस्थित होने के लिए बाध्य कर सके 
चाहे गवाह राज्य कर्मचारी हो या निजी व्यक्ति। यात्रा भत्ता निययों का नियम 34 
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(परव, याता भत्ता नियव 97 का नियम 28) जाच अधिकारी के द्वारा निजी गवाहो 
को खर्चा देने का प्रावधान करता है जिनको वि वह जाच के दौरान ततब करे । 


(५४) दोनो पक्नो की ओर से गवाही अभिलिखित हो जाने के पश्चात्‌, दोपी कर्मचारी को 
अवसर प्रदान वरना चाहिये कि य दे वह चाहे तो अपनी बहस सुनाए । 


जाच के दौरान चार्ज-शीट से सुमात समस्त सम्भावी प्रश्न, जो जाच के आधार हो, पूछे जान 
वी ग्रनुभति देनी चाहिए । जो प्रश्न यद्यपि चार्ज-शीट से प्रत्यक्ष रूप के सुसगत नही है तथापि यदि 
उनसे निर्शंय तक पहुचने'म सुविधा की सम्भावना हो, तो प्रत्येक मामले के गुण-झवगुणो को देखत 
हुए, पूछे जान की अनुमति दी जानी चाहिए । 


[राजस्थान सरकार वी पुस्तिका, अनुशासन कार्यवाहिया (!963) अनु. 3 ] 
राजस्यात सरकार का विर्देश (9) 


जॉच समाप्त हो जाने पर, जाच अधिझारी को जांच की एक रिपोर्ट बनानी चाहिए जिमम 
प्रत्येक अभियोग पर पृथक-पृथक अपना निप्करण कारणों सहित लिखना चाहिए। निष्कप उपयुक्त 
कारणों पर आधारित होना चाहिए और दोवों पक्नो की शहादत पर पूरा विचार करने के पश्चायु 
निकालना चाहिए । ग्रौपचारिक जॉच के रेक्ड पर जा साक्ष्य विद्यमान न हो उसे दोपी कर्मचारी के 
विरूद्ध उपयोग म नही लाई जा सकती । यदि जाच झधिकारी की राय म, जाच की कार्यबाहीयों म 
मूलत, निर्धारित ग्रभियोगों से कोई भिन्न ग्रभियोग स्थापित हात है, तो बह ऐसे निष्कर्षों को अभि- 
लिखित कर सकेगा, वशतें कि उक्त निष्कर्ष दोषी कम्ंचारी द्वारा स्थीकारे गए तथ्यों पर आधारित 
हो और उतके ग्रिद्ध कर्मचारी को अपना बचाव करने का प्रवसर मिल चुका हो । ऐसे मामल में 
अनुशासन प्राधिकारी भ्रभियोगो मे सशोधन कर सकता है। जाच अ्रधिकारी के लिए यह आवश्यक 
नही है वि वह विशिष्टत कोई दण्ड प्रस्तावित करे और उसे प्रत्येक झभियोग के विपय म केवल 
अपन निध्कर्प प्रभिविधित करने तक अपने आप को सिमित रखना चाहिए । 


[राजस्थान सरफ़ार की पुस्तिका अनुशासन कार्यवाहिया, 963 अनु. 3 (00] 
राजस्थान सरकार के निर्देश (0) 
जाच झधिकारो के निष्कर्षा का परीक्षण . 
जाच रिपोर्ट प्राप्त होने पर, अनुशासन प्राधिकारी की प्रत्येद श्रभियोग पर तथा जाच वे रकई 
व निष्कर्पों के अभिलेख पर विचार बरना चाहिए प्र्थात्‌ प्रत्येक अभिवोग के विपय में जाच श्रधि- 


कारी के निप्मर्ष से सहमति या ग्रसहमति । अनुशासन झधिकारी लिखित में कारण अभिलिखित 
बरवे जाच प्रधिवारी वे' निष्कर्षों से विभितत मत घारण सकता है । 


[राज सरकार की पुस्तिका अनुशासन कार्यवाहिया, !963 अनुच्छेद 4] 
राजस्थान सरकार के निर्देश (॥7) 
निंय : 
(0 भ्रभियोगों पर झपने निष्कर्षों को. ध्यान में रखने हुए, यदि अनुशासन प्राधिकारी इस 
सम्मति का हो कि कोई भी झ्रारोप साबित नहीं हुए है, तो वह दोपी कर्मचारी को दोप 


ब्ओड2, 
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भृक्त वर सकेगा । राज्य कमचारी वो लिखित में दोष मुक्त करने की सूचना भेजी 

जाएगी । 

(॥) जाच रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्‌ यदि अनुशासन प्राधिबारी इस नतीजे पर 
पहुँचे कि राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) निमम, 958 
के नियम 4 के उपखण्ड (0) से ॥) तक में निदिष्ट बेवल कोई लघु शास्ति वी ही 
अपेक्षा है, तो वह कारण बताओ नोडित जारी किए बिना मामले में उपयुक्त प्रदेश 
पारित कर सकेगा । 

(॥आ) यदि अभियोगों के निष्कर्षों पर विचार करने से भ्ननुशासन प्राधिकारी इस सम्मति का 
हो कि राजस्थान सिविल सेवा (वर्गक्रण, नियन्त्रण झौर झपील), नियम |958 के 
नियम 4 के झनुच्छेद (ए) तथा (९) तथा (श) में रनिदिष्द कोई कठोर शास्ति ग्रधि- 
रोपित की जानी चाहिए तो वह-- 

(क) दोषी कर्मचारी को जाच अधिकारी के रिपोर्ट की प्रतिलिपि, अपने स्वय के 
निष्कर्पों पर निर्शय झौर जबकि अनुशासन प्राधिकारी जाच अधिकारी के 
निष्कर्षों स असहमत हो तो ऐसी झ्रमहमति के कारणो सहित भेजेगा, शौर 

(ख) और उसे एक नोटिस देगा जिसमे तदर्थ रूप से दण्ड की भ्रस्तावना करते हुए 
उसे झ्रादेश दिया जाएगा कि वह प्रस्तवित दण्ड के नतीजे के विरूद्ध कोई प्रति- 
बेदन करना चाहे तो निर्दिष्ट भ्रवधि मे, उदाहरणात 5 दिनो म॑, प्रेषित करे । 

भोटः-जब अनुशासन प्राधिकारी स्वय ही जाच प्राधिकारी हो तो भी उन्ही झ्ौपचारिक्ताग्रो 
का पालने कया जाएगा । 

(।४) कारण बताओ नोटिस के उत्तर मे प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, दोषी कर्मचारी द्वारा उठाए 
गए मुद्दों पर सावधानी से विचार किया जाना चाहिए, झोर भ्रायोग से परामर्श लेने के 
पश्चात्‌, जवकि ऐसा झपेक्षित हो, दोपी क्‍्मचारी के विरुद्ध साबित अभियोगों की 
गम्भीरता और प्रकृति का ध्यान रखते हुए उपयुक्त शास्ति श्रधिरोपित की जानी 
चाहिए । दण्ड की मात्रा निर्धारित करते समय अनुशासन प्राधिकारी दोपी कमचारी 
का पिछला रेकाड या पिछला दुराचरण बेवल तभी विचाराधीन रख सकता है जबकि 
उसका उत्लेख कारण बताभो नोटिस मे कर दिया गया था और दीपी कर्मचारी को 
स्पप्टीबा-रए देले के: किए पूरए ऋदखर दिया जाए चुका था| (४8, 954 नागपुर 99 
तथा !960 इलाहाबाद 270) 

(५) यदि दोषी कमचारी के विरुद्ध जारी किए गए कारण बताग्रो नोटिस से प्रस्तावित दण्ड 
गम्मीर प्राकृति का हो, किन्तु उसके प्रतिवेदन पर सुनवाई करने के पश्चात्‌ उससे हल्का 
दण्ड देने का निर्येय लिया जाये तो ताजा कारण बताझ्ो नोटिस की आवश्यकता नही 
है, परन्तु यदि उसस भारी दण्ड दिया जाना हो, तो ताजा कारण बताओ नोटिस देवा 
जरुरी होगा। 

(श) झनुधासन प्राधिकारी द्वारा पारित अतिम आदेश राज्य क्मंचारी को भेजा जाएगा झौर 
भधिनस्थ सेवा एवं लिपिकवर्गीय सेवाओ के मामलो मे उतत झादेश सरकार को भी 
(सम्बन्धित) प्रशासनीय विभाग को प्रेषित किया जाएगा और चतुर्थ श्रेणी सेवा के 


कि 8 इक 
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मामलों मे उसके ऊपर के प्राधिकारी को भी इस आशय से भेजा जाएगा कि इस प्रकार 
में पारित अभ्रतिम आदेशो को प्रशासनीक विभाग अथवा उससे उच्च प्राधिकारी देख सकें 
और दण्ड की पर्याप्तता पर निर्णय ले सके तथा यदि झावश्यक समझे तो उसकी 
नजरसानी कर के आदेश को सशोधित कर सकें | 


[राज- सरकार की पुस्तिका अनुशासन कार्यवाहीया 963 अनुच्छेद 5] 


व्प्पिर्पो 

असैनिक राज्य कर्मचारियों पर कठोर शास्तिया भ्रधिरोपित करने के लिए नियम 6 विस्तृत 
कार्य प्रणाली निर्धारित करता है । सही तथ्या का पता लगाने के लिए और राज्य कर्मचारी को 
अपना पक्ष निवेदन करने तथा अ्रपनी प्रतिरक्षा का सघुचित भवसर प्रदान करने के लिए ऐसी व्यवस्था 
श्रावश्यक है ताकि न्याय किया जा सके । इस नियम में समय समझ पर झनेक परिवर्धन तथा सशोधन 
हिये गये है, अर्थात्‌ दिनाक !6-7-63, 20-3-65, 6-6-65, ][-3-66 एवं पग्रधिक्तर 
9-0-74 को जैसा कि ऊपर उद्दत नियम के निचे दिये गये फुद्ध नोटों में दर्शाया गया है। राज्य 
वर्मचारी माग कर सकता है कि उसके विरुद्ध जांच नियमों मे निर्धारित तरीकों से वी जाए न कि 
जाच प्रधिक्रारी के व्यक्तिगत मन की लहर तेथा चपलता के अनुसार । यह सभी सम्बस्धितों के लिए 
लिए एक्सा प्रमाप (8070470) भी निर्घारित करता है |? 


नियम 46 (4) .--राज्य कर्मचारीयों के विरुद्ध जाच के लिए पूर्वकालीनव ब्रिटिश सरकार 
ने सार्वेजनिक कर्मचारी (जाच) अधिनियम, !850 लागू किया था। यद्यपि सिवित्र सेवा (वर्गीकरण, 
नियन्‍नणय और अपील), नियम प्रभावित हो चुके है, तथापि !850 का कधित अधिनियम अभी भी 
कानूनी पुस्तकों पर विद्यमान है, परन्तु अब उसका उपयोग नहीं किया जाता है। किन्तु यदि सरकार 
चाहे तो, झब भी, जैसा कि उपनियम () मे उल्लेख किया गया है, उपयुक्त 850 के अधिनियम के 
अनुसार कार्यवाही कर सकती है।? सरकार के लिए यह एक घुविधा का मामला हे आया कोई 
जाच वह इन नियमों के ग्रधीर सचालित करे या सावंजनिक कमंचारी (जाच), अध् नियम, 850 के 
अन्तगंत ।* सविधान के भनुच्छेद 3।] (2) मे निर्धारित प्रावधान सिविल सेवा (वर्गीकरण, निपत्नण 
और भ्रपील) नियम के भ्रधीन विभागीय जाच वा निचोड तथा रीढ की हड्डी के समान है। 

नियम 6 (]) राज्य कर्मचारीयों पर नियम !4 के अनुच्छेद (४) से (शा) में उल्लिखित 

सभी प्रकार की कठोर शास्तिया भ्रधिरोपित करने के लिए लागू होता है, नामार्थ । 

(९) निम्नतर सेवा, ग्रेड या पद पर, या नीचे के वेवनमान में या उसी वेतनमान में नीचे के 
वेतन पर पदानवती अ्रथवा पेंशन होने की दशा मे नियमों के ग्रधीन देय राशि से कम 
राशि तम करना, 

(९) भ्रनुपातिक पेंशन पर अनिवाय सैवा निवृति, 

(४) सेवा से हटाना, और या 

(४/) सेवा से वर्खास्तगी । 


. #पए 958 राजस्थान-]. 
2. #वर 956 प्जाव-58--क्पूरमसिह वि. भारतीय सघ । 
3. कह ]960 बटना-] 6--नत्रीमुवननाथ वि बिहार सरकार ॥ 


बाटीटटर 5 


]00 | राजस्थान सी सी ए रल्स [नियम 6 (बडी शास्तिया) 


विभागीय जाच पर भारतीय साश्य अधिनियम 872 वास्तविर रूप मे लागू नहीं है, परातु 
प्रतीत हाता है वि यह निम्रम बनाते समय उसते मो सिद्धाल्त विधात सश्हल ये ध्याय में प्रदरण थ। 
ह्सवे झतिरिक्त जाच की निर्धारित प्रत्िया व साथ साथ प्राहतिक न्याय वा सिद्धानों वा भी पाउन 
किया जाना है। यह श्रद्ध न्यायिक वायवा़ी हैं जिस पर प्राजतिर स्याय गा सिद्धांव उतने ही जाग 
हू जियन कि न्यायित बाय॑वाही पर शौर उनको निरस्त कराने मय तिए उत्प्रेणण ब्रादइश बावयिया 
( एए ता व्लएपणत) द्वारा प्राथवा बी. जा सवारी है । परायु यदि प्राहतिद न्याय वे सिद्धांत 
मूत्र रूप से पालने वर जिए गण हैं ता किसी एवं नियम व झनुपाजन मे विफत रहना वाययाडी 
व खारिज करने व विए परियाष्म नदों है क्योडि नियम 6 (4) मर प्रभिव्यक्ति जहा शत्र सभव 
हा का प्रयोग किया गया है ।! विलु प्राधिवारियों स ध्राय्ा को जाती है जि व प्रशायनिदर मामला 
मे भी यायिक्ता पहक्षपातटीनता से बाय वरेंगे।” झसत जप्रति एफ गवाह यो बयान प्रार्थी वी 
अनुपश्थिति मे श्राय मामत व जान अधिकारी न एक झाय दापी वमचारा व कस में झभिविखित 
क्िय और प्रार्थी का उस गव'ह से जिरह बरन वा भ्रवार भी नहीं दिया गया झ्लौर फिर भी उसे 
गवाह व' बयान वा झ्राधार लग़र प्रार्थी की शास्नि म वृद्धि या प्रादश दिया यो उच्च न्यायालय ने 
निणएय दिया वि कथित झाटेण न्यायिक नियमो व प्रतिवूत था ।3 इपी प्रशार जय रवाड पर एसा 
परियाप्त साक्ष्य नहीं था जिससे यह सावित होता हि दोयी कमघारी ने ग्रपन कतब्यों का पालने ठीय 
तरह्‌ से नरी रिया ता यह पैसता हुप्मा कि एसा निष्कप जो किसी शह'दत पर प्राधारित नहीं था 
बायम नही रखा जा सकता ।* पर तु जब फामवादी जघु शास्ति व विए नियम 7 ने झ्धीन चालू की 
गई थी पर तु उस पर भ्रा तम निगय नहीं हुआ्ला श्रोर नियम 6 के झधीन जाच प्रारम्भ की गई तो 
तथ हुआ कि ताजा जाच बरन पर बोई रो नही था ।£ 


प्रारम्भिक जाच --पिसी सिविल कमचारी क विरुद्ध अभियोग निश्चित परने से पहल, तथ्यों 
का पता जगाने वे लिए प्रारम्मिक जाच वी जा सरगी। यह जाँच वैयल्पित है और वमचारी वी 
प्रतुपस्थिति मे दकतफा बी जा सकती है ।९ प्रारम्भिक जाघस नियमित जाच मे बोई स्यावट 
नही होगी।?” परतु सरकार को प्रधिकार हैं कि विना प्रारम्भिक जाघ के भी प्रभियोग विश्वित 
बर सके ।१ 

राजस्थान सरकार ने प्रारम्भिक जाच वे विपय भ अनुशासन कायवाहियों की श्रपनी पुस्तिवा 
के 963 बे सम्करण म ग्रनुच्छेद (2 व 3) मे निर्देशन जारी विए हैं जा ऊपर निथम वी भाषा क 
नीचे दिए जा चुक है। इन निर्देशों के श्नुप्तारा जब विसी श्रधिरारी के ध्यान भ कसी राज्य 
क्मचारी के विरूद्ध ऐस गम्भीर दोप या दुराचरण झ्ाव या उसपी जानकारी मे लाए जावें तो उसे 

नलत-+------__++...0#्]_.....ै...क्‍.0ह.. 


] /भार 960 राजस्थान 4]9-ए के व्यास वि राजस्थान सरकार | 
2. 974 ५४.५ 245 रामशरण शर्मा वि राजस्थान सरकार । 

3. 4975 ज्ञार 8-हसन वाल वि राजस्थान सरकार । 

4. 977 "शश7प 646-राजस्थान सरकार वि दान मत । 

5. 977 शातप्र 42। फ्तह प्िंह जोढा वि रॉजस्थान सरकार । 

6 969 8.8 8-टी के सिह वि विहार सरकार । 

है 

8 


हर 976 सुप्रीम कोट 2037-आर सी शर्मा वि भारतीय सघ । 


969 जा 579 5 969 छा7र 7-क्शिन ताल गाघरा वि सरकार । 


नियम 6 (बड़ी शास्तिया)] अनुशासन एवं राज्य क्मेंचारो [0 


सुस्त प्रारम्भिक जच करानी चाहिए, जो चाहे वह स्वत करे या दोपी कर्मचारी के उपर का 
कोई अधिकारी करे । 


यदि क्मंचारी के विरूद्ध म्रप्टाचारो के आरोप हा, तो अप्टाच;र निरोधक पुलिस के अतिरिक्त 
महा निरीक्षक को विभागाध्यक्ष के मार्फत तफतीश के लिए दुरन्त निर्देश भेज देने चाहिए, और थदि 
शक्त कर्मचारी की नियुक्ति सरकार न की थी तो नियुक्ति विभाग के माध्यम से उक्त अ्रविरिक्त महा 
निरीक्षक का मामले की छानवीन करने हेतु लिखा जावे । उसस आगे की कायदाही झतिरिक्त सहा- 
जिरीक्षक पुलिस की सिफारिश प्राप्त होने के पश्चात्‌ वी जानी चाहिए । 


परन्तु साधारण मामला म्‌ जबकि तथ्य सतोपजनक रूप से स्पष्ट हो तो प्रारभ्भिक जाच की 
कोई जरूरत नही होगी । प्रारम्भिक जाच के दौरान सभी उपलब्ध साक्ष्य और सुमगत अभिलेख 
एकत्रित कर लेने चाहिए और गवाहो के वयान लिख जॉकर, यथासम्भव, उन पर उनके हस्ताक्षर 
करवा लेने चाहिय। यह भी उचित होगा कि, दोपी कमचारी का स्पष्टीकरण लिखित म प्राप्त कर 
तिया जाये । इसके बाद रकार्ड निष्कर्षो सहित, आरोपो के विवरण और अभियोगों के साथ 3 माह 
के भीतर अनुशासन प्राधिकारी की समदित कर दिया जादे । तत्‌पश्चातु यह तय करना अनुशासन 
प्राधिकारी का कार्य है कि श्राया कागजात दाखिल दफ्तर कर दिये जावें प्रथवा मामले म श्रौपचारिक 
ज्ाच सचालित की जाए, और यदि एसा निर्णय हो, कि झाया जाच नियम 6 के अभ्रधीन कठोर 
शास्तियों के! लिए या नियम )7 के अन्तगंत लघु शास्तियो की जाच बे तरीके से की जाए । 


फौजवारी मुकदसा --राजस्थान सरकार न यह भी निर्देशन जारी किए हैं कि जव भ्रप्टाचार 
निरोधक विभाग या पुलिस विभाग था कोई अन्य प्राधिकारी किसी राज्य कर्मचारी के विरूद्ध अपने 
अन्वेसणा के फलस्वरूप फौजदारी मुकदमा चलाना प्रस्तावित कर तो नियुक्ति प्राधिकारी को चाहिए, 
कि वह तथ्यों वी रिपोर्ट का सावधानी पूवक अ्रब्ययन करे और उस पर स्वय सोच विचार करने के 
पश्चात्‌, या तो ऐसा मुकदमा दायर करने की अनुमति प्रदान करे या अस्वीदृति प्रकट करं। यदि 
मुकदम के जिए स्वीकृति प्रदान की जाए तो, स्वीकृति का आदेश कापी विस्तृत होना चाहिए जिसम 
उन तथ्यों बा विवेचन होना चाहिए जिनसे भ्रवराध वना । एसा झ्ादेश भ्रपत्र 4 के अनुरूप होना 
चाहिए जो इस पुस्तक में भ्रयन्‍्त्र दिया हुआ्ना है । 


फौजदारी मुकदमे के साथ विभागीय जाच --फौजदारी मुकदमा तथा विभागीय जाच साथ 
साथ प्रारम्भ किए जा सकेगें!! परन्तु व्यागरालयों ने सम्मति प्रकट की है कि न्यायिक्ता तथा पक्ष- 
पातहीनता को हृष्टि स, जब तक कि फौजदारी मुक्तदम का फैसला नही हो जाए, तव तक विभागीय 
जाच स्थगित रखी जाए। यह आवश्यक नहीं है कि फोजदारी अदालत का निर्णय जाच अधिकारी 
भा अनुशासन प्राधिकारी पर वाध्यकारी हा 32 

संविधान का गझनुच्छेद 20 (2) प्रावधान करता है कि, “कोई व्यक्ति एक ही झ्रपराध के लिए 
एक बार में अधिक ग्रभियोजित और दण्डित नही किया जाएगा”। यद्यपि यह प्रावधान विश्विप्टत 
आातूनी भ्रदालता पर लागू है, तथापि इस प्राइतिक नियम के सिद्धान्त रूप में माना है कि, “एक ही 
अभियोग के लिए किसी भी व्यक्ति को दो दफा परेशान नहीं किया जाना चाहिए” ।१ यह निर्णय 
0 शरगक क उत पद व न ट 777) टलसिल चल त5ततय तन 5 
ड 
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#पार 960 सुप्रीम कोर्ट 720-भगतसिह वि पजाद सरकार । 


3973 (2) 0.8 564-काशीराम वि भारतोय सघ ! 
4973 डा.2 80॥ 


02 ) राजस्थान सी सी ए खूत्स [ दियम 6 (बड़ी शास्तिया) 


दिया गया है वि' जब एक वर्मचारी को सक्षम प्रापिकारी द्वारा पहले बी गई पूरी जाच में दोपमुक्त 
कर दिया गया हो, तो उन्हीं तस्पो वे प्रारोगों पर उसे चा्ज-णीट दी जावार विभागीय जाच रखना 
कर्मचारी को परेशान करना होगा भौर प्राइतिव न्याय वे सिद्धान्तो वे प्रतिवृत होगा /? जब एव 
कर्मेचारी बिना प्रनुमति वाम से घनुपस्थित रहा जिसके कारण उसका वेवन काट लिया गया, तो 
बह प्रपने झाप में स्वय एवं शास्ति थी। प्रत बेनन स उबत कटौती वरन के पश्चात्‌, प्राधिव' रीयण 
अनुपस्थित रहने वे! लिए उसे चाजज-शीट नही दे सबते ॥2 निष्पक्षता झौर न्यायिकता के सिद्धान्त पर 
उन्ही झभियोगो पर नई जाच ग्रनुचित होन से पुघ्टि बरन योग्य नहीं है ॥0 एसे मामतों मे “रवावद 
का सिद्धान्त” (077700//6 ४ ८४००००) भी लागू है, जिसके प्रनुमार दुवारा जाच प्रनुत नहीं है ।* 
प्रवतिकार वि नयरपालिका* में न्यायालय शग्लोर भी प्ागे बढा है भौर सम्मति प्रवट वी है कि एव 
पुरानी घटना को ताजी जाच म पुन उठावर, उसके भाधार पर कमंचारी वो सेवा से हटाता 
बदनीयती की कायंयाही मे प्राता है । जो कुल्हाडी एक दफा दफ्नाई गई है उसे बार बार खोदबर 
नहीं निकालना चाहिये । एक प्रशासनिक मामले, भू पी सरकार थि सुघडसिह" में सर्वोत्तम 
न्यायालय ने दोहरे दण्ड वे विषय में यह सम्मति प्रकट बी--“यदि पादेश वो न्यायोचितता उसने 
(कर्मचारी के) चरित्रलेखा (वे रेवटर रॉल) में उसके विरुद्ध किए गए इन्द्राज से सदर्भित है, तो यहू न 
बेवल दोहरी सज वा मामला बन गया बल्यि (सविधान के) अनुच्देद 3।] थे उत्लघन का भी मामला 
है ४ ** इस ग्रालोचना वो टालना प्रसम्भव है कि प्रव्यावर्तन (८५८५६०7) बे प्रादेश वे वेश 
में वस्‍्तुत' यह एक सजा दी ।” इसी प्रवार का मत द्वारकाचस्द वि. राजस्थान सरकार? में घारए 
किया जिसमें एवं सिविल कमंचारी के विर्द्ध दूसरी जाच प्रारम्भ कर दी गई थी यद्यपि वह पहले 
उसी प्रभियोग से दोपमुक्त बर दिया था प्रादर्श सेवा मण्डल वि. उप निदेशक, शिक्षा विभागरै 
भें साफ तौर से तय, किया गया है कि जब एक दफा सामला समाप्त वर दिया मया हो झौर कर्म- 
चारी को पुनः स्थापित (6-॥03008८0) क्या जा चुका हो, तो दूसरी झ्नुशान कार्यवाही भनुश नहीं 
है। एक प्रन्य मामले, शिख्वर चन्द सेड थि डिविजनल भेकेनिकल एन्जीनिपर, पश्चिमी रेछदेश भ वर्म- 
चारी को दीवानी अ्रदालत ने दोप मुक्त कर दिया था । इसलिए ताजी जाच का सचालन दूपित 
हो गया (४४७८५) | इसवे उपरास्त भी, प्राधिकारियों ने न्‍्यायालय के निर्णय की भ्वहेलना करते 
हुए, कमंचारी वो निलम्बित किया शोर तत्पश्चात सेवा स बरखास्त कर दिया। जाच के दौरान 
निलम्बन भी दूपित करार दिया गया। प्रनुशासन प्राधिकारी का पभ्रादेश न्यायालय द्वारा जाघ 
भ्रधिकारी की अक्षमता के भ्राधार पर और मामले के गुरा अवगुण के प्राधार पर भी खारिज क्या 
गया । ऐसी परिस्थितियों म ताजा जाँच पर रोक लगवाने का निरंय घोषित हुआ । 


] ॥972 7.99 70 539 ],₹ (973) 52 पटना 2664 

2. 978 9. 456-- झनवर खा वि गोगा प्रशासक । 

3 ग्रासाम 7.₹ (97]) प्रासाम 28॥ 

4. 975 7.80 70 580 कलकत्ता, ग्हू भी देखिए &ए ]958 अच्य प्र 4434 
5 “थार 96] मैसूर 8] 

6 974 52८0 (, & 5) 24 

7. अरे 858 राजस्थान 38 | 

8 978 &. (इलाहवबाद) 38 ॥ 

9 4970 ,५ 83 &ए 970 राजस्थन्न 27/0 । 


नियम 6 (बड़ी शास्तिया)] अनुशासन एवं राज्य कमंचारी $03 


इसके विपरीत फर्तहर्सिह वि राजस्थान सरकारः मे, झ्रारम्म मे नियम 7 के पभन्‍्तर्गत 
कार्यवाही शुरू की गई थी परम्तु उसके अन्तिम निर्णय से पहले, दोषी कर्मचारी वो नियम 6 के 
अधीन नया नोटिस जारी किया गया और नवीन जाच प्रारम्भ की गई। निर्णाय हुआ कि इस प्रकार 
से नई जाय की जाने पर कोई रोक नही थी। इसी मामले में ताजा चार्ज शीट देन मे देर हुई वयोकि 
सक्षम प्राधिकारी कौन है इस विपय मे महानिरीक्षक झारक्षी भौर उप-महानिरीक्षक प्रारक्षी में मत- 
भेद था। न्यायालय ने तय किया दि विल्म्य का कारण स्पप्ट वर दिया गया है, इसलिए, नई 
जाच के लिए घातक नहीं है । 

फौजदारी भ्रदालत का फैसला भौर ताजा जाच >जब दि विभागीय जाच के आरोप उस 
फौजदारी प्रदालत के मुकदमे के विषय से भित्र हो जिसमे कि राज्य कर्मचारी बरी हुआ, तो नई 
विभागीय जाच बरने पर कोई रोक नही होगी यद्यपि 3 तथ्य वैसे ही हा? । जब कि फौजदारी प्रदालत 
ने परियाप्त शहादत के अभाव मे मुलजिम राज्य कर्मचारी को डिसचाजे कर दिया, फिर भी यदि 
अनुशासन प्राधिकारी के पास उससे बेहतर सबूत हो, तो वह उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही 
चला सकेगा (६ जब कि मुबहमा केवल तकनीकी वारसी से, विना उसके ग्रुश-प्रवगुणो पर विचार 
किए बन्द कर दिया गया हो, तो यदि आरोपो के लिए सही तथा परियाप्त श्राधार” हो तो विभागीय 
जाच आरस्म वी जा सकेगी (६ फौजदारी झ्दालत के निष्कर्प प्रतुशासन प्राधिकारी को बाध्य करने 
थाले नहीं हैं ।५ विभागीय जाच में एक पटवारी को सवा से हटा दिया गया, उन्हीं अ्रभियोगों पर 
फौजटारी श्रदातत न उसे बरी कर दिया । किर भी निगाय हुआ कि बरी होने के प्राधार पर उसे 
सेवा में पुन स्थापित किए जाने का आधिकार नही था ।* 


गबन के सामले ->सभी विभागीय जाधो की कार्यवाहियो मे प्रनावश्यक लम्बा समय नहीं 
खगना चाहिए, क्योकि विलम्य न केवल न्याय देने से इन्कारी है, वरन्‌ कतिपय मामलो म॑ विसी 
महत्वपूर्ण भवाह की मृत्यु हो जाने के कारण या समय गुजर जाने वे स्मरग्ग शक्ति क्षीण हो जाने से, 
दोपी कमंचारी दोप मुक्त हो सकता है । परन्तु गबन के भामलो में तत्परता से कार्यवाही वरना झौर 
भी झावश्यक है । राजस्थान सरकार ने इस आवश्यकता पर वल दिया है, और र 50/- या उससे 
अधिक राशि या मूल्य की सम्पत्ति कै गबन के मामलो वा शीघ्रता से तिपटारा कराने वी दृष्टि से 
विशेष निर्देशन जारी किए हैं । इस प्रयोजन के लिए, राजस्थान के विभागीय जाच ग्रायुक्‍त को 
विशेष विभागाध्यक्ष के ्रधिकार प्रदान करिए हैं, देखिए--आदेश दिनाक 26-0-!96| तथा 
6-2.-963, जा ऊपर (निर्देश स 3) दिए जा चुके है + 

जाच ग्रध्िकारियों प्रौर अनुशासन प्राधिकारियों को बहुत सावधानी रखनी चाहिए और यह 
धुनिश्चित बर लेना चाहिए कि कार्मचाही कि विभित अवस्थाओ (४४४८७) मे, निर्धारित सारी औप- 


3. 977 ज्ञा२42 | 
2 #भछ 962 उड़ीसा 25-राघाकान्त पटनायक वि. उड़ीसा सरकार तथा 67 7956 
पटना 228-करमदेवसिह वि बिहार सरकार । 


पार (975) कर्नाठक 8954 

38 [955 पटना 328॥ 

जार 962 50-..] 334-देवेन्द्प्रताप नारायणाराय शर्मा वि उत्तर प्र० सरकार ! 
972 4.90 ॥0 ]453 (वम्बई)। 

7974 [39 ॥0 553-(हरियाणा-पजाव) । 


बज्भ ऊ कक 


]04 || राजस्थान सी सी ए रूल्स [ नियम 6 (बड़ी शास्तिया) 


चारिकताओो का सही पावत हुमा है। प्राकृतिक माय और सविधान के सम्बन्धित प्रावधानों का भी 
यथाचित ध्यान रखना चाहिए | इस सम्बय मे तुटि या बिफ्लता रहते से उनते दिए हुए फंपल 


अपीव या नजरसानी सम अथवा किसी कानूनी अदालत से खारिज किए जा सकते हैं और उस दशा म 
स्थाई सरकारी आदेशों के अनुसार प्राधिकारिया के विशद्ध भो अनुशासन कायवाही वी जा सकती है| 
(देलिए-राजस्थान सरकार की अनुशासनिक काययाही पर पुस्तिका व॑ झनुच्छेद 28 22 तथा 23)। 
विभागीय जाच क दौरान सेवा निवृत्ति आयु प्राप्ठ करना --यदि कोई दोपी राज्य कमचारी 
विभागीय जाउ प्रारम्भ करन स पुव या उसकः चालू रहत सवा निवृत्त (रिटायर) हो जावे तो 
राजस्थान सिरवित्र सेवा (वर्गीकरण नियज्रग्ग और झपीय) नियम 958 के झ्धीन उस पर कोई 
शास्ति झ्धिरोवित भमही की जा सकती ) जब वह रिटायर हो जाव तो उसके विरुद्ध ग्रमुशासन 
कायबाही का भी ग्रत हा जाएगा और तव सरकार उसे सवा म रखन के लिए सशक्त नहीं रहेगी 
जिससे कि उस पर शास्ति यागू करने मे सचम हो सके ॥! जाच करने के प्रयोजन से उसे सवा म 
रखना उचित नहा होता और उसके सेवाकान म वृद्धि करना भी गैर कानूनी है ।? यदि दोपी कम 
सारी का संवा निवृत्ति तिथि सम पहले विभागीय जाच पूरी नहीं की जा सकती हो, ता सही रास्ता 
रास्ता यह होगा कि उसे सवा स निवम्बित कर दिया जावे (यदि वह पहले स ही नितम्बन म ने हो) 
और जब तक विभागीय ज्यच मे झतिम आदेगा पारित नहीं तब तक उस सवा निवृत्त होने वी 
अनुमति नही दी जाव | हात ही के एक म मल श्लार पी नायर वि केरल राज्य विद्युत्‌ मण्टतर 
मे करव उच्च “यायातय न निणाथ दिया है कि जो विभागीय कायवाही क्मचारी के सवा म रहते 
आरम्भ की गई थी वह उसे सेवा निवृत्त हा जान के पश्चात्‌ जारी नहीं रह सकती। पेशनव 
सम्ब'ध के' सिवाय नौकरी म जारी रसना पग्रवेघ होगा ) नि सदेह यदि क्मचारी न अपने सेवा काल 
या पुन नियोजन कात मे सरकार का अपन दुराचरणा या जापरवाही के कारण आधिक हानि 
पहुचाई हा दो उम्की क्षतिपूर्ति पूणत या आशिव रूप म॑ राजस्थान सेवा नियमों वे! नियम 70 

कः झ्र तगत कमचारी की पशन स बसु ती जा सकती है परन्तु शत यह है कि -- 
(व) यदि उस भम्ब थ में विभागीय कायवाही दोयी कमचारी क सवारत रहते था सेवा निदृत्ति 

के वाद पुन नियोजन की ब्रवधि मे प्रारम्भ नहा की गई तो -- 
(0) सरबवार वी स्वाइति क विना प्रारम्भ नहीं वी जावेगी 
(४) एसी विसी घटना या क़िय्रा क बार मे नहीं होगी जो उक्त कायवाही शुरु करन 
से 4 वप स अधिक पहव घटित हुई थी 

(00) जाच ऐस अधिकारी द्वारा तथा ऐस स्थान या स्थानों पर सचाजित वी जाएगी 
जैसा कि राज्यपान निर्देशन दे और एसी विभागीय कायवाही की काय प्रणाली 





]. #0 958 राजस्थान 36-द्वारकाचन्द वि राजस्थान सरवार 

+ ]967 राजस्थान 82-नवतकिशार वि राजस्थान सरकार । 
2 #थ३ 966 सुप्रीम कोट 447-प बगात सरयार वि निपलनाथ बागयी । 
3. #शर 970 सप्रीम वाट 24-पजाव राज्य वि खमीराम और 


2९ 976 सृत्रीम काट 737-खमीराम वि पंजाब सरकार ॥ 
4. ा.₹ 979 (38) 236॥4 


नियम 6 (बडी शास्तिया))।.. अनुशासन एवं राज्य कर्मचारी [05 


के अनुसार की जाएगी जो किसी राज्य कर्मचारी की सेवा से वरखास्त करने 
के लिए निर्धारित है । 


(व) ऐसी कोई भी न्यायिक जांच, यदि कर्मचारी के सेवाकाल में, उसकी सेवा निवृत्ति से पूर्व 


यथा उसके पुन नियोजन काल मे प्रारम्भ नही की गई थी, तो किसी ऐसी घटना या 
क्रिया के सम्बन्ध में प्रारम्भ नहीं की जाएगी जिसका समय जाच प्रारम्भ करने के पूर्व 
चार साल से अधिक गुजर चुका हो । 
(ग) अन्तिम झादेश जारी करने से पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना 
होगा ।* 
प्रनुच्छेद 37 (2) मे संशोधन --अब, सविवान के श्रनुच्छेद 3 (2) में, संविधान 
(बयालीसव सशोधन) प्रधिनियम, 976 द्वारा सशोधन किया गया है, जो 3 जनवरी, !977 से 
प्रभावशील हुआ है । इसके ग्रनुसार दण्ड प्रस्तावित करने की अवस्था (४98०) झाने पर जो द्वितीय 
कारण बताझो नीटिस पहले दोषी कर्मचारी को देना अनिवार्य था वह प्रावधान वापिस ले लिया गया 
है किन्तु राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियमों का नियम 6 (0) 
भी तक प्रभावशील है जिसमे ऐसे द्वितीय नोटिस का कानूती प्रावधान है परन्तु उसकी पुष्टि मे पहले 
वाला सर्वधानिक बल ग्रब नही रहा है । 
नियम 6 (2) --भ्रभियोग तथा आारोपो का विवररणा-पत्र निश्चित करमना--कठोर शास्तियो 
हेतु विभागीय जांच की प्रथम ग्रवस्था नियम 6 (2) में बताई गई है जो निधारित करता है कि 
ऐसे (क) प्रारोपो के श्राधार पर जिनकी जाघ की जानी 'है, अनुशासन प्राधिकारी (ख) निश्चित 
अभियोग बनाएगा । ऐसे भ्रभियोग, झ्ारोपो के विवरण सहित लिखित में बताए जाएग्रे श्नौर दोपी 
राज्य कमेंचारी को एक नोटिस के साथ भेजे जायेंगे जिसमे उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह 
अपना लिखित प्रतिवेदन, ऐसी झ्रधधि के भीतर पेश करे जो शभ्रनुशासन प्राधिकारी, नियम 36 (2) 
झौर 6 (3) के प्रयोजनार्थ निर्दिष्ट करे। जो प्राधिक्षरी नियम ॥4 के उप-खण्ड () से (॥) मे 
निरदिप्ट सधु शास्तिया लागू करने के लिए अधिक्षत हो वह अनुशासन प्राधिकारी भी हो सकेगा। 
नियम 6 (2) के नीचे दिए गए परन्तुक के भ्रनुसार जब कि भभियोगित दोपी व्यक्ति द्वारा उसकी 
प्रतिरक्षा के दौरान दिए गए अभिकथन या लगाया गए श्रारोप के सम्बन्ध में उसके विरुद्ध कोई 
कार्यवाही करना प्रस्तावित हो, तो कोई भ्रतिरिक्त अ्रभियोग (चार्ज) बनाना ग्रावश्यक नही होगा । 
राजस्थान सरकार ने कतिदय आदर प्रपत्र अथात्‌ प्रमाशिक ससौोदे के फामे बनाए है जो इस 
नियमो के प्रन्त में दिए गए है। प्रपत्र स. (3) जाच प्रस्तावित करने का मेमोरेन्डम है, प्रपत्र स. (4) 
अभियोग पत्र (चार्ज शीट) का है श्रौर प्रपत् स (5) आरोपो का विवरण तैयार करने के लिए है। 
परत, जब भी निम्रम 6 (2) के अधीन कार्यवाही वी जानी हो, तो उपयुक्त तीन फामी का उपयोग 
परना चाहिए झौर ये तीनी भरे जावर उस राज्य कर्मचारी के भेजने चाहिए जिसके विरुद्ध जाच 
बिठानी प्रस्तावित हो । दोपी कर्मचारी पर इनकी तामील या तो व्यक्तिगत रूप से ग्रथवा रजिस्टर्ड 
डाक से करानी चाहिए भौर उसकी रसीद या पहुच उक्त कर्मचारी के हस्ताक्षरों की प्राप्त करनी 
चाहिए ॥ यह तियम कोई निश्चित अवधि निर्धारित मही करता जिसमे दोपी कमंचारी को अपना 
अतिवेदन भ्रस्तुन बरते को कहा जावे । सामास्यत- 5 दिल से कम समय नही दिया जावे | उपयुक्त 


गन निन 57 च न पप 77 अप लय ननत पिन पन्ना मनन निभा +++++ 5५ 
देलिए--अनुशासन कार्यवाही की राजस्थान सरकार की पुस्तिका 963, ग्रनुच्छेद 9 । 


]06 ] राजस्थान सी. सी ए स्त्स [नियम 6 (उडी शाघ्त्तियाँ) 


सभी दत्तावेजो पर हस्ताक्षर स्वय बनुशासन प्राधिकारी को करने चाहिये श्लोर इनको जिसी प्रत्य 
अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरिव किए जाने के लिए नही छोडना चाहिए। अभियोग तथा झारोपो का 
विवरण जितना निश्चित और विशिष्ट हो सब उतना साफ शब्शो मे दिखना चाहिए ताकि प्रस्पप्ट 
(५०४४४) होने वे श्राधार पर उनको चुनौती नहीं दी जा सवे ।१ यहां शब्द 'अ्रभियोग (चार्ज) से 
अभिप्राय कमंघारी के विश्द्ध लगाए गए कसी भारोप से है जो आवश्यक रूप से दण्ट सहिता के 
तकनीकी अर्थ में अपराधों के लिए बशिन 'चाज' नही होटा ।॥£ मेमोरेन्डम झौपचारिक चार्ज-शीट 
भी हो सकता है ।3 झारोपो के विवरण या अभियोग पत्र में दोषी क्‍मंचारी के विरुद्ध विद्यमान 
शहादत का सकेत मिलना चाहिए ।* 


राजस्थान सरकार थि दाममलः में एक ग्रभियोग (चा्ज) इस प्रयार था --- 

'यह कि 7-2-53 की जब श्री एन एन- दीवान झ्ाई- पी एस ने प्रापको रोपड सत्यापन 
करवाने के लिए कहा तो झपने साफ इत्सझार कर दिया। इसलिए आपको पुलिय अधीक्षव के निवास 
स्थात पर ले जाया गया परन्तु वहां भी झापने इन्कार विया। अ्न्तत एस डी एम को बुलवाना 
पड़ा झौर बहुत ही हिचज्िचाहट के बाद आपने उसे (रोकड पेटी व) सोला । प्रत£ भली भाति जानते 
हुए, प्रापने पुलिस अधीक्षक भौर सहायक पुलिस अधीक्षक वे भ्ादेशों वी प्रवमानता की झौर थी 
दीवान के साथ ऐसा भ्रशोभनीय श्रौर श्रनुशासत हीनता व बदतमीजी बा व्यवहार जिया झौर 
पुलिस लाइन में तथा पुलिस प्रधीक्षक पाली के निवास स्थान पर और एस डी एम बे सामने ऐसी 
अभद्र प्रश्वील भाषा का प्रयोग क्या जो भविनय (श्रवज्ञा) (750000क्षाणा) वी तारीफ में 
आता है ।" * 

दोपी क्मंचारी की एक दलील यह थी कि अ्रनियोग (विशेषत उपयुक्तचार्ज) अस्पष्ट (४४8००) 
था और उसकी अरस्पप्टता से की गई जाच दूपिस हो गई । यह व्यक्त वियां गया कि जिस शब्दाबती 
* अशो भनी य, “अनुशासन हीनता,' 'वदतमीजी * 'ढीठपन', अभद्र भाषा! का प्रयोग चार्ज में तथा 
ग्रारोपो के विवरण मे किया गया है वह अस्प"्ट है और रेसपोन्डेन्ट द्वारा वास्तव में उच्चारित 
किए गए शब्दों को चार्ज-शीट और भ रोपो के विवरण म सम्मिलित करना चाहिए था । इस सबंध 
में उसने सुरथचर्द्र चकवर्ती वि पश्चिम बंगाल सरकार (#॥९ 97 सुप्रीमकोर्ट 752) आदि 
का प्राधार लिया । परन्तु राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस केस को तथ्यों के ग्राधार पर उतसे भिन 
होना मान। क्योकि गवाह हसराज ने रेस्पोन्डेल्ट द्वारा उच्चारित वास्तविक शब्दों को दुहराया था । 
अत यह नहीं का जा सकता जि रेसपोन्डेस्ट द्वारा विभिनर स्थानों पर बोली गई वास्तविक शब्दावती 
की उसे जानकारी नहीं कराई गई थी । इस प्रकार न्यायालय ने रेस्पोन्डेन्ट द्वारा उठाई गई अस्पप्टता 
वी दलील ठुक्रादी । इसी प्रकार एक अन्य मामले में जब कि अभिषोग पत्र॒म घटना का समय और 
स्थान के विशिष्ट उदाहरण तथा विवरण झौर शिकायत कर्ता के नाम भौर राज्य बर्मचारी विछद्ध 
अधिरोपित कार्यों का उल्लेख था तो उसे नुटियुक्त नहीं माना गया ।९ 
एए 962 राजस्थान 302 एवं 8॥२ 963 त्रिपुरा 20 
#8 958 राजस्थान ॥-कन्हया लाल वि राजस्थान सरकार । 


#धए8 974 सुप्रीम कोर्ट 589-कप्शा चन्द्र टण्डन वि भारतीय सघ । 
8 972 कलकत्ता 27. 
प977 ज्ञातर 645. 


औए 956 सौराष्ट्र (4-भानप्रसाद वि सरकार । 
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मियम 6 (वडी शशास्तिया) ) अनुशासन एवं राज्य कर्मचारी [707 


इसके विपरीत, जब वि दोपी कमंचारी के विरूद्ध विशिष्ट अभियोग यह था कि उसने 367 
बाहरी रेलवे लाइनों के पास जालसाजी से जारी किए, परन्तु 367 व्यक्तियों क नाम और आरोपित 
बाहरी रेलवे लाइनों के नाम प्रत॒ट नदी किए गए, तो तिरोय हुआ कि ऐसे श्रभियोग पर आधारित 
विभागीय जाच की सचालन-प्रत्रिया कानून के प्रतिकूल थी ।? 


अभियोगों के पत्र मे सम्बन्धित व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तावित शास्ति का उल्लेख नहीं करना 
चाहिए, क्योकि इससे यह सकेत मिलेगा कि अनुशासन प्राधिकारी ने जाच सचालित करने से पहले 
ही दोषी कर्मेंचारी को दण्डित करने का मानस बना जिया है, जो सविधान के अनुच्छेद 3] वी 
अवहेलना समका जा सकता है ।: परन्तु ऐस मामले में भी, समस्त कार्यवाही विश्वण्डित कराने के 
लिए याचिका शास्ति आरोवित करने के अत्तिम अदिश पारित होने से पहले नहीं की ज्य सकती ॥ 
यदि किसी राज्य कमंचारी के विरूद्ध अभियोग एक से अधिक हो, तो जाच दूषित नही होगी ।* 
यदि पहले दी गई चार्ज-शीट के स्थान पर दूसरी चार्जशीट दी जावे तो इसमे कोई गलती नही 
होगी ।* झ्ाई जो पुलिस और डिप्टी ग्राई. जी पुलिस के मध्य, एक मामले मे निदुक्ति प्राधिकारी 
के प्रश्न पर मतभेद होत के कारण, दोपी कर्मचारी को ताजा चार्जशीट देने म देरी हुई न्यायालय 


ने तय किया विः विलम्ब का कारण रेवाई पर स्पष्ट कर दिया गया थ(, इसलिए, वह ताजा जाच 
करने के लिए घातक नही था ।९ 


श्रारोपो का विवरण ---सम्बन्धित राज्य कर्मचारी को ग्रारोपों का विवरण ($कध्याध्या। ० 
4०८६७॥07$) देने के लिए विशेष प्रावबान नियम 6 (2) में किया गया है, जिसको टालना था 
भूलना या तुच्छ समभते हुए छोडना नही चाहिए। सूर्थचन्द्र चत्नवर्ती वि प॑ बंगाल सरकार” मे 
जवबि आरोपो का विवरण दोपी कक्‍मंचारी को नहीं दिया गया, तो उस्ते समुचित अवसर प्रदान 
करने से मनाई करना माना गया और उसे संबा से हटाने का आदेश रद किया गया। परन्तु 
कन्हयालाल वि. राजस्थान सरकार के एक पुरान मामले मे चार्ज-शीट स्वय बहुत विस्तृत थी और 
उसमे वे सभी आरोप समाविष्ट थे जिद पर अभियोग आधारित थे और जाच झ्धिकारी ने श्रपते 
निष्कर्पों में उन से वाहर की कमी भी परस्यिति पर विचार नहीं क्या। अत प्रार्थी को श्रारोपी 
का विवरण नहीं देना केवल एक ऐसी अनियमितता सानी गई जिससे मामले के गरुण-दोपो पर कोई 
प्रभाव नहीं पडता था । 

लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए नोटिस--चार्ज-शीट और झारोपो के विवरण के साथ 
दोपी राज्य क्मंचारी को एक नोटिस भी भेजना चाहिए जिसमे उसे श्रपना उत्तर पेश करने वे लिए 

(2 >मगअकगी आकर अट- मम धर कक लीग भर किन पके अनिल नमी लि पीट पक की किस ए >-किक ली 


3. #3७ 96] कलकत्ता 47-अ्मूल्व रतन वि डिप्टी चीफ मेदेनिकल एन्जीनियर, और ]974 
() अ.र९ 285 और 974 (2) 5.8 466 


2. वार 964 मद्रास 374-एस सरिक्म वि- पुलिस अ्रधीक्षर । 
3. #थार 963 बदना 38-श्रीक्ात उपाध्याय वि भारतीय सघ | 
4. शीर 956 पजाव 58-कपूर सिह वि. भारतीय सघ ! 

5. थार 960 पजाब 47-विनोद चन्द्र वि. भारतीय सघ ! 

6. 977 एप 42-फ्नेहसिंह वि राजस्थान सरकार । 

रे उतरे 97 सुप्रीम कोर्ट 275 : 97 छा. 03. 


और ]958 राजस्थान ॥ 


08 ] राजस्थान सी सी. ए. रूल्स [ नियम 6 (बड़ी शास्तिया) 


कहा जाए-अर्थात्‌ वह अपना लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करे जिसमे व्यक्त करे विः आया वह झ्रधिरोपित 
सभी या उनमे से कुछ झ्रभियोगो वी सत्यता को स्वीकार करता है श्रोर उसे क्या स्वष्टीररण या 
प्रतिरक्षा, यदि कोई हो, देनी है श्रौर यह भी वतावे कि झाया वह व्यक्तिगत सुनवाई का झवसर 
चाहता है। उक्त नोटिस मे एक अवधि निदिष्ट करनी चाहिए जिसमे दोपी कमंचारी को झपना 
लिखित प्रतिवेदन प्रेषित करना है। ऐसे मेमोरेन्डम, नोटिस सहित वा झआाद्शञ प्रपत्न परिशिष्ट व! 
में दिया गया है। राज्य कमंचारी को झपना लिखित प्रतिवेदन पेश करने के लिए उपयुक्त समय दिया 
जाना चाहिए। जब कि प्रार्थी वो उत्तर वेश बरने वे लिए केवल एवं दिन का समय दिया 
गया तो उसे नितान्त प्रपरियाप्त समझा गया! झौर यह फैसला हुप्ला कि कमचारी की समुचित 
अयसर प्रदान नही किया गया ।* साधारणत 5 दिन से एज महीने तब वा समय देना चाहिये) 
आया कोई कार्यवाही बंद की जा सकतो है ? 

क्सी सिविल कर्मचारी के विरूद्ध हो रही जाबच को बद बरने वे लिए सरकार स्दव स्वच्छन्द 
है ।3 निर्देश (रेफेरेन्स) करने के प्रधिकार के साथ उसको वापिस लेने वा भ्रधिकार जुड़ा हुमा है ।* 
सिविल सेवा (वर्गीतरण नियन्त्रएं श्ौौर अपील) नियम राज्य कर्मचारी को यह झधिकार प्रदान नही 
करता कि वह ऐसा झ्राग्रह कर सके कि जो जाच उसके विरूद्ध श्र रम्भ की गई है उसका अन्तिम 
निर्णय दिया जावे या श्र तम निर्शय नही होने तक उसे सेवा में रखा जावे । नवल क्शोर दुवे वि. 
राजस्थान सरकार” मे, प्रार्थी को नियम !6 के श्रधीन झभियोग-पत्र और झारोपो का विनरण दिया 
गया, परन्तु ततृपश्चात कोई जाच नही की गई, झौर वह राजस्थान सेवा नियमों के नियम 244 (2) 
के अधीन भ्रनिवार्य सेवा निवृत्त कर दिया गया । प्रार्थी की दतील यह थी कि उसे रिटायर करने से 
पहले उसके विरूद्ध प्रारम्भ की गई जाच पूरी की जावे । न्यायालय ने यह दक्षीतर अस्वीकार करते 
हुए फैसला दिया कि जो व्यक्ति रिटायर हो जाता है या सेवा से रिटायर कर दिया जाता है वह 
सरकारी सेवाओं का सदस्य नहीं रहता | ज॑से ही एक दफा सवा निवृत्ति का प्रादेश प्रभावशील हुग्ना 
तब से ही वह सेवा से पदानवत, हटाया जाना या वर्खास्त नहीं किया जा सकता और इस लिए, 
उसके विरूद्ध कोई जांच नहीं वी जा सकती । 

नियम 6 (3) - दोपी कमंचारी को अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए न्यायोचित भ्रवसर 
प्रदान करने के लिए नियम 6 (3) मे प्रावधान क्या गया हैं कि वह सरकारी रेफ्ड का निरीक्षण 
कर सके ग्रौर उतमे से उद्धारण ले सके । सिवाय निम्नाक्ति अपवादो के सामान्यत उसे ऐसा करने 
की अनुमति दी जाएगी:-- 

(7) यह कि ऐसा रेकर्ड इस प्रयोजन के लिए सुमगत (सारमूत) (८«८५थवा0 नहीं है, प्रथवा 


(2) यह कि ऐसे रेक्ड तक पहुचने (8:०८८$) की अनुमति देना सावजनिक हित के 
प्रतिकूल है 


जाम अचल 3 जनक अल ली अल मम कक जजमात ऋलन०० लक चीन अमन हि अर 
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#नाह 962 प्रास्क्रप्रदेश 303-आार. मरकय्या वि ग्नुशासन कार्यवाहियों का टिव्यूनल । 
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नियम 6 (बडी शीस्तया) ] अनुशासन एवं राज्य कर्मचारी [09 


सरकारी भभिलेखो का निरीक्षण करने और उनमे से उदरण सेने से इन्कार करने की सूचना 
देने का पनुभासन प्राधिकारी का आदेश परिशिष्ट में दिए ग्रए प्रपत्त स 0 के प्रतिरूप होना 
चाहिये । 

राजस्थान सरकार ने अपनी अनुशासन कार्यवाहियों वी पुस्तिका, संस्करण 963 के ब्नुच्छेद 
।! मे उक्त विषय में विस्तृत निर्देश दिए हैं जो ऊपर दिए जा चुके हैं ।! 

उपयुक्त निर्देशों में व्यवस्था दी गई है कि यदि कोई सरकारी रेकार्ड जो केवय सरकार के 
इप्टिकोए से ही नहीं बल्कि वह भी जिससे प्रतिरखा की कोई विचारधारा सम्भवत बन सकती हो, 
उसके निरीक्षण के जिए दोपी क्मचारी आवेदन करे तो उप्ते इजाजत दी जानी चाहिए | यद्यपि बिसी 


दस्ताबेज की सुसगत॒ता अनुशासन प्राधिकारी की ग्रावेदन करते समय स्पष्ट नही हो तो भी साधारणंत- 
अनुमति देनी चाहिए । 


सार्वजनिक हित के भ्राघार पर भी किसी दस्तावेज को दिखाने से इस्कार करने को शक्ति का 
प्रयोग भी बहुत सत्कंता व सावधानी से करना चाहिए । यदि यह बहुत सम्भव हो कि किसी दस्ता- 
वेज की ग्रावश्यकता श्रभियोग साबित करने के लिए होगी, तो उसका निरीक्षण करने के लिए कर्म- 
चारी को अनुमति देनी चाहिए । परन्तु जिन दस्वावेजो का दिखाना वास्तव में सावंजनिक हित भे 
नही है, उनको देखने की इजाजत कदापि नही देनी चाहिए । “ इन्काटी का प्रादेश विश्वस्त श्रौर ठोस 
होना चाहिए और लिखित होना चाहिए (१ 


प्रारम्भिक जाच करने वाले अधिकारी की सरकार को या ग्रन्य प्राधिकारी को दी जाने वाली 
रिपोर्ट और भारतीय दण्ड प्रक्रिया सहिता, 898 की धारा 73 की उप धारा (]) के अनुच्छेद (क) 
(जैसा कि वह 974 के भ्रधिनियम स 2 जारी होने से पहले स्थित था) की रिपोट के भ्रतिरिक्त जो 
रिपोर्ट श्रस्वेक्षण (तफतीश) के बाद पुलिस तम्यार करी है, वे झ्ााम तौर से गोपनीय हीती हैं झौर 
उनको राज्य कर्मचारी को देखने देना म्रावश्यक नही है । 


प्रारम्भिक' जाच में या पुलिस प्रन्वेषण के दौरान खिए गए ग्रबाहों के सभी बयानों को द्ोपी 
चर्मचारी को निरीक्षण करन की प्नुमति देना जरूरी नहो है! केवल उन्ही मवाहो थे बमानों का 
निरीषषण करते की इजाजत देनी चाहिए जिनको अभिवोगो तथा आरोपो के विवरण भें उल्लेखित 
तथ्यों को साबित करने के लिए सराक्षय में प्रस्तुत करता प्रस्तावित हो । लेकिन प्रारम्मिक जाच या 
पुलिस तफनीश के दौरान झभिलिखित किये गये वयानो की माय विभागीय जाच थे समय प्रस्तावित 
भवाहों से जिरह करने के लिए को जा सकती है | झत, राज्य कर्मेंचारी को केवल ऐसे गवाहों के 
दया पटन की प्रनुमति दी जानी चापिश न कि पन्य गवाहो के लिए जिनके लिए निरीक्षण बरने की 
अनुमति भ्रस्वीकार की जा सकती है। परम्तु उक्त प्रस्तावना मे भी एक अपवाद है। यदि पहले का 
पान उस समय या उसके आसपास झ्भिलिखित किया गया था जबकि घटना घटित हुई श्रौर बयान 
देन धाप व्यक्ति को जिसो कार्यवाही मे इसी बात के विषय पे साक्ष्य के लिए बुलाया जाता है, तो 
पैतनून शहादत के प्रधीन पूंवातीन बयान का उसकी पुष्टि (007090007) के प्रयोजन के लिए 
उपयोग किया जा सबता है। ऐसी परिस्थिति मे राज्य कर्मचारी को पूरदकालीन बयानो का सुप्रायता 


परकूतर से 7 3 (25) नियुक्ति (ए) 6/ध्र॒त [8 दिनाक 4 2-962 तथा इसी सत्या बा 
भरकयूलर दिनाव 8-]-396 2. 


40 ] राजस्थान सी सी ए खूह्स [ नियम 6 (वी शास्तिया) 


करने की इजाजत दी जानी चाहिए । कृष्णलाल गोदारा वि राजस्थान सरकारो में सम्मति प्रकट 
की गई कि प्रारम्भिक जाच म लिए गए गवाहो के बयान विशेषाधिकार के दस्त॥वज (ए7शा०08४06 
00०७:॥४7($) नहीं होते क्याकि उनसे काई सावजनिक हित को हानि नहीं पहुचती। 


इस्तावेजों की नकलें 


नियम 6 (3) में दस्ताबेजो वी नकले देने का कोई प्रावधान नहीं हैं । इसलिए, साधारणत- 
दोपी कमचारी को नकलें देना जहरी नही है और इतना ही परियाप्त होगा कि उसे दस्तावेजा वा 
निरीक्षण करने और उनम से उद्धरण लेने की भ्नुता दी जाव । ध्यान रहे कि उद्धरण लेने के लिए 
बेवल कच्ची पेसिल का उपयोग किया जा सकता हैं न कि स्थाही, कोर्पिंग पेंसिल का, या बॉल 
पोइन्ट का | रेकर्ड का मुझ्लायना करत वक्त दस्तावेजों पर किसी भी प्रकार का तिशान लगाना 
निपिद्ध है। 


जैसा कि ऊपर बताया जा चुया है, वयानी का उपयोग क्वल सम्बन्धित गवाहों से जिरह करने 
के लिए क्रिया जा सकता है । श्रत एस बयातो की प्रतिया व जिए माग तभी करनी चाहिए जब वि 
उन गवाहा को शहादत के लिए बुलाया गया हो । यदि नकलो के लिए आविदन नहीं किया, तो यह 
समभ लिया जाएगा कि इस प्रयोजन के लिए नव॒लो को जरुरत नही थी! ऐसी प्रतियों का उपयोग 
किसी बाद की झवस्था म नही क्या जा सकता, न ऐसे बयानों पर अनुशासन प्राधिकारी विचार 
ही कर सकता है। ऐसी प्रतिया सम्बन्धित गवाह के बयान हाने स पहल वाजिव समय म॑ दी जानी 
चाहिय । गवाहों के दयान लेन स पहले की अवस्था मे, नकलो के जिए दिया पया झावेदन प्रस्वीकार 
किया जा सकता है । परन्तु यदि दोपी कमचारी ऐसी प्रतियो क लिए श्राग्रह करे, तो झनुशासन 
प्राधिकारी अपने स्व्रविवेक मे भ्रतुमति दे सकता है ताकि कर्मचारी प्रभियोगो के उत्तर म श्रपना 
प्रतिवेदन उनके प्राधार पर तैयार कर सके | 


कभी कभी दोपी कम्रचारी सरकारी रेकार्डो की फोदो-स्टेट नवल बनवाने की गनुमति के लिए 
प्रार्थना करते हैं । यदि ऐसे दस्तावेज मामले म ठोस महत्व रखते हो (ससतत हस्तलिपि या हस्ताक्षरों 
का सबूत) तो (सरवपरी निदेश नुसार) सहो कदम यह हागा कि ऐसी फोटो-स्टेट नकलें सरवार स्वय 
बनवाले और कम चारी को उपलब्ध करा दे क्योदि किसी निजी फोटोग्राफर द्वारा फोटो खिचवाने म॑ 
बाहरी व्यक्ति को सरकारी रेकार्ड देखने का मौका मिलता हैं जो झनुचित है। अन्य प्रकार के मामतरो 
में, जिनमें फोटो स्टेद नकतें झ्नावश्यक है, एसी अनुमति भ्रस्वीफार की जा सकेगी । 

अनुशासन प्राधिकारी, लोक सेवा श्रायोग की रिपोट? और गोपनीय प्रारम्भिक जाच मे लिए गए 
बयान » व भ्रप्टाचार निरोधक विभाग की रिपोट! का निरीखणा करने और उनम से उद्धरण लेने की 
अ्रमुमति अ्रस्वीकार कर सकेगा । यदि रेकाड महत्वपूर्ण हा, तो उसका निरीक्षण करने या मकलें देने, 
यथा स्थिति, की ग्रतुमति दी जानी चाहिए अन्यथा राज्य कर्मचारी यह दलील कर सकेगा कि जिन 
सारभूत दस्तावेजा की प्रतिया प्राप्त करते का उसे अधिकारी था उनके लिए जाच अधिकारी द्वारा 
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#भार 96] सुप्रीम कोट 493-प्रजाव सरकार वि सोधी सुखदेवसिह । 
भर 959 उड़ीसा 52-जामेश बुशी वि कलेक्टर गजम ) 

4९ 957 पटना 357-पुनीतलाल साहा वि बिहार सरकार ॥ 


के ० के 5 


नियम 6 (बड़ी शीस्तया)] अनुशासन एवं राज्य कर्मचारी [ !! 


इन्वारी करने के कारण वह गवाहो से प्रभावशील तरीके से जिरह बरने से वचित रहा । इसको 
श्राइतिक न्याय के सिद्धात्त की अवहेलना माना जा सकता है ।! जब कि राज्य क्मचारी को महत्वपूर्ण 
दस्तावेज नही दिए गए, तो निरुंय हुआ कि उसे नोटिस का उत्तर प्रस्तुत करने के लिए समुचित अवसर 
अदान नहीं किया गया ।* चाहें दोपी कर्मचारी ने लिखित उत्तर पेश क्या हो या नहीं, उसे बचाहो 
का बयान लेने से पहल दस्तावेजों का मुआयना करन का हक है।रे 


प्रतिरक्षा फी तैयारी" -दोधी कर्मचारी को अपना वचाव पक्ष तैयार करने के लिए सरकारो 
रेकाड का निरीक्षण करने का हक अधिकार स्वर प्राप्त है। यह कानून द्वारा प्रदत्त एक अवसर 
है। यह भ्रवसर वास्तविक होना चाहिए न कि विधि की खाना पुत्तिमात्र, प्रभावशोल होता चाहिए न 
कि दिखावदी और उत्तके बाद कर्मचारी के स्पप्टीकरण पर न्यायिक विचार दिया जाना चाहिए २६ 


याज्ना भत्ता + 


अनुशासन प्राधिकारी की अनुमति से, दोषी कर्मचारी, अपनी प्रतिरक्षा बे लिए की गई यात्राप्रो 
के लिए यात्रा-भत्ता उठा सकेगा । जाच की कार्यवाही की तारीखो पर उपस्थित होने के जिए भी वह 
यही यात्रा भत्ता पान का झ्रधिकार होगा जो वह साधारणतः तियमानुवूल पाने का हकदार है। 
ितम्बन की ग्रवस्था में भी भत्ते वी दरो में कोई श्रन्तर नहीं श्राएया । इस विपय म राजस्थान 
यात्रा भत्ता नियमों का नियम 27 (2) लागू होगा । 


नियम 6 (4)--प्रावधान करता है कि यदि दोपी कर्मचारी उसके विरुद्ध अ्रधिरोषित झरभि- 

योग या ग्रभियोगी को स्वीकार करनले तो अनुशासन प्रधिकएरी इसी अवस्या (६७४८) पर प्रत्येवः चार्ज 
पर श्रपना निष्वर्प अभिलिखित करेगा और नियम 6 (0) से (2) के श्रनुसार अस्तिम निराय नै 
लिए कार्यवाही करेगा । इसके प्रतिकूल, यदि प्रतिरक्षा वे लिखित प्रतिवेदन में, सभी अ्रभियोग 
स्वीकार नहीं विए जादें या निर्धारित भ्रवधि में कोई ऐसा प्रतिवेदन पेश ही न हो, तो अनुशासन 
प्राधिकारी या तो दोपी द्वारा अस्त्रीकृत प्रभियोगो पर जाच स्व्य करेगा या उन वी जाच भण्डव 
द्वारा या प्रपन स॒7 के अनुसार नियुक्त जाच अधिकारी से करवाएगा। यह उपन्यण्ड 0 8 
स॑ 29* के अधीन प्रतिस्थापित किया गया है। पहले स्वीकारे गए अ्भियोगो वे लिए ऐसा प्रावधान 
नही था। उप-खण्ड (4 क)* भी नया जोड़ा गया है (उसी 0 5 ह स 29 दिनाक 9 अक्टूबर, 
६974 द्वारा)। नए उप-खण्ड 4 के के झनुसार, यदि दोषी कर्मचारी अ्रपनी प्रतिरक्षा बे विख्तित उत्तर 
में घाजं का कोई आरर्टीकल स्वीकार नही करे, झथवा उसने बोई लिखित उत्तर पेश ही नहीं क्या 
हो परन्तु जो स्वय जाथ प्राधिकारी के सम्मुख उपम्यित हो, तो जात प्राधिकारी उससे पूछेगा कि 
भाया बह प्रपशाधी है था कोई वरियत पेश वरनी है भौर यदि इस स्टेज पर भो वह विसी अ्भियोग 
पर वह प्रपता दोप स्वीकार करले तो जाच भ्रधिकरारी उसया वथन प्रभिलिखित करेगा और पअ्रपने 
हस्ताक्षर करेगा। ऐस रेकाई पर वह उक्त राज्य कमंचारी के हस्ताशर भी करवायगा । लाच प्राधि- 
बारी स्वीबारे गए ध्रशियोग पर अपराधी होने वा निष्कर्ष लिखेगा और जिन प्रभियोगो को राज्य 

4 जल मन रच मी कीट 

#। 96व सुप्रीम कोट (623-मध्य प्रदेश सरगार वि दितामन मदाशिद चैजम्पायन ६ 

शैर 96] श्रान्घ प्ररश 289 | 

औभारे 97 दिल्‍लो 33-सूरतामह वि एस झ्रार वक्षी। 

हि /ध8 970 बेरत 65-दव्राहिम कु जा वि करल सरकार ६ 
श्र 5. 3 (7) नियुवित्र (8 ॥)/67 दि 9-0-74 | 


] 
2 
3 
4 


2 ] राजस्थान सी सी ए झल्स [ नियम 6 (वी शास्लिय) 


कर्मचारी ने स्वीफारा नहीं हैं उन वे विषय मे जाब वरने के लिए झागे कार्यवाही करेगा। यदि वह 
अपना अपराध स्वीयार नही करे झौर प्रतिरक्षा प्रस्तुत वरना चाहे, तो नियमों वे झनुसार प्रागे जाबच 
को जाएगी । 


जब कि राज्य वर्मचारी ने साफ शब्दो में मपना दोष स्वीवार वर लिया हो भौर वह उसके 
विरुद्ध श्रधिरोषित अभियोग प्रगोौकार करे, तो सिवाय नियम 0 वे उप-नियम (9), (0) (!) 
तथा (१2) के अधीन वार्यवाही वरने के, श्लौर वोई भागे जाच वरने वी जरुरत नहीं होगी ।! निष्पर्ष 
स्थापित बरने के लिए दोष वी स्वीकारोक्ति स्पप्ट भर सदेह रहित शब्दों में होनी चाहिए । जब 
कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दोप वी सदेह रहित स्वीयारोक्ति नहीं थी, तो उसके प्रापार पर 
उसके विदद्ध पारित बर्खास्तगी के प्रादेश को विस्तृत जाच वे ब्रभाव में झभत्यन्त दुर्वंल माना ।7 जब 
कि प्रार्थी ने जाच की वारयंवाही म प्रपने भ्रापत्रो जाच प्रधिवारी वी दया पर छोड दिया भौर दया 
की प्रार्थना के श्राधार पर ध्रपती पैरवी करन (मामला भंगडने) स इन्दार बर दिया, तो निशांप हुप्ा 
कि उसको दी गई सजा वैद्य थी झौर उसका दिया ग्रया झवसर कानूनन परियाप्त था १ जब कि 
आरोपों की स्वीशृति भपवादरहित नहीं थी, जिसम यह पक्ष प्रस्तुत किया गया था क्ि उसके द्वारा 
वी गई झनियमितताए ऐसी परिस्यितियो की वजह से हुई जो कि उसवे नियन्त्रण वे बाहर की घी, 
और जाच प्रधिकारी ने न तो प्रार्थी की प्रतिरक्षा के इस श्रारोप को सण्डित करने के लिए श्िसी 
गवाह का बयान लिया और न ही दोपी कमचारी नो उसके स्पप्टीवरण मे उल्लेखित विशेष परिस्थि- 
तिया साबित करने का मौका दिया और प्रतिरक्षा बे इस भाग पर विचार ही नही किया, तो निर्णय 
हुआ कि जाच भ्रधिकारी ने अपना दिमाग नहीं लगाया श्रौर बिना कसी शहादत के प्रार्थी का भ्रस्याई 
दुस्पयोग ((७00०49 70097970.9790॥) वा दोपी मानवर वह पपने भ्र्ध-न्यायिव कत्तव्यों वे 
पालन भ विफत हुआा है। इससे प्रात्नतिब न्याय क सिद्धान्त का खुला उल्लधन हुप्रा है, इसलिए, 
उसका निष्कर्प कायम नही रखा जा सकता ॥4 


जञाच प्रधिकारी की नियुक्ति --भनुशासन प्राधिकारी या तो स्वय ऐसे भ्रभियोगो की जाच पर 
सकेगा जिन्हे सम्बन्धित राण्य कमचारी ने अगीकार नही क्या है या वह जाच करने वाले प्राधिकारी 
जिसे भ्राम तोर से 'जाच भ्रधिकारी' कहा जाता है, कि नियुक्ति वरेगा या एबं जाच मण्डत का 
गठन कर सकेगा । जाघ अधिकारी केवल तथ्यो का पता लगाने वाला प्राधिकारी होता है ॥* प्रान- 
तिक न्याय के नियमानुसार, वह मामले मे «यक्तिगत रुचि रखने वाला या पक्षपातधारी नही हाना 
चाहिए ।९ वह खुले दिमाग का तथा दोपी क्मंचारी के विरूद्ध पक्षपाती रुख रखने वाला नहीं होना 





] ४ 96] त्रिपुरा |-रबिद्द्र पोहन वि अरबन ट्रस्ट, तिथुरा । 
#वार 965 जम्मू-कश्मीर 53 तथा #।छऐ 963 बम्बई 22 ॥ 
2 4 96] सुप्रीम कोट 070-जे- पो सकसना वि मध्य प्र सरकार, 
पर (963) १3 राजस्था7 28 । 
#जार 963 पंजाब 37 
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#ैार ]964 आान्श्र प्रदेश 407-अब्दुल रहीम वि चीफ एग्जीक्यूटिव झआफिसर | 
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के ७ + ५० 


नियम 6 (बडी झास्तिया)] अनुशासन एवं राज्य कमंचारी [ ॥3 


चाहिए ।* एक अ्रधीनस्थ अधिकारी को जाच प्राधिकारी के अधिकार सुपुर्द क्ये जा सकते हैं, परन्तु 
बह दोपी राज्य कर्मचारी के' पद स्तर से ऊचा होवा चाहिए ।! जबकि कलकत्ता उच्च स्यायालय 
के मुख्य न्यायाधीश ने उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के विरूद्ध अधिरापित अ्भियोगो की जाच करन 
के तिए उसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का नियुक्त किया तो यह निणय हुआ कि मुख्य न्याया* 
घीश के लिए यह श्रावश्यक नहीं था कि वह मामले में स्व्थ॒जाच करे झोर वह झ्रन्य न्यायाधीश का 
यह कार्य सुपुदं करत के लिए सक्षम था £। एक अन्य मामल मं, भारत सरकार के सचिव न एक 
राज्य कर्मचारी के विरूद्ध अभियोग निघारित किए और डिप्टी हाई कमिश्नर को जाच अधिकारी 
नियुक्त करने का श्रादेश दिया तथा कथित राज्य कमचारी को कहा गया कि वह अपना जिखित 
प्रतिवेदन डिप्टी हाई कमीश्नर द्वारा चुने गये जाच श्रधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करे । जाच अ्रधिकारी 
न ग्रपने जाच वी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रेंपित की और दोपी कमंचारी को दूसरा नोटिस जारी 
करन के पश्चात्‌ तथा लोक सेवा धायोग से परामर्श लेकर, कमच री को सेवा से वर्खास्त कर दिया । 
इसमे यह दलील दी गई कि भारत सरकार के सचिव का यह अझ्रधिकार नहीं था कि वह जाच 
प्रधिकारी का चुन'व करन की अपनी शक्ति किसी प्रम्य अधिकारी को सुपुर्द करदे | इस मामले म 
निर्णय क्या गया कि वास्तव भें कोई सुपर्दगी उिल्तुल ही नही हुई । जो अ्रधिकारी मामले म निर्णय 
देने का प्राधिक्ार रखता था वह उसकी सामग्री एकत्र करन के विए कसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर 
सकता था | जब तब कि ऐसा प्राधिकारी मामले में सुतवाई करने के अपन आवश्यक वत्तंब्या का 
परित्याग नही बरदे झौर एकत्रित की गई स मग्नी पर स्त्रय. का दिमाग न लगाए और अपने खुद वे' 
निष्कर्षों पर ने पहुंचे तो सामग्री एकत्रित करने के लिए किसी अधिकारी की नियुक्ति करन ह॒तु 
प्रापतति नहीं उठाई जा सकती ।3 इसी प्रतार जयकि एक जाच समिति का गठन डिविजनल अभि- 
सन्ता के स्थान पर सहायक अभियस्ता ने क्या तो निर्णय हुआ कि जाच समिति द्वारा प्रेषित रिपोर्ट 
मुल्यहीत नहीं थी तथा उस पर कायवाही की जा सकती थी ।१ ब्रमुशासन प्राधिकारी जाच 
पचालन का प्रधिकार किसी को सुपुद कर सकता है? परन्तु जाच अ्रधिकारी किसी प्रन्य व्यक्ति को 
ग्पत स्थान पर जाच झधिरारी का कार्य करने के लिए नियुक्त नहीं कर सकता ।९ न तो जाच 
प्रधिकारी नया श्रभियोग लगा सकता है,” और र ही किसी दण्ड वी सिफारिश कर सकेगा ।ह 


मव-इन्मपेक्टर पुलिस का पद अधीनस्थ सेवाझो में सम्मिलित है और इन नियमों से सलग्न 

भनुगूची ]] में उल्लिखित है। नियम 5 के ब्रनुमार, विभागाव्यक्ष या राज्य सरयार के प्रनुमादन 
प्र उसके द्वारा विशेषतः प्राधिहवत प्राधिक्षरी को हक हैं कि वह नियम 4 में बताई हुई सभी 

55 न सी 
+ 8#।ए 956 बलकत्ता 66-ए ग्यार- एस चौधरी वि भारतीय सथ । 

“भी 954 सुप्रीम कोर्ट 285-प्रफुल्ल कुमार वि मुख्य न्यायाधीश, कलकत्ता 

965 एा.छ-66 

/थेर 968 दिल्‍लो 24-ए एस सेठी वि भारतीय सघ। 

ग8 96-राजस्थान-6 3-मदनसिंह वि भारतीय सघ । 
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पार 964 मच्य प्रदेश 38-पझ्रावन्द नाटायरा वि मध्य प्रदश सरवार 4 
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० नम जम नल 5 


]4] राजस्थान सी सी ए झूल्स [नियम 6 (बड़ी शास्तियां) 


शास्तिया मधिरोपित कर सके । इस प्रकार, प्रार्थी सब इन्सपक्टर पुलिस से सम्दन्धित अनुशासन 
प्राधिकारी, विभागाध्यक्ष होन वे नाते, भ्राई जी पुनिम था न वि डिप्टी ध्राई जी पुतिस | घू कि 
डिप्टी ग्राई जी पुलिस को राज्य सरवार के अनुमोइन म, प्रार्थी के विरूद्ध जाच प्रारम्भ करत के 
लिए ग्राई जी पुलिस ने विशिष्टत झधिदृत नहीं विया था इसविए, प्रार्थी को नियम 6 के प्रधीन 
चाज-शीट और झारोपो के साथ जारी विया गया नोटिस पभवद्य 7रार दिया गया झौर रहू किया 
गया ।! जाच प्राधिकारी का पद स्तर इत नियमा मे दिए गए निर्देपानुमार होना चाहिए ।॥? यह 
आवश्यक नहीं है कि जाच अधिकारी स्वयं शास्ति अधिरोपित बरने वाना प्राधियारी हो या उसके 
बरावर वे पद स्तर का हो ।१ जब दि पहले नियुक्त किए गए जाच अधियारी या स्थानान्तर जाच 
के दौरान हो जान के कारग्य उसके स्थान पर दूसरे झधिकारी की नियुक्ति बी गई, तो दूसरे जाच 
अधिकारी द्वारा पूरी की गई जाच को दूषित होना नही माना गया ।* मुस्तगीय (शिक्रायतवर्त्ता) वों 
या कसी एसे श्रधिकारी को जाच प्राधिवारी तियुक्त नही प्रिया जा सत्ता जिसकी रिपोर्ट पर जाच 
प्रारम्भ वी गई थी ।% जाच॑ प्रविवारी न्‍्यापाधीश वे समान होता है इसलिए उससे यह श्राशावी 
जाती है कि वह पश्रपात रहित तरीबे से श्नुलग्नना रहित (छाती ॥0 आ2णाग्रथा७), खुले दिमाग 
से शालीनता से वार्य करे ।? जो मामला उसे जाच करने वे लिए सुपुर्द हुआ है, उसम वह स्याया- 
धीश भ्ौर गवाह दोनो नही हो सकता 7? 


राजस्थान सरवार मे निर्देश जारी किए है शितम परामर्श दिया है कि समान्यत जाच मण्डत 
का गठत नही करता चाहिए जब तक कि मामला बहुत जटिल और उल्लभन भरा ने हो । जाच 
अधिकारी की चुनाव करने मे झरोपो को गरभीरता श्र दोषी राज्य कर्मचारी वे पद स्तर का 
खयाल रखता चाहिए । जाच एसे ग्रधिकारी वो सुपुद॒ नही करनी चाहिए जिसन खुद से प्रारम्भिक 
जाच की धी या जिसने पहले मामले के विवाद ग्रस्त विन्दुओं पर श्रपती सम्मति प्रव॒ट की थी। जाच 
अधिकारी के कत्तग्य पालन करने हेतु ऐसे अधियारी को चुनना चाहिए जो श्रवनी पक्षपास हीतता 
श्रौर स्थायिकता के लिए प्रसिद्ध हो । जाच चालू रहते जब एक जाच प्रधिकारी के स्थान पर दूसरा 
अधिकारी नियुक्त क्या जावे तो उसही नियुक्ति भी निर्धारित प्रपत्र स 7 द्वारा की जानी चाहिए। 
एसी परस्थितियो मे दोषी कमंचा।री को फिर स नई जाख प्रारम्भ बरने की माग वरने का ग्रधियार 
नही है । जब तक कि कसी विशिष्ट मामले भ, नव नियुक्त जाच झधिकरारी, मामले की परस्थितियां 
का देखत हुए, दुबारा गवाही लेना झावश्यक नही समझे, तथ तक उसे ऐसा करना जरूरी नही है। 

नियम 6 (5) --इस नियम के अ्रधीत, अनुशासन प्राधिकारी बिसी व्यक्ति को जाचे 
अधिकारी के समक्ष अभियोगी की पुष्टि मं मामला प्रस्तुत करने अर्थात्‌ पैरवी करने के लिए नियुक्त 


क्वीन +तत+_ल383३त३ंनह » त ् ानततततहतनत.................................नत 


977 एशाओर 42-पतहसिह लोढा वि राजस्थान सरकार । 

पर 970 सुप्रीम कोर्ट 22-भारतीय स्रथ वि जगजीत सिह । 

अर 960 झान्क्रअदेश 473-मध्यप्रदेश सरकार वि शादु'ल सिंह । 

#&8 970 सुप्रीम कोड 095-जनरल मैनेजर पूर्वी रेलवे वि. ज्वाला प्रसाद सिह । 
]956 कलकत्ता 662 व #॥8९ 955 पेपयू 427 और 975 3.29 0 682 
(इलाहाबाद) । 

6. #थ३ 958 पजाबव 327, #॥7 962 जिपुरा 5 


7 “थार 956 कलकत्ता 278-शआ्राशुतोप दास वि प्‌ बंगाल सरबधार। 


के ५७ ७ 


नियम 6 (बडी शौॉस्तया)] अनुशासन एवं राज्य कर्मचारी (: इ4 


कर सकेगा | विरोधी पक्ष की ओर से दोपी राज्य कर्मचारी स्वय अपने मामले की पैरवी कर सकता 
हैँ या किसी अन्य राज्य कर्मचारी का चुनाव झनुशासन प्राधिकारी के अनुमोदन से कर सकेगा । इस 
प्रयोजन के लिए साधारणन; राज्य कर्मचारी को वकील नियुक्त करने की झनुमति नही दी जाएगी, 
परन्तु यदि अनुशासन प्राधिकारी द्वारा अभियोगों की पुष्टि में पैरवी करने वाला व्यक्ति कोई वकील. 
पब्विक प्रोसीक्यूटर या प्रोसीक्यूटिंग इन्सपेक्टर या प्रोसीक्यूटिंग सब-इन्सपंक्टर हो, तो दोपी कम 
चारी का भी अधिकार होगा कि वह अपनी पैरवी वकील से करवा सके । 


इसके झतिरिक्त यदि मामला इतना जटिल व उलभन भरा हो कि कर्मचारी के जिए भ्रपनी 
है लेने 
प्रतिरक्षा ठीक तरह से करना कठिन हो, ता अनुशासन प्राधिकारी उसे वकील से सहायता लेने की 
प्रनुमति प्रदान कर सकेगा । 


प्रतिरक्षा में श्रन्य राज्य कर्मचारी (जिसे सहायक ग्रधिकारो कहते है) वी सहायता प्राप्त करन 
के लिए निम्नलिब्वित शर्त्तें पूरी करती चाहिए -- 


() प्रस्तावित सहायता भ्रधिकारी की लिखित स्वीकृति पेश करनी होगी । 


(2) भ्रस्तावित सहायता ग्रधिकारी को अपने स्वय के उच्च अधिकारी से ग्नुमनि प्राप्त 
करनी होगी । 


(3) उक्त सहायता अधिकारी से दो री कर्मचारी द्वारा पैरवी में सहायता लेने हेतु अनुशासन 
प्राधि॥ारी का अनुमोदन प्राप्त करना होगा । 


राजस्थान सरकार ने निर्देशन जारी करके सलाह दी है कि श्रभियोजित व्यक्ति को अपना 
बचाव करने के लिए उपयुक्त अवसर मितना चाहिए “इसलिए यदि मामला प्रत्यन्त जदिल और 
बठिन हो या जब कि श्रभियोगित व्यक्ति को सभवत दुविधा का सामता करना पड गा, तो उसे 
बानूनी सहायता लेने बी इजाजत दी जानी चाहिएः (957 झआान्प्रप्रदेश 444, 958 इलाहाबाद 
532 प्रौर !96 कलकत्ता ) |" परन्तु इसकी झनुमति अत्यन्त ग्रधवाद स्वरूप परस्थितियों में दी 
जानी चाहिए झ्ौर उसके कारण रेक्ड में लिखित मे भ्रदित बरने चाहिए ४* किन्तु सरकार बा 
भाशय यह है कि सामान्यतः दोपी बर्मंचारी को ववील की सहायता लेने की इजाजत नही देनी 
चाहिए।+ 
प्रन्य राज्य कर्मचारी से सहायता लेने का राज्य कमंचारों को झ्धिकार --यह एक बानूनी 
परिवार है जिसवो प्रस्वीकार नही क्या जा सकता । सी एल सुब्रामणियम वि कस्टम कलेक्टर" 
“मे सर्वोत्तम न्यायालय ने कहा है. कि यह झ्धिकार झादेशात्मव (घाथातेशयाओ) है जो सविधान वे 
प्रनुष्देद 3।। के प्रधीन दी गई गारटी को नियमित करता है, क्यों कि राज्य कर्मचारियों को प्राम 
तौर से कानूनी प्रशिक्षण नहीं होता | झत* दोपी वर्मचारी को प्रतिरक्षा वा प्रवसर देने वे लिए झन्य 
फओ ++ हे परत जीिलर- शी कक इज 47 जय कक 2 क न थे कम जज ड 2 विज 
* परनुशासन कार्यवाहियों वी राजस्थात सरकार की पुस्तिका, झनुच्छेद 2. 
नी भ्रधियूचना स. छ, 2 (35) #एए85 (#)/57 दिनाक 7-0-58; छ. 23 (36) #7ए0७ (8) 
37 दिनार' ]7-0-58; मे 0. 4340॥7 23 (65) 87705 #&|57 दि 7-0-58 भौर 
न. 9 ]4340/& 23 (65) 8फ90$ (८) 55 दिनाक 3-2-56 


ऐ. 49729, 72 049 (नुप्रीम बोर) २ #वार 972 5८ 278 


]6 ] राजस्थान सी सी ए रूल्स [नियम 6 (बडी शाह्तिया) 


राज्य कर्मचारी से मदद लेने की इजाजत दी जाती है। सभवत दोयी कमचारी श्रपना पश्न स्वयं 
संचालित करने की सही मानसिक स्थिति में नहीं होता, उसकी अ्रयक्षा, सहायता प्रधिकारी उससे 
झधिक विद्वान तथा कायकुशल हो सकता है। श्रत न्यायालयों को यह देखना चाहिए कि न्यायिक 
सुनवाई के इस प्रवशेष म प्रशासन दखल नही कर ।! जय दोषी कर्मचारी द्वारा सहायता वे निए 
चुने गए व्यक्ति को किमी सही कारण से झनुमति नही दी जा सके तो भ्रनुशासन प्राधिकारी को 
चाहिए कि वह किसी प्रन्य व्यक्ति का चुताव करन के जिए दोपी कर्मचारी को कहे ।* भारतीय सब 
वि अब्दुल कादर» में तय क्यि। गया कि जब, दोपी क्मंच री को अपने पक्ष की प्रतिरक्षा करने के 
विए झन्य राज्य कमंचारी से सहायता लेने की ग्रनुमति नहीं दी गई तो पनश्षप त स्वत हो गया 
जिसके लिए किमी अन्य सबूत की जरूरत नही है श्रौर इस कारण से जाच दृपित हो गई । 

वकौल की सहायता -- जैसा कि ऊपर बताया गया है. साधारण तौर से दोपी कर्मचारी को 
अपन बचाव भी पैरोकारी वकील से करवान का अधिकार नही होता | इसविए, इसके लिए मागी 
गई अनुमति भ्रस्वीकार करना उपयुक्त अ्रवसर देने से इन्कार करता नहीं होता ।॥! एक तिरा कथन 
कि जाँच अधिकारी ने दीयी कर्मचारी के मामले म प्रोसोक्‍्यूटिंग इन्सपेक्टर से परामश् लिया, जब जि 
रेकार्ड पर एसा कोई तथ्य नही था जो यह्‌ सकक्‍त करता कि जाच श्रधिकारी ने प्रोमीक्यूटिंग इस- 
पेक्टर मे कसी भी प्रकार से सहायता जी, तो नि्ंय हुमन्ना कि रेसपोन्डेट्ट को वकील से सहायता 
लेन का अधिकार स्वरूप हक कोई नही था ।?₹ 


इसके विपरीत जब कि मामले के तथ्य जटिव हा या उनमे कोई कानूनी मुद्दा समाविष्ट हो, 
या विषय तकनीती हो या शहादत बहुत ज्यादा हो, वा वकीज नियुक्त करने वी अनुमति प्रस्वीकार 
करना प्राह्ृतिक न्याय के सिद्धान्त का उल्लघन होगा क्यांदि दायी करमंचारी को अपना बचाव करन 
का समुचित भ्रवसर भ्रस्वीकार कर दिया गया ॥९ 


एक राज्य कर्मचारी पर दुरुपयोग 0589970 फ़धधा0) का अभियोग लगाया गया। उसने 
अपनी प्रतिरक्ष। क लिए वकील नियुक्त करने की प्राथना की, परतु अनुमति इस आ्राघार पर 
अस्वीकार कर दी गई कि प्रथम तो उसन जाच में भाग नहीं लिया जो इकतर्फा की गई और द्वितीय 
यह कि उस सेवा से हटा दिया गया है। इस मामल मे निर्णय हुआ्ला कि इस अस्वीकृति स नियम 26 
(5) के। उल्लंघन हुआ क्योंकि उसे अपने भ्राप की प्रतिरक्षा करने का समुचित ग्रवेध्तर मना कर दिया 
गया ।* जब कि विभाग न इस बात पर विचार ही नही क्या क्षि द्राया मामते की परिस्थितियों मे 
बक्ीत की सहायता लेता वाजिव है या नही, तो अस्वीकृति का आदेश सलारिज किया गया ।£ जब 





]। भार 970 कलकत्ता 545-भारतीय संघ वि एस वी विस्वास | 

2. 975 7.89 7८ 40 (केरल)-एन थी पदुमनाभ व डाकसानों के ग्रधीक्षक ! 

3. 4977 7.89 ८ 974 (वम्बई) 

4. थार 974 सुप्रीम कोट 589-#थ्णचन्द्र टण्डल वि भारतीय सघ, 876 96] ॥४- 
]04 ए के ब्यास वि राजस्थान मरकार । 

5  977 ४/ै7 645 राजस्थाव सरकार वि दान मल । 

6 “४8 974 सुप्रीम कोर्ट 589-#प्णा चन्ट्र टडन वि भारतीय सघ । 

य.. #ार 972 सुप्रीम कोर्ट 2878 


8 978 80 0 654 मद्रास-एस वाई वैक़टश्वरलु वि डाइरेक्टर जनरल | 


नियम 6 (बडी शास्तिया)] अनुशासन एवं राज्य कर्मचारी [37 


फि ग्रतुशासन प्राधिकारी को वरियत के लिए वकील वी इजाजत हेतु प्रार्थना की जावे, तो दोपी 
कमचारी की ऐसी प्रार्थना पर समुचित विचार करना होगा। जब कि एक मामले में अनुशासन 
भ्ाधिवारी का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए एक प्रशिक्षित पुलिस प्रोसीक्यूटर या ए सी डी. वी 
नियुक्ति कौ गई, तो यह तय हुआ कि यद्यपि ऐसे सहायक अधिकारी को वकीस नही कहां जा सकता, 
तथाति दोधी कमंचारी को वकील की सहायता प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए यह एक अच्छा 
आधार था ।! परल्तु मद्रास उच्च न्यायालग्र ने फंसला दिया है कि स्पेशल पुलिस एसटेवलिशमेन्द 
का सदस्य वकील की श्रेणी मे नहीं श्राता 2 


नियम 6 (6) (क)-साक्ष्य भ्भिलिखित करना.---यह नियम सशोधित रूप मे जी एस आर 

]29 से एफ 3 (7) नियुक्ति (एना)/67 दिनाक 9 अक्टूबर, 974 द्वाश प्रतिस्थापित क्यी 
गया हैं। दोषी कर्मचारी को अपना पक्ष निवेदन करने के लिये सहायक रखने का अ्रवसर प्रदान 
करने के पश्चात, जाच अधिकारी के लिए झ्रागे का कदम यह होगा कि वह प्रस्तुटकर्त्ता प्रधिकारी से 
0 दिन की भ्रवधि में अपने गवाहों और झ्भिलेवो की सूची पश् करने शौर साथ ही उनकी प्रतिया 
दोपी कर्मचारी को देने के लिए क्हेगा | गवाहो की यूची प्राप्त होने पर, जाच अधिकारी सूची के 
अनुस्तार सारभूत गवाहो को तलव करेगा । ततृपश्चातू, जबकि गवाहान उपस्थित झ्राबे भौर दस्तावेज 
पाइल पर झाजातें, तो वह प्रस्तुतकर्ता श्रधिकारी को अपनी शहादत आरम्भ करने के लिये प्रादेश 
देगा। पहले वह प्रस्तुतकर्ता श्रधिकारी को इजाजत देगा कि गवाह मी मुल्य परीक्षा (किफायरशक्षाणा 
77 (४) करे, उहके' वाद दोपी सरकारी कर्मचारी या उसके सहायक भ्रधिकारी को गवाह से जिरह्‌ 
(0४०४५ ०धाग्रात॥07) करने की अ्रनुमति देगा । जब भवाह से जिरह पूरी हो जावे, तो प्रस्तुतकर्ता 
अधिकारी उसकी पुनः परीक्षा (२९ ६३७॥॥78707) केवल उन विन्दुम्ो पर कर सकेगा जिन पर 
जिरह में प्रश्त पूछे गए थे, परन्तु बिना जाच अधिकारी की अनुमति के कोई नया विषय नही ला 
सकेगा। इस प्रकार एक एक करके जब झारोपो की पुष्टि म॒ श्रस्तुत क्यि गये सभी गवाहो भी 
अहादन श्रभिलिखलित हो जावे, भ्र्भात अभियीग पक्ष की शह दत बन्द होने के पश्चात्‌ दोपी कर्मचारी 
भी कहा जायेगा किशवह 0 दिन के भीतर अपने दस्तावेजो थ गवाहो की सूची पेश करें। उसके 
बाद सूची के अनुसार सारभूत गवाहो को तलब क्या जाकर प्रतिरक्षा की शहादत प्रारम्भ की 
जायेगी । जिन दस्तावेज तथा रेकार्ड की दापी कर्मचारी ने माय की है वे अगर जाच मे सारभूत ही 
तो जाच अधिकारी उसे मगवायेगा | दोपी क्मचारी या उसका सहायक अधिवारी प्रतिरक्षा के गवाह 
ता मुस्य परिक्षण करेगा जिसके बाद अ्रस्तुतकर्त्ता श्रधिकारी उससे जिरह कर सकेगा और दोपी 

भमंचारी उनकी पुनः परीक्षा केवल उन बिन्दुओ पर कर सकेगा जो जिरह में उठाए गये थे लेकिन कोई 

नया विपय नहीं ला सकेगा। इस प्रकार ऋमानुसार एप एक गवाह की साथ्य समाप्त हो जाने पर 

वरियत की गवाही बन्द की जायेगी । यह बात ध्यान देने योग्य है कि यदि जाच अधिकारी कसी 

गबाह को बुलान था रेकाई मगवाने के लिये किसी पक्ष को मना करे तो वह उसके कारणो वो 
रैकड पर लिखगा। जाच प्रधिकारी स्वय भी किसी गयाह से ऐसे प्रश्न पूछ सकेगा जो न्याय की 


का मे वहू उपयुक्त समके । फिर बहस को अवस्था झा जायेगी जिसके लिये दोनो पक्षो को श्रवसर 
देया जाएगा। 


| ४ >रफक्रक्लरमज स जम्मू फऊऊय सशेफ्ऊफऊऊ/ प्रेम कोर्ट रि ने 
7 972 सुप्रीम कोर्ट-सी एव सुत्रामणियम वि. क्लेज्टर, वस्टम्म, और 973 झा 
हे 7 80 ; 974 4७ ॥2 459 कलकत्ता । 


978 7.39 ॥८ (००) 47 (मद्रास) पी. एण्ड टी बोर्ड वि, एम ए हनुमस्थन 8 


॥46558॥ राजस्थान सी सी ए. खरूल्स [नियम 26 (बडी शास्तिया) 


यदि दोपी कर्मचारी लिखित भे या मौखिक रूप से भी उपयुक्त गवाहो के प्रारम्मिक जाच मे 
दिये गये बयानों की प्रतिया दिलाने का आवेदन करे तो जाच भ्रधिकारी उसको ऐसी प्रतिया 
दिलवाएगा, जो प्रतिरक्षा साक्ष्य आरम्म होने से कम से कमर तीन दिन पहले दी जायेगी हु 


राजस्थान सरकार ने ग्ननुशासनात्मक कार्यवाहियों की अपनी पुस्तिका (963) के पनुच्छेद 
3 में इस विषय मे विस्तृत निर्देश दिये है जो ऊपर दिये जा चुके है ॥ इन निर्देशानुसार मौखिक 
जाच प्रारम्भ करने से पूर्व चाहे दापी कर्मचारी ने अपना लिखित प्रतिवेदन प्रेषित क्या हो प्रथवा 
नही, उसे मौखिक बयान देने का अवसर दिया जायैगा जिस वह अपने लिखित वयान के पूरक रूप म 
या उसके स्पष्टीकरण मे, या उसने लिसित उत्तर दिया ही नही हो तो उसके स्थान म उपयोग वर 
सकेगा । यदि दोषी बयान देने से इन्कार करे तो यह तथ्य रेकार्ड पर लिखित कर लेना चाहिये । 
बयान देने से इल्कार करना झ्रारोपो को स्वीकार करना नहीं माना जा सकता । 


गवाहो के बयान दोपी क्मचारी की उपस्थिति मे लिये जाने चाहिये जिससे उसे जिरह करने 
का पूरा श्रवसर देना चाहिये । प्रारम्भिक जाच के दौरान लिय गये गवाह का पूर्वकालीन बयान इस 
प्रयोजत को सार्थक नहीं वरेगा क्योंकी ऐसा वयान विभागीय जाच का भ्र ग॒ नहीं होता । कर्मचारी 
की भोजूदगी में ही बयान लेता आ्रादेशात्मक है । कमचारी की पीठ पीछे उसकी श्रनुपस्थिति मे पूर्व 
मे लिये गये किसी बयान को दिखाया जाकर, उसी प्राधार पर कर्मचारी को उप्त गवाह स जिरह 
ब'रने के लिये नही कहा जा सकता ज॑सा कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने कन्हैयालाल वि राजस्थान 
सरकार में! तथ किया है| एक दूसरे मामले मे जबकि किसी गवाह का बयान प्रार्थी वी अनुपस्थिति 
मे भ्रभिलिखित किया गया, जिसस जिरह करन का उसे कोई मौका ही नहीं था, फिर भी उस गवाह 
के साध्य के प्राधार पर शास्ति कठोरतम बना दी गईं तो यह निणय हुश्चा कि ऐसी शास्ति का आदेश 
न्यायिक नियमों बे' प्रतिकुल था श्रौर निरस्त करने योग्य था 5 


जबकि प्राथी को जाच अधिकारी के कमरे से बाहर रखा गया और गवाह का मुख्य बयान 
कर्मचारी की प्रनुपस्थिति मे लिखा गया तो यद्यपि उसे गवाह से जिरह करने की भ्रनुमति दी गई, 
तथापि ऐसा करना जाच नियमो से विरूद्ध भ्रौर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के प्रतिकूल 
माना गया ॥3 
साधारणत दोपी कर्मचारी द्वारा किसी गवाह को बुलाने के लिये की गई प्रार्थना प्रस्वीकार 
नहीं की जाती चाहिए। परन्तु जब ऐसा प्रतीत हो कि वक्त प्रार्थना परेशान करने के लिये या जाच 
को अनावश्यक रूप से लम्बी करने के इरादे से की गई है तो प्रार्थना खारिज की जा सकेगो। ऐसी 
अस्वरीक्षति का कारण लिखित मे अभिलिखित करना होगा ।! यह आदेशात्मक है ।४ 
शहादत बृतान्त के रूप मे अभिलिखित करनी चाहिये जँसे कि न्याय अदालतें झ्रामतौर से 
लिखतोी हैं परन्तु इसम महत्वपूर्ण भ्रत्तर यह है कि अनुशासनात्मक कार्मवाहियों में गवाह को शपथ 
ननीनीनीनी।-िीतनी----नननननी-नननन-न-नननननननन-न- +++निनननन-+-५०५७५७»3->०न»+-++3++>जजन>मभनन-->००3+-->+»»»म 
] 4958 ॥.५-, 
2. 975 ल्‍ञा.२-8-हसनलाल वि राज सरकार ! 
3, #छ 962 पजाब 496, »]₹ 963 पजाब-399, 
4. शछ 962 राज 265, 963 इलाहाबाद-94, 968 सुप्रीम कोर्ट-58 
5 973 ४58 90-मोहम्मद युसुफ भली वि झ्रान्ध्र प्रदेश सरकार । 


नियम 6 (बड़ी शास्यिता)] झनुशासन एवं राज्य कमेंचारी [ 49 


नही दिलाई जा सकती । गवाह का खर्चा जाज अधिकारी अदा वरेगा और यदि गवाह कोई सरकारी 
कर्मचारी है तो वह राजस्थान यात्रा भत्तो के नियम 34 के पश्रघीन याना भत्ता उठा सवेगा । 


गवाहो के वयान जाच अधिकारी को स्वय लिखने चाहिए | यह कार्य वह किसी प्रन्य व्यक्ति 
को सुपुर्द नही कर सकता । किन्तु जब गवाह से प्रश्त पूछे जा रहे हो तव साथ ही साथ जाच अधि- 
वारी के लिखवाने पर श्र्‌ तिलेव (0/08008) के रूप मे जाच अधिक'री से सवग्न कोई टक्ण लिपिक 
या कोई अन्य लिपिक बयान लिख सकेगा * परन्तु जब सारी साक्षी दस्तावेजी थी और उससे दोषी 
क्मचारी पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडा तो यह द्नियमितवा दोपभाजित (००४१०॥८०)की गई ॥* 
अनुशासन प्राधिकारी स्वय जाच कर सकेगा, जाच ग्रधिकारी की नियुक्ति नही करने से जाच दूषित 
नही होगी । जब दोपी बर्मचारी ने मौखिक जाच की मांग ही नहीं की तो उससे समस्त कार्यवाही 
दूषित नही हुई ।” किन्तु जाच अधिकारी को यह झ्रधिकार नहीं है कि वह दोषी कर्मचारी के विरूद्ध 
खगाए गए आरोपो के विषय में उसकी अभ्रनुपस्यिति में तिजी पूछताछ करें और उस निजी पूछताथ के 
आधार पर अपना निष्कर्ष देवे ।8 


चार्जभीट देने दे वक्त ही दस्तावेजों श्रौर गवाहो वी सूची कर्मचारी को दे देनी चाहिए। जब 
ऐसी भूचिया चार्जशीट के पश्चात्‌ भी नही दी गई भ्रौर वर्मचारी न अनुशासन प्राधिकारी के समक्ष 
और अपील के मीमो मे भी कोई प्रापत्ति नहीं उठाई, तो उच्च न्यायालय ने फँसला दिया कि इन 
परिस्थितियों ने प्रार्थी को सर्व सर्वे प्रथम यह ग्रापत्ति उच्च न्यायालय में रिट की कार्यवाहियों मे 
उठाने वी इजाजत नहीं दी जा सकती ।१ 


के राजस्थान अनुशासनात्मक कार्यवाहिया (गवाहो का ग्राह्वान तथा प्रलेखो का प्रस्तुतिकरण) 
नैयम 960 के श्रधीन दीवानी झ्दालत वी तरह ही गवाहो की उपस्थिति बाध्य कब्ने के लिए 
जाच अधिकारी सशक्त है। ये नियम इस पुम्तक वे अन्त में दिए गए हैं । 
जाच ग्रधिकारी को इन नियमो द्वारा निर्धारित वार्य प्रशाती का पालन हडता से करना 
चाहिये । जवकि एक जाच अधिकारी ने न तो किसी प्रस्तुतकर्ता भ्रधिकारी की नियुक्ति वी झौर न 
ही राज्य कर्मचारी को किसी श्रन्य सरकारी कर्मचारी से सहायता लेने मे श्रनुमति दो और अधिकारी 
ने स्वयं सभी गवाहो से जिरह बी, तो वह विभागीय कार्थवाही अवैध घोषित की गई ॥£ 
पे गबाहों का प्राह्मान झौर दस्तावेजों का प्रस्तुतिकरण -जाच भ्रधिकारी का यह वैधानिक 
करेंव्य है कि सही समय पर पक्षकार द्वारा आवेदित गवाहा को तजव करे और यदि वह इस मत का 
हो कि कदिपय ग्वाहो को कोई सारभूत साक्षी नही देनी है या जिनका नाम सूची मे केवल जाच को 
वितम्बित करन या किसी प्रकार से परेशान करने की नीयत से सम्मित्रित किया गया है, तो वह ऐसे 
गवाहो की बुलाने से इन्कार कर सकेगा । यह महत्वपूर्ण है कि उसे दोपी कर्मचारी के मामले मे उदार 
को विश्ञाच हृदय होना चाहिए क्योत्रि जिस तथ्य को जाच अधिकारी मामले को सुसगत नही समभता 
हो वह कर्मचारी के लिए सुसगत हो जाए । भ्रत यदि प्रतिरक्षा के गवाहो को आह्वान करने से इनका री 


963 एऐ.ए/-३74-जसवन्तराव वि राज सरकार। 

40 | ९-०4। (आस्प्रप्रदेश) पी रामैय्या वि कलेक्टर, कुरनूल 

974 8. 45-कृष्ण चद्ध टडन वि भारतीय सघ-#र 974 सुप्रीमसोर्ट- 589. 
975 जाए (छ 2) 320-सत्यवारायग् वि राजस्थान सरकार | 

3978 55 [ (* 60 (कर्नार77)-एल दी कझीउजात्य+ $चे सटसी आतरि:3+3६> एसिनिय 4 


हे के पा + 5 


]20] राजस्थान सी सी ए रूत्स [नियम 6 (बड़ी शाल्तिया) 


करने बी शक्ति का प्रयोग जाच अधिकारी उपयुक्त सावधानी और सचेकतता से नहीं क्या गया तो 
बह सविधान के ग्रनुच्छेद 3] म प्रावधानित प्रतिरक्षा वे लिए समुचित भ्रवसर प्रदान रन के 
सिद्धान्त का उल्लघन हो सकता है ॥! यह भिद्धान्त न्‍्यायातयों मं तथा न्‍्यायाधिवरणों में समान रूप 
से लागू होता है । जब एक न्यायाधिकरण न मुलजिम द्वारा झावेदित एक गवाह का इस झाधार पर 
सम्मन वरने से इन्कार कर दिया कि मुलजिम को सहायता वरन हतु गवाहा को बुघाना उसका 
बत्तव्य नही है, तो न्यायालय ने फसल" दिया कि एसी प्रस्वीज्ृति न्याय दे प्रत्येवः सिद्धान्त और सद- 
भावना के प्रतिदूल था ): यद्यपि जाबच सवालन करने वाल अ्रधिकारी न यह निष्पर्ष निकाज़ांवि 
प्रतिरक्षा वे छछ गवाहो को बुवाया जाय किन्तु पुलिस भ्रवीक्षक न पन्द्रह गवाहो के सम्मन बरने से 
मना कर दिया भौर जाघ अधिकारी ने दोरी कमचारी को उसवे लिए झवसर प्रदात नहीं किया तो 
निणय हुश्ना कि भ्रभिदोगी व्यक्ति के विरूद्ध उसकी प्रतिरक्षा के प्रति पक्षपात किया गया है और इस 
कारण से उसके विरूद्ध पारित बर्खास्तगी वा आदेश खारिज किया गया ।३ इसी प्रकार मोहम्मद 
हसीफ वि उप अधीक्षक पुनिस* मर दावी कमंचारी को उसके गवाह सम्मव करने तथा वाछित दस्ता- 
बैज प्रस्तुत वरन वे जिए भ्रवमर नही दिया तो यह तिर्ंय हुआ कि ऐसा अवसर प्रदान किया जाता 
चाहिए था । 


नियम 76 [6 (क) () ],--यह नियम भधिसूचना सख्या 3 (5)/बामिक/#-ावर72/ 
087 8। (65) दिनाक 26 दिसम्बर 973, जो राजस्थान राजपत्र भाग 4 (ग) 
(7) दिनाक 7 फरवरी [974 को पृष्ठ 35 (80) पर प्रकाशित हुआ, वे झधीन जोडा गया है ॥ 
यह नियम शपय पत्र (हलफनामा) द्वारा गवाही लेते का प्रावध'न करता है। परन्तु सभी प्रक र के 
गवाहों वे' बयान हलफनामों के रूप भ॒ग्रहएा नहीं किए जा सकते। केवल ऐसे गवाहा वे वयान 
हलफ्नामों के रूप म लिए जा सकत है जिनकी साक्ष्य निरी १ ग्रौपचारिव' किस्म” की ही जिसस कि 
विभागीय जाच म झ्रनावश्यक विलम्ब कम किया जा सके । परतु जब भी दोपी राज्य क्मचारी या 
प्रस्तुतकर्ता अधिकारी इस पर झापती उठाए और गवाहो क्षी व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए माग करे 
ता उम व्यक्तिगत शहादत में बुताना चाहिए। इसी प्रकार यदि जाच भ्रघिकारी किसी ऐसे गवाह 
को अ्त्तिगत परीक्षण करना उचित समक तो गवाही के लिए सम्मन द्वारा बुलाया जाना चाहिए । 
श्रभिव्यक्ति प्रौपचारिक किस्म की कोई परिभाषा दी हुई नहीं है। परन्तु किसी दस्तावज को 
साबित करना या यह बयान देना कि गत्र हु न फला रिपोर्ट प्राप्त होते पर फ्ला ग्रादेश जारी क्रिया, 
* झ्रौपचारिक किस्म ! के उदाहरण के रूप म बताए जा सकते हैं! 


नियस 6 (6) (खू) --भ्रांशिक रुप मे सुने गए मामलो में भवाहो फो दुबार बुनान - यह 
नियम प्रधिमूचना स 7. 3 (5) तियुक्ति #ना। 65 दिनाक ] मांच 966 द्वारा जोड़ा गया है यह 
जाच ग्रधिकारी को अ्रधिकार प्रदान करता है कि आशिक रूप से क्सी ग्रन्य जाच ग्रधिकारी द्वारा 
सुन गए मामले मे जिस पर झथ कार्यवाही उसे करनी है, वह गवाहो को पुन परीक्षण के लिए 
बुला सके । परन्तु गवाह को पुन बण्न के लिए बुलान हेतु सही तथा पर्याप्त कारण होने चाहिए 
जो लिखित मे रेकई पर रखे जावें | गवाह को पुन. बुलाने के लिए उपयुक्त दो शर्ते वियत्त हैं। 
गा.80 962 राजस्थान-302-रमान द वि डिविजनल मेमेनिकल इन्जिनियर । 
4 955 आन्ध्रप्रदेश 768, &॥7 968 सुप्रीम कोट 58 
#ार 958 इलाहाबाद 609-बुद्धसिह वि उत्तरप्रदेश सरकार ॥ 
औ3उ 957 इलाहाबाद 634. 


के ७ ० ०+ 


यम 6 (बडी शास्तिया),] अनुशासन एवं राज्य कमंचारी [॥2 


वियम 6 (6) (ग) --इस नियम मं ताजा सशोधन जी एस आर 29 सल्या # 3 (7] 
युक्ति (8६ पा)|67 दिवाव 9 अक्टूबर 974 को क्थि। गया ताकि इस विषय म स्पष्टीकरण 
। सके दि जो दत्तावेज सरकार के कब्ज मे है परन्तु जिनका उल्लेख उपनियम 6 (क) म सदर्भित 
दी भ नही किया गया है उतक अन्वेपन (9/5.0४०7५४) तथा प्रस्तुतिकरण के जिए क्‍या प्रावधान है । 
से भ्रपेक्षित दस्तावेजों के भ्रन्वेषण या प्रस्तुतीव रण के लिए दोपी कमचा वा उक्त दस्तावेशा की 
सगतता (ए८८४०॥०५) बतादी हागी । राजस्थान सरवार व निर्देशनो* के अनुसार सरकारी अ्रभि- 
स्रो तक पहुचने (॥००८५४) का झधिझार झसिमितः नहीं है और यदि ऐसा अभिलस़ मामले म 
रभूत नहीं है, तथा/प्रयवा उत तक पहुचत बी अनुमति देना सावजनिक हिंत में वाछनीय नहीं हृ 
"उनके लिए अस्वीकृति दी जा सकती है । इसक साथ ही सरकार ने चेतावनी दी है कि श्रस्वीकृति 

प्रशिकार का प्रयोग वहुत ही कम किया जाना चाहिए | हो सकता है कि किसी दस्तावेज वी 
[प्गतता अनुशासनिक प्राधिकत्रायी का प्राथना वरत समय स्पष्ट त हो परन्तु वाद म सम्भवत 
(तिरक्षा की बोई विचारघारा उस दस्तावेज स उत्पन्न हो सकती है। झ्रत दस्तावेज तब पहुचन 
ति प्राथना भ्रस्वीकार नही की जानी चाहिए। 


दूसरो बात यह है कि स बेंजनिक हित वे आाध र पर भ्रस्वीकृति बेवल तभी दी जानी चाहिए 
भवकि एसी अ्रस्वोडृति के लिए समुचित तथा पर्याप्त ग्राघार विद्यमान हो । ऐसे मामले बहुत ही कम 
गैत हैं। यदि किसी दसततावज को राज्य वर्मचारी के विरूद्ध सबूत म पेश करन का इरादा हा ता 
उस दस्तावेज का निरीक्षण करने की इजाजत नामजूर नहीं की जाती चाहिए। बुछ भी हा, 
प्रस्वीकृति के कारण लिखित में रेकड॑ पर होत चाहियें। सर्वोत्तम न्यायालय ने भारतीय साक्ष्य 
प्रधितियम की घारा ।23 और 62 (2) के झ्रधीत सार्वजनिक हित के भ्राधार पर किसी दस्तावज 
को राषन का प्रधिकार माना है, परन्तु न्यायमूर्ति सुब्वाराव ने इस फैसले से अपती झपहमति प्रकट 
की प्रौर सरकार के इस विशपाधिकार की माग को उचित नहीं माना । 

नियम 6 (6) (घ)--(का) सशीधन 058? ]29 स # 3 (7) नियुक्ति (& वा) 67 
दिनाक 9 प्रकटूवर 974 द्वारा हुआ । यह नियम दोपी कर्मचारी की या नियम 8 के अधीन सयुक्त 
विभागीय जाच होन की दशा मे एक या भ्रधिक कर्मचारियों की अनुपस्थिति क सम्बम्ध मे है! 


पे इकतरफा कार्यवाही --यदि सम्मव वी तामील होने के बावजूद कोई दोपी झ्रधिकारी जाच 
प्रधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहे तो जाच अधिकारी इकतरफा कार्यवाही करने को स्वतत्र हागा, 
परतु उसे यह बात नियम 9 (४) क॑ अवीन लिखनी चाहिए कि नियम 6 के अधीन निर्धारित 
प्रक्रिया का पालन करना वाजिब तौर से व्यवहाये (779०४०७४|९) नही है। इसी प्रकार की कायवाही 
संयुक्त विभागीय जाच होन की दशा म करती चाहिए जबकि सम्मन वी साफ तामील हो जान के 
बबेजूद एक या अधिक दोपी कर्मचारी अनुपस्थित रह । परन्तु इसका यह तात्पम् नही है कि जाच 
प्रधिकारी अपना निष्कर्ष बिना किसी जाच के झभिनिखित करदे, अर्थात्‌ बिना कसी मौखिक या 
उस्तावेजी शहादत के ही निश्चित करे ।! जबकि एक इकतरफा जाच म अनुसरण की गई प्रक्रिया 


फऋपज-+--------न--क्‍3ह.....क्‍त.. 
पपत्र स 9 3 (25) नियुक्ति &/6] ग्रूप 4 दिनाक 4 2-]962 एवं इसी सरया वा अन्य 
प्पन्न दिनाक 8-]-962 


#|४8 १96] सुप्रोमझो्टे 493-पजाब सरकार वि सोधी सुखदेवमिह । 
964 प्ए 63-जयामनारायण शर्मा वि भारतीय सघ । 


22 ] राजस्थान सी सी. ए रुल्स >वियम 6 (बडी शास्तिया) 


नियमो के अनुकूल नही थी, तो यह निर्णय हुआ कि कार्ययाही मतमानी होने बे कारण कर्मचारी के 
विरूद्ध दोष साबित होने का निष्कर्प अवैध था ।? 


इकतर्फा कार्यवाही झारम्भ करने के लिए शर्ते -- विभागीय जाच इकतर्षा प्र्थात्‌, एक या 
अधिक दोधी कर्मचारियों वी गैर हाजिरी में केवल तभी चपत समती है जब कि 
(।) पेशी की तारीख भौर स्थान निश्चित्‌ किए जा चुके हैं श्रौर उनवी सूचना यथोचित 
तरीके से दोषी करमंचारी या कर्मचारियों को दो जा चुती है, झौर 


(2) वक्त कमंचारी पेशी की कथित तारीख को बिना किसी परियाप्त वारगा अनुपस्थित रहे। 
शब्दावली “बिता शिसी परियाप्त कारण के” नई जोडी गई है। यदि पेशी की तारीख और स्थान 
की सूचना दोयी कर्मचारी को तही दी गई हो, ता बेवल इस ग्राधार पर हि उसने चार्जशीट वा 
उत्तर नही दिया, उसके विरूद्ध इक्तर्फा कार्यवाही झारम्भ वरना न्‍्यायोंचित नहीं होगा ।? 


अक्ममात बीमार हो जाने या ज्यादा वर्षा से रास्ता म्वजाने, या ट्रेन था बस चूक जाते या 
सरकारी कार्य के लिए अ्रधिकारी द्वारा रोत्र लिये जाने से तारीख पशी पर गैर हाजिर रहने के 
परियाप्त कारण हो सकते हैं। जब कि निलम्बित दोपी कर्मचारी का निर्वाह भत्ता नही दिया गया भौर 
जाच का स्थान उसके निवास स्थान से लगभग 500 मील दूर था इसलिए, धनाभाव के कारण राज्य 
कमंचारी पेशी पर हाजिर नही हो सका तो सर्वोत्तम न्यायालय ने इसे श्रनुपस्थिति का परियाप्त 
कारण माना । अत दोपी कर्मचारी की श्रतुपस्थिति भें की गई कार्यवाही ग्रबैध घोषित वी मई ।* 


इसी प्रकार के कारणों पर मोहनलाल तिवारी वि पचायत समिति, भादरा में जाच दूषित होना 
करार दिया गया। 


इसके विपरीत, जब कि प्रार्थी जाच अधिकारी के समक्ष इस आधार पर उपस्थित नहीं हुभा 
कि मामला उच्च न्यायालय में विचाशधीद था, तो निर्णय हुआ कि सत्र न्यायाधीश वी टिप्पणी 
(रिमाक) हंटवाने के लिए की गई निगरानी से जाथ पर कोई रोक नही थी, इसलिए इसे समुवित 
अवसर नही देना नही माना जा सकता ।? जब कि पेशी स्थागित क्रवान के लिए कोई परियाप्त 
कारण नही बताया गया गौर जाच सम्बन्धित कर्मचारी की अनुपस्थिति मे चालू रही, तो इस 
मामले मे इकतर्फा का झ्रादेश अनुचित नहीं माना गया । इसके झालावा इक्तर्फा आदेश निरस्त कर 


बाने के लिए भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। तय हुम्ना कि इस मामले मे समुचित अवसर प्रदान 
करने की इस्कारी नहीं हुई ।९ 


नियम 6 (6-श्र)--अतिरिक्त या नई साक्ष्य, यह नियम जी. एस आर 29* दिनाक 
9-0-974 के झधीन जोडा गया है। यह नियम जाच अधिकारी को अधिदृत करता है कि बह 
0 -+-नन नामक न पक स ८3-०८ व 2०-33 3 
#प8 956 कलकत्ता !4-ए पी डी गुप्ता वि. निदेशक प्रोक्योरमेट । 
और 970 उडीसा--पूरनवन्द्र दास वि चैयरमन स्टेट ट्रासपोर्ट ऑॉथोरिटी । 
यार 973 सुप्रीम कोर्ट-घनश्याम दास श्रीवास्तव वि उत्तर प्रदेश सरकार । 
]975 "श्र (0०) 83 
976 ज्ञगर (ए ९८) 340 सूग्रालाल यादव वि. राजस्थान सरकार | 
975 शाप (00) 299-ग्रुब्चरण सिंह वि. राजस्थान सरकार । " 
स है 3 (7) नियुक्ति (&-]) 67 दिनाक 9 ककक्‍्टूबर, 974. 
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नियम 6 (बडी शास्तिया)] अनुशासन एवं राज्य कमंचारी [23 


दोपी कर्मचारी की दी गई सूची से जिन गवाहों के सलाम नही लिखे हैं तो भी वह अपने स्वविवेक से 
उत गवाहो को उपस्थित करने की श्रनुमति प्रदान करदे, अथवा जाच अधिकारी स्वय नई शहादत 
तलब कर सकेगा या विसी गवाह को पुन. बुलाकर उसके बयान पुन ले सक्रगा | परन्तु, ऐसे स्व- 
विवेक के प्रयोग पर झ्रतंक प्रतिवन्ध लगे हुए है जैसे विः-- 


() ऐसी कार्यवाही का चरण (४०22८) अनुशासनिक प्राधिक्रारी के पक्ष की गवाही बन्द 
हा ने से पहले है । यदि यह अवस्था भुजर चुरी है तो जाच अधिकारी फिर नई शहादत बुलान, 
भ्रादि के लिए सक्षम नही रहेगा । 


(2) ऐसा कदम केवल तभी उाठाया जा सकता है जब कि ऐसा करना झ्रावश्यक प्रतीव हा, 
अन्यथा नहीं । 


(3) सम्बन्धित राज्य वर्मचारी द्वारा माग की जाने पर उसे प्रस्तावित नई शहादत की सूदी 
देनी होगी । 


(4) उपयुक्त नई शहादत पेश करने से पहले दोपी कर्मचारी को तारीख पेशी का स्थगत कम 
से कम तीन पूरे दिनो का भी देता होगा जिसमे स्थगत स्वीकार करने की तिथि और झागे की तारीब 
पेशी शुमार नहीं की जाएगी । 5 


(5) रेकड पर लिए जाने से पहले नए दस्तावेजों का निरीक्षण करने का प्रवसर दोपी 
कर्मेंचारी को दिया जाएगा । 


(6) नई शहादत या किसी गवाह का पुन. परीक्षण, शहादत में रह गई कसी खामी का 
पूरी करने के लिए अनुज्ञ नही होगा । विन्‍्तु मूल साक्ष्य की कोई प्रन्तविहित भूल था जुटी को 
सुधारने के' लिए ऐसा किया जा सकेगा । 

(7) दोपी कर्मचारी को अनुमति दी जाएगी कि वह नए गयवाहों से या पुन बुलाएं गए 
गयाही से दीगर जिरह ((एए/८ए ०ए०६5-०५०४परप्ाआ07) कर सके ! 

नियम 6 (6-ख).--क्ठोर शास्ति के लिए मामला झागे भेजता--यह नियम भी जी एस- 
श्रार. 429, सह 3 (7) तियुक्ति (8-) 67 दिनाव' 9 अक्टूबर, 39974 द्वारा जोडा गया है । 
जब कोई ऐसा भ्रनुशासनिक ग्रधिक्वारी जो सम्त्रन्धित राज्य कर्मचारी पर कठोर शास्ति श्रधिरापित 
करने की क्षमता नही रखता हो, इस सम्मत्ति का हो कि उसके निष्फर्यों के प्राधार पर उस पर काई 
शास्ति लागू करनी चाहिए, तो वह जाच का रेकड ऐसे अनुशासनिक प्राधिकारी का भेजेगा जो 
बठोर शाम्ति अधिरोपित बरने वे लिए सशक्त हो । तदुपराल, उक्त कठोर शाप्ति के लिए मशक्त 
प्रवुशामनिक प्राधिकारी, या तो पहले से रेकर्ड पर विद्यमान शहादत के आधार पर कार्यवाही कर 
सरेगा, या यदि वह न्याय के हित में आवश्यक समझे, तो वह गवाहो को अतिरिक्त साक्ष्य के लिए 
(जिस्म जिरह और पुत्र परीक्षण सम्मिलित है), वापिस बुला सकेगा और दोपी राज्य कमंचारी के 


विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्‍तएा और झ्पील) नियम के झनुसार ऊँसी भी शास्ति 
उचित समझे बैसी अ्विरोपित कर सकेगा ६ 


यह नियम केबल उन्ही मामलों पर लागू होता है जिनमे अनुशासनिक प्राधिकारी ने जाच 
ख की हो श्रीर वह कठोर शास्तिया लागू करते के लिए प्राधिहत न हो । 


नियम 6 (7)-जाचं की रिपोर्ट --जब जौच सम्पण हो जावे तो जाच अधिकारी को 


324 ] राजस्थान सी सी ए रूल्स [ नियम 6 (बडी शास्तिया) 


जाच की एक रिपोर्ट वनानी होगी जिसमे उसे दोवी कर्मचारी पर लगाए गए प्रत्येक चार्ज (ग्रारोप) 
पर अपना निष्कर्ष उल्लिखित करना होगा । उसे अपन निष्रर्पों की पुष्टि मे ऐसे कारण देने होग जो 
ऐसे परिणामों का औचित्य बतावें | परन्तु यदि जाच अधिकारी जाच वार्यवाही के आधार पर ऐम 
नठीजे पर पहुचे कि कतिपय ऐसे प्रारोप स्थावित होते है जो दोयरोपित कर्मचारी वे! विरूद्ध मूलतः 
विवारित आरोपों से भित्र है तो बह ऐसे निष्कर्य अभिलिखित कर सकेगा वशर््तें कि सम्बन्धित 
क्मचारी नेन्‍- 

(१) उन तथ्यों को स्वीकारा है जिनसे नया आरोप बनता है, अथवा 

(2) उसे उनके विरूद्ध प्रतिरक्षा करने का अवसर मिला था। 


नियम 6 (8)-जाच की रिपीर्ट -तियम 6 (8) में उत कागजात के नाम गिनाए गए हैं 
जो जाच के (रेकड) मे सम्मिलित किए जाएगे और उनको यहा दुहराने की झावश्यक्ता नही है । 
राजस्थान सरकार न अनुशासनिक कार्यवाही पर अपनी पुस्तिका 963 सस्करण) के अनुच्छेद [3 
(00) में इस विषय में निर्देशन दिए है । भ्रत स्मरग्य रहे, कि जब विभागीय जाच पूरी हो जावे, तो 
जाच प्रधिकारी को जाच की रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। जान रिपोर्ट में जाच करने वाले प्रधि- 
कारी को प्रत्येक श्रारोप पर अलग-ञभ्नतग अपना नतीजा (निष्कपे) लिखना चाहिए और प्रत्येक 
निष्कर्प के लिए स्यायोचित कारण व्यक्त करने चाहिये । निश्कर्ष दोनो पक्षों द्वारा रेकर्ड धर लाई 
गई साक्ष्य पर भली भाति बिचार करने के वाद निक्रालने चाहिए। इस सिद्धान्त पर ध्यान रखना 
बहुत जरूरी है कि कोई भी तथ्य या सामप्री जो औपचारिक रूप से रेकार्ड में स्थित नही हो, उसका 
उपप्रोग दोधी कर्मचारी के विरूद्ध नही किया जा सकता । हाल ही के एक मामले राजस्थान सरकार 
वि दाने माल! में, चार्ज स | का भाग (क) इस प्रक्रार था, “यह कि हैड कान्सठेवल दान मल, 
जब कि वह पुलिस लाइन, पाली मे लेखाकार लिपिक का कार्य कर रहा था, दिनाक 6-3-53 को 
कतिपय कर्मचारियों ने तत्कालिक पुलिस ग्रधीक्षक को शित्रायत की कि, यद्यपि उनका वेतन उठा 
लिया गया है, तथापि जब तक वे दानमल को पैसा देने को तैयार नही तक वह वेतन का वितरण 
करना नही घाहता ।” इस मामले मे न्यायमूर्ति श्री मोदी ने नि्ंय दिया कि कैवल इस कथन से 
कि कमचारी वर्ग के कुछ सदस्यो ने पिंछले दो या तीत महीने से वेतन प्राप्न नहीं क्या है, यहेँ 
नतीजा नहीं निकलता कि पुलिस अ्रपीक्षक के रामक्ष प्रस्तुत की गई शिकायन सही थी या यह कि 
शिकायत करने वाले व्यक्तियों को, दानमल द्वारा अपना कर्त्तव्य पालन नहीं करने के कारण वेतन 
लही जिला ) फ्तत+ दानणग के विरुद्ध चार्ज स 3 के भाण (का) का दोषी होने का जाच अधिकारी 


का नतीजा किसी भी शहादत पर झ्राधारित नही था और इसलिए यह निप्कप स्थित नही रखा जा 
सकता । 


आरारोपो को साबित करने का भार विभाग पर है। दृढ सकाराक्तक सबूत का स्थान केवल 
अटक्ल बाजी या सदेह नही ले सकते 7 


जबकि जाच अधिकारी के निष्कर्ष, सदेहों पर आधारित, पक्षपातयुक्त, मनमाने झ्लौर अनुचित 
हाने से पूर्णात" द्रपित करार दिय गये थे, तो उसके बाद अनुशासनिक प्राधिकारी और अपील 


डसअइ्न----यययता- तय तन ततत3ंवनतन.................................. नल 
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है 
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» 
नियम 6 (बडी शास्तिया)])।.. झनुशासन एवं राज्य क्मेंचारो [25 


प्राधिकारी द्वारा पृष्टि किये जाने पर भी, वे स्थिर भही रखे जा सके |? सर्वोत्तम न्यायालय ने तय 
किया है कि जब कोई शहादत ही नही हो, या निप्कर्प कुटिलता से निकाले गये ही तो उन्हे कायम 
नही रखा जा सकता । यह कानून की प्रत्यक्ष त्रुटि है जो याचिका द्वारा सुघारो जा सकती है, परन्तु 
शहादत पर पुनः विचार करना सभव नही है।? परन्तु एक प्रन्य मामले में यह निर्शेय किया गया कि 
जब ट्ब्यूनल (न्यायाधिकरण) ने अपने नतीजे शकाओं तथा अस्वीक्षत साक्ष्य पर निर्धारित किए हो, 
तो उच्च न्यामलय, रिट याचिका में इस वात की जाच कर सक्तता है कि झाया द्विव्यूनल का निष्कर्ष 
सही है ।* इसके विपरीत यदि नतोजा साबित किये गये तथ्यों का वाजिव निष्कर्ष हो, तो उसे कुटिल 
(एभए९८$९) या सारभूत सामग्री से प्रपुप्ट होता नही कह जा सकता * भगवत प्रसाद श्रीवास्तव 
वि मध्य प्रदेश सरकार में दोपी कर्मचारी को उपयुक्त अवसर भ्रस्वीकार क्या गया और बाहरी 
सामग्री शामिल वी जव कि उससे मुकाबला करने के लिये कोई मौका प्रदान नही किया गया झौर 


सम्बध्त प्राधिकारी को अनिवार्य सेवा निवृति की शास्ति वी सिफारिश करने का भी श्रधिकार नहीं 
था। ग्रत न्यायालय ने ऐसे नतीजे को अनुचित माना | 


नियम 6 (7) के झनुसार, दोपी होने का नतीजा भूल झारोपो से भिन्न आरोपों के विषय में 
भी दिया जा सकता बशर्त कि ऐसे नए भारापो के विषय में राज्य कर्मचारी को उसकी प्रतिरक्षा के 
लिए समुचित अ्रवसर प्रदान किया गया हो। ऐसे थारोप पर लागू वी गई शास्ति स्थिर रह 
सकती है । 

जाच प्रधिकारी और झनुशासनिक अधिकारी दोनो को रेक््ड पर विद्यमान शामग्री पर अ्रपना 
शुद का दिभाग लगा कर निश्चित नतीजों पर पहुचना चाहिए । हिचकिचाठट फे साथ दिए गए प्रौर 
अं फेसले प्रमोजन हीन होते हैं । वे व्यथ है।* 

राजम्थान सरकार के निर्देशानुसार “जाच प्रधिकारी के लिए यह आवश्यव' नही हैं कि वह 
विशिष्टतः कोई शास्ति प्रस्तावित करे, और उसे प्रत्येक चार्ज के सम्बन्ध मे श्रपने निष्कर्ष प्रभिलिखित 
करते तक सीमित रहना चाहिए ।” जाच श्रधिकारी को ज्ञात करना चाहिए कि श्राया कोई भ्रारोप 
विशेष साबित हुआ है या नही । उसे अपने प्रत्येक निष्कर्ष की पुध्टि में करण झवश्य बसाने चाहियें। 
परन्तु अपने निष्वर्यो से साबित आरोपो पर उसे कोई शास्ति का सुकाव दैने बी जरूरत महीं है।? 

मियम 6 (9)-अ्रनुशासनिक प्राधिकारी हारा निष्कयो पर घिचार --यह उपतियम केवल 
तेभी लागू होगा जबकि अनुशासनिक प्राधिक्रारी स्वयं जोंच अधिकारी नही हो । ग्नुधासनिक 
भाविकारी का यह परम कर्तव्य है कि जाच के समस्त अभिलेखों का बहू स्वय श्रध्ययन बरे झौर 
उल्मेक प्रारोप पर अपने निजो नतीजे, उनवी पुष्टि से कारणों का उल्लेख करते हुए, रेकई पर 


9 /3 [90 ॥० (४00) 26 कर्नाठक एव नरसीमहिय्या वि कर्मादक सरकार । 
/न हि 965 थुप्रीम कोर्ट 03-मद्रास राज्य वि सुन्दरम 
4972 श.९ 893. 


972 8.0 355-भारतीय सघ वि. सरदार बहादुर । 
978 83 62 मध्य प्रदेश । 


975 7.80७ ॥0 73 (हिमाचल प्रदेश) जान सिंह वि हिमाचत प्रदेश सरकार । 


पीर [964 आ्क् प्रदेश 407-अ्र्छुन रहीम वि एक्जीफ्यूटिव श्राफ्सिर तथा #6 958 
राजस्थान 595 


बज के ७ # पर हर 


५ छीलिययर 


26 ] राजस्थान सी सी ए झूल्‍्स [ नियम 6 (बडी शाप्त्तिया) 


लगावे । उसे अपना खुद का दिमाग लगाना चाहिए न कि जाच वे विवरणों से झपने प्रापरो निलिप्त 
रखते हुए, केवल जाच अधिकारी वी सम्मति का समर्थन कर दे । झनुशासनिव प्राधिकारी बाव्य है 
कि वह रेकईई पर स्थित सामग्री पर सैतिक सतवंता से स्वय विचार बर झौर निश्चित नतीजे पर 
पहुंचे । श्रन्यथा, श्रपूर्णं निष्कर्ष से कोई प्रयोजन हासिल नहीं होगा झौर वह निरथक हागा ॥? यह 
आवश्यक नही है कि प्रनुशासनिक प्राधिकारी जाच ग्रधिकारी ने नतीजों से सहमत हो, झौर ग्रसहमति 
की दशा मे, यदि वह सकारण यह विश्वास रखता हो कि जाच कसी विषय मैं भपूर्ण है ता मामले 
को अतिरिक्त जाच के तिए या फिर स नई जाच करन के लिए वापिस भेज सवेगा झ्रथात रिमाड वर 
सकेगा । परन्तु ऐसा करने के लिए उसके पास “सही प्रौर परियाप्त कारण” होन चाहिए जो लिबित 
में श्रभिलिखित क्ए जाएं। किन्तु रिपोर्ट म जाच अधिवारी वी केवन छोटी सी श्रुटि, जो उस 
निष्कर्पों के सार को प्रभावित नही करे जाच को दूषित नही बर सकती ।7 


नियम 6 (0) ()) प्रस्तावित शाघ्ति का नोटिस--जबकि ग्रनुशासनिक प्राधिकारी भ्रपने 
निष्कर्षों के श्राधार यर इस नतीजे पर पहुचे कि रोपी क्मचारी पर नियम 4 वे अनुच्छद (9) मे 
(शा) म उल्लेखित कोई कठोर शास्ति ग्रधिरोपित की जाए तो वह सम्बन्धित राज्य वमचारी वो 
जाच अ्रधिकारी की रिपोर्ट बी एक प्रति भेजेगा औौर उसके विरूद्ध प्रस्तावित दण्ड सूचित करते हुए 
नोटिस देगा कि, यदि वह चाहे, तो (नाटिस में) निदिष्ट भ्रवधि म, प्रस्तावित शास्ति उसके विरुद्ध 
कया नहीं लागू की जावे इसका कारण बताते हुए प्रपना प्रतिवेदन पश बरे। यदि भ्रनुशासनिव 
प्राधिकारी स्वयं जाच भ्रधिकारी नही हा, तो वह अपने खुद के नतीजे वा विवरण भी, जाच 
अ्रौधकारी के निष्कर्षों से भ्रसहमति के कारण सक्षेपर में बताते हुए (यदि ऐसा हो), भेजेगा | दोपी 
कर्मचारी अपने प्रतिवेदन म केवल अभिलिखित साक्ष्य पर निवेदन कर सकेगा । 

राज्य कर्मचारी का भ्रपना भ्रतिवेदन तैयार बरन तथा प्रेषित करने के लिए उपयुक्त समव 
दिया जाना चाहिए, उदाहरणन पन्द्रह दिन वा, जैंसा कि सरकारी निर्देशनों में सुझाव दिया 
गया है। 

इसके प्रतिकूल, यदि ग्रनुशासनिक प्राधिकारी इस नतीजे पर पहुचे कि भ्रारोपित व्यक्ति वे 
विरूद्ध कोई भी प्रारोप सावित नही हुआ है, तो वह उसे दोप मुक्त कर सकेगा श्रौर तदनुसार कर्म- 
चारी को सूचित करेगा । 

सविधान के श्ननुच्छेद 3 (2) भे सशोधन --ग्रव सत्रिधान के बयालीसवे सशोधन 976 
दएए शबिधाद के ग्रनुच्छेद 3[॥ (2) ८ परिवत्तेद किया शण्प है $ प्रस्ततचित्त शाप्ति वे विष्द्ध 
कारण बताझों नोटिस देने की झ्रादेशात्मक व्यवस्था झव समाप्त करदी गई है । किन्तु राजस्थान सेवा 
(वर्गीकरण, नियन्तण और अपील) नियमों के नियम 6 (0) 0) के प्रधीन उक्त द्वितीय नोटिस 
देना फिर भी झनिवाय है श्रोर इस नियम की पुष्टि मे कानूनी बल अवश्य विद्यमान है। प्रतः 
उक्त सशोधन से पहले के सविधान के प्रावधान पर झाधारित पूवकालीन अभ्दालती पैसलों वो भव 
तदनुसार समभना चाहिए । 

जब कि जाघ झधिकारी न कर्मचारी के विरूद्ध लगाये गये सभी आरोपो से उस दोप मुक्त कर 
दिया हो, परन्तु अनुशासनिक प्राधिकारी न प्रतिवूतर राय वनाई हो, तो उसे अपनी असहमति वे 


3 . 975 4.00 ॥0 73 (हिमाचल प्र ) ज्ञान सिंह प्रि हिमाचल प्रदेश सरकार । 
7. 777 क्र 245 गजराज सिह वि राजस्थान सरकार | 


नियम 5 (बडी शॉस्तया) ] अनुशासन एव राज्य वर्भचारी [श 


कारण व्यक्त करने चाहियें। ऐसे कारणो के ग्रभाव मे वर्लाल्तिगी का आदेश गलत होगा, वयोकि 
नियम 6 (0) ()) प्रादेशात्मक है और इससे दोपी कमंचारी अपनी प्रतिरक्षा प्रभावशाली धरीके 
से करने के समुचित अवसर से वचित हो जायेगा । दोयी कर्मचारी को सूचित क्रिये बिना उसके 
पिछते रेकाई पर विचार करने से, या आरीपो से असम्बधित बाहरी सासलो को निष्कर्पों का आधार 
बनाने पर, कर्मचारी के विरूद्ध अधिरीपित शास्ति वा झादेश दूषित हो जाएगा ॥+- 


कतिपय महत्व पूर्ण निर्शंय--जवकि प्रार्थो को सब डिविजनल मजिस्ट्रेट वी रिपोर्ट को प्रति 
नहीं दी गई और कलेक्टर के निष्कर्पों की प्रति भी नहीं दी गई, तो फैसला हुआ कि जिन आधारों 
पर प्रार्थी को दण्डित किया जाना प्रस्तावित था उनके विरुद्ध कारण बताने का उसे समुचित झ्वसर 
प्रदान नही किया गया ।। जबकि दोधी कर्मचारी को यह विदित ही नहीं हो कि उसके विछद्ध क्या 


और कितना प्रवल मामला बनाया गया है, तो वह उसके विरुद्ध प्रस्तावित कठोर शास्ति लागु करने 
के विहद्ध प्रभावशील कारण वताने में असमर्थ रहेगा ।* 


जबकि दोपी कमंचारी के विरूद्ध एक से अ्रधिक चार्ज (आरोप) थे और नोटिस में प्रत्येक श्रारोप 
पर पृथक पृथक शात्ति प्रस्तावित करने का सक्रेत नही दिया गया, तो तय हुम्ला कि उक्त नोटिस 
अवैध नही था ।? 

अनुशासन प्राधिकारी का यह वाध्यकारी कत्त॑व्य है कि तदर्थ रूप से राज्य कमंचारी पर शास्ति 
प्रस्तावित करने से पहले, अपने श्राप को सन्तुष्ट करे फ़ि उसके विरूद्ध आरोप सावित हैं ।* 


जबकि निष्कर्ष अनिश्चित हो भौर स्पष्ट शब्दों में व्यक्त नही किए गए हो, तो उनके श्राधार 
पर नोटिस जारी करना प्रपरिषक् (97८॥॥2/ध४०) हागा और उन पर पारित वर्खास्तिगी का श्रादेश 
भ्रवैध होगा ।% 


दोती कर्मचारी ने प्रस्तावित शाह्ति के विरूद्ध प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा जो 
प्रश्वीकार क्या गया। फिर भी उसका उत्तर अनुशासनिक प्राधिकारी की शास्ति का आदेश देने से 
पहुँले प्राप्प हो गया, परन्तु अनुशासतिक प्राधिक्षारी ने उस पर विचार नहीं किया । अतः के सदा- 
शिवय्या वि. जी एम. टेल्ी कॉम से निर्शंय दिया गया कि दोपी कमंचारी द्वारा दिया गया स्पप्टी- 
रण अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है जिस पर झवश्य ही विचार किया जाना चाहिये। इस प्रकार के 
विधार के प्रभाव मे शास्ति का आदेश रह रिया गया। जवकि द्वितीय कारण बतासों नोटिस के 
043: में दण्ड का झ्रादेश निरस्त किया जाता है, तो किर से नया मुकदमा चालू करना आवश्यक 
नही होता, इस प्रयोजन के लिये केवल ताजा +---.० शयोजन के लिये केवल ताजा कार बताओ नोटिस तामील करना पर्याप्त होगा ।।_ बताओ नोटिस तामील करना पर्याप्त होगा 7 
जा 976 शञा,॥्र (00) 367-रामसहाय वि राजस्व मण्डल 
4. #।॥र ]958 राजस्थान । 53-नायूलाल बत्रि. सरकार, ४९ 963 पजाब 390. 
ह ता 960 इलाहाबाद 543-यू पी सरकार वि. सालिगराम शर्मा । 
ही # 963 मध्य प्र ]5-गोविन्द शकर वि मध्यप्रदेश सरकार । 
/4॥ 960 उद्ीसः 37-के, जी मुखर्जी वि सरकार 4 


/५४8 ]958 राज 53-नावूजत वि सरकार श्रौर ७॥? 960 पजाब सरकार वि. भो- 
एन जोशी । 


पे एस एन. जे 253 (आप्रप्रदेश)। 
963 धार एल डब्त्यू 374-जयवन्त राज वि राज सरवार। 


प्र 


न्‍उ के 


28 ] राजस्थान सी सी ए झूल्स [ नियम 6 (बडी शास्तिर्या) 


जबकि प्रनुशासनिक प्राधिकारी ने कारण वताझो नोटिस मे स्पष्ट उल्लेख कर दिया था कि 
जाच अधिकारी की रिपोर्ट को देखते हुए श्रौर विशेपत दोपी कमचारियों के विरूद्ध साबित झारोपो 
की गम्भीरता को ध्यान म॑ रखत हुए उसे वर्बास्तगी वी सजा देना प्रस्तावित की जाती है, तो यद्यपि 
अ्रनुशासनिक प्राधिकारी ने प्रत्येक आरोप पर झपता निष्कर्ष कारण बताओ नोटिस म नहीं दिया था, 
तथापि उक्त नोडिस मे कोई बमजोरी नही थी १. 


यदि श्रनुशासनिक प्राधिकारी जाच अधिवारी के निष्कर्पों से सहमत हो, तो दोपी कर्मचारी को 
कारण बताप्नों नोटिस जारी करते समय उस अपना तदथ निध्कर्प उल्लेख करना झावश्यक नहीं 
होगा । ऐसे मामले मे प्रादेश कारण सहित लिसना जरूरी नहीं है।? कारण बताझ्ो नोटिस तभी 
जारी क्या जाता है जबकि क्मचारी के विरूद्ध प्रथभावतोफन से अपराध बनता हो श्रौर उस 
अवस्था में जो राय कायम की गयी है वह क्वल तदर्थ है। प्रन्तिम कायवाही दोपी कर्मचारी वे 
उत्तर पर विचार करने वे' पश्चात्‌ की जाती है ॥3 


जबकि दोपी कर्मचारी को सूचित प्रस्तावित शास्ति, कमचारी के प्रतिवेदन पर सुधवाई करने 
के पश्चात्‌ वास्तव मे दी गई शास्ति से कम कठोर थी, तो इससे सविधान के भनुच्छेद 3] (2) 
और प्राकृतिक न्याय वे सिद्धांतों का पालन नहीं होना माना गया ॥4 


जवकि जाच का रेकार्ड जल कर भस्म हो गया और रेकार्ड उपलब्ध नहीं होने से पुन निर्मित 
नही हुआ्ला, तो केवल जाच की रिपांट के झाधार पर ने दोपी कमंचारी को कारण बताओ्नो नोटिस 
जारी क्या गया । न्यायालय ने उक्त नौटिस को अवैध माता ।$ 

भोहनलाल वि सरकार" वे मामसल म बारण वताप्नो नोटिस से श्विनय झौर अनुशासन 
हीन गतिविधियों (#5घ7गवाप््माणत्र बात 770560720. ७ए९/॥८४) का उत्लख नहीं किया 
गया । इसलिये तय हुआ कि इन झ्राधारों पर दोषी कर्मचारी को दण्डित नहीं किया जा सकता था । 
नसीरूद्दीन वि सरकार”? भ भी क्मचारी के विरूद्ध पारित वर्खास्तगी का आदेश अवैध माना गया 


क्योकि उक्त भ्रादेश कारण वताप्रो नोटिस के उत्तर में दिए गए प्रतिवदत पर विचार किए विना 
पारित किया ग्या। 


(लियछ 6 (0) (0) छोक सेवा भ्रायोग से परामर्श तया दोषो कर्मचारी के प्रतिवेदन पर 
विधार 


अनुशासनिक प्राधिकारी को चाहिए कि वह जाच का पूरा भ्रभिलेख (रेवर्ड) दोपी वर्मचारी के 


दनन+3-2333५ नमन 3५»+3>-+-3८७ 3 ५८3+++++आ«+७+भ७+ऊस+++फ»++७+++५+»...+.७७+++3७-+-+-------पमन---म»कन-बन« 


।  975 'शशात्र 320 राज (यूसी)॥ 
2. तार )963 सु वीर्ट 6]2-झ्रासाम सरकार वि विमलबुमार पडित, और 977 सु वाट 
(एल- एण्ड एस ) 5) ताराचन्द सत्री वि स्यूनिसीपल कार्पो ) 
3 976 7.50 | ८ 74] (गौहाटी) नन्द क्शोर वि ए पी वी राघवन ! 
रे 4955 उड़ीसा 33, #र 970 उडीसा 8-ब्विद्यायन पाधी वि. उड़ीसा राज्य+ 
4974 ]99 ॥ € 068 (हिमाचत प्रदेश) फुलेलसिह वि डाइरेक्टर, शिक्षा विभाग । 


5 988 .90. [0 032 (हिमाचव प्र ) छत्तर सिंह वि डिप्टी कमोश्तर, शिमला ३ 
6. 4975 'शात्र (00) 232 


7. 976 'शर (0८) 335 


नियम 6 (वडी शास्तिया)] अनुशासन एवं राज्य कर्मचारी [१29 


प्रतिवेदद के साथ लोक सेवा झ्रायोग को मतशा के लिए भेजे । सभी मामलों में ऐसा करना आवश्यव 
नहीं है। परन्तु लोक सेवा आयोग से ऐसी जाचो के बारे मे परामर्श लेता आवश्यक है जो राज्य 
सेवाड्रो के सदस्पो के सम्दन्व में हो, जिनका कि नियुक्ति प्राधिकारी सरकार हो और नियुक्ति करने 
वा प्रधिकार कसी अधीनस्थ प्राधिकारी को नहीं सौंगरा गया हो और जवकि दो - कमचारी के विरुद्ध 
तिन्दा श्रौर वेतत वृद्धिया रोकने की शास्तियों से भित्र कोई अन्य शास्ति लागू करना प्रस्तावित हो । 
[दखिए नियम 5 (2) ] अत. झायोग से परामर्श माया जाना चाहिए जबकि नियम ]4 के 
भरनुच्छेद (7) से (शा) झौर प्रनुच्छेद (ए) के द्वितीय भाग म निदिष्ट कोई शास्ति आरोप करने का 
विचार हो जो सक्षेप में निम्नलिखित हैः-- 


() पद्ेनत्ति रोकना; 

(2) सरकार को आथिक हानि पहुचने की दझ्मा में वेतव से वसूली करना, 
(3) निम्नतर सेवा, ग्रेड या पद, श्रादि पर पदावनति करना, 

(4) श्रनुपातिक पेन्शन पर अनिवार्य सेवा निवृत्ति, 

(5) सेवा से हटाना, शऔौर 

(6) सेवा से बर्खास्तगी। 


राजस्थान सरकार ने अनुशासनिक कार्यवाही पर लिखित पुस्तिका (963) के ग्रनुच्छेद 5 में 
इस विपय पर निर्देशन जारी किए है। इन निर्देशनों के अनुसार, प्रतुशासन प्राधिकारी बो, कारण 
चताप्रो नोटिस के उत्तर मे दोवी कमंचारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन मे उठाएं गए विन्दुओओं पर सावधानी- 
भूवेंक विचार करना चाहिए | इसके झतिरिक्त लोक सेवा प्रायोग से परामर्श लेते के पश्चात्‌ जहा 
यह जरूरी हो, कर्मचारी के विरूद्ध सावित आरोपों की प्रकृति एवं गभीरता का घ्याव रखते हुए, 
उचित शास्ति लागू करनी चाहिए । “दण्ड की माजा निर्धारित करते हुए, दोधी कर्मचारी के पिछते 
रेसा्ड था पूर्वकालीन दुराचरण पर विचार केवल तभी किया जा सकता है, जब कि उसका उल्लेख 
कारण बनाओ्रो नोटिस भे कर दिया गया था और कमंचारी को उसका स्पष्टीकरण देने के लिए पूरा 
प्रवस्र दिय्या गया हा । (8॥₹ 954 नागपुर 90 और 960 इलाहाबाद 270)।” 


.. इने निर्देशनो में श्रागे यह भी कहा गया है कि दोपी कर्मचारी के अ्रतिवेदन की सुनवाई करन 
म परचातू उसे मूलतः प्रस्तावित ज्ञास्ति से कोई हल्की शास्ति बिना नया कारण बताझो नोटिस 
जारी किए प्रदान की जा सकती है, परन्तु यदि उससे भारी सजा देनी हो, तो उसे ताज। कारण 
वताग्रो नोटिस जारी करना झ्रावश्यव होगा $ 


लोक सेवा आयोग से परामर्श सेना प्रादेशात्मक नहीं है --सविधान का अनुच्छेद 320 (3) 
अदस्था करना है कि “यथा स्थिति, सघनलोक सेवा आयोग या राज्य-लोक सेवा आयोग से, ऐसे 
ध्यक्ति पर, जो भारत सरकार गझ्रथता किसी राज्य की अप्रसतिक सरकार की प्रसनिक हैसियत से 
'म कर रहा है, प्रभाव डालने वाले अ्रमुशासत विपयो से जो अम्यावेदन मा याचिकाए सम्बद्ध हैं 
गा सहित समस्त ऐसे झनुशासन विपयो पर/“** * “ “परामर्श किया जायेगा।" श्रन्य शब्दों से. 
बज कमंचारियों को प्रभावित करने चाले अनुशासनिक मामतों में लोक सेवा श्रायोग से परामर्श 

। जाना चाहिए । वक्त प्रावधान निदेशात्मक (5ः्ध्ण०५) माना गया है न वि आदेशात्मक 


330 ] राजस्थान सी सी ए रल्स [ नियम !6 (बड़ी शास्तिया) 


(7!404079) जैसा कि उच्यत्तम न्यायालय ने यू पी सरमार वि. मतवोध लाल' में तथा भत्य 
मामलों में तय किया है। लोक सेवा ब्रायोग कोई अपील प्राधिकारी नहीं है इसलिए उसकी राय 
मानता राष्ट्रपति के लिए ज्स्री नही है (ए.एन डी सिलवा वि भारतीय सव) ।7 झ्रतः सखबा र 
लोक सदा भ्रायोग की राय भाग भी सकती है या नही भी मांगे श्लौर झ्ायोग वी राय स्वीवार 
करना जरूरी नहीं है । 

यद्यपि उक्त प्रावधान केवन निदेशात्मक है, तथापि इसब्ा ताप यह नहीं है कि प्राधिकारी- 
गगा की मनमानी इच्छा के अनुसार इसे टाला जा सके। इसका धश्रर्थ यह हुआ कि भ्रादेशात्मकः 
प्रावधान का पालन नही करने से कार्यवाही भर्वध्ध हो जाएगी, परन्तु निदेशात्म+ प्रावधान वे सम्बन्ध 
में उसका मोटे तौर से परिपालत्त पर्माप्त होगा और यदि यह भी नही क्रिया जाधे तो भी केवन इसी 
आधार पर कार्यवाही अरवद्य नही होगी | इपका शब्रभिप्राय यह नहीं हुम्ना क्रि जित प्राधिकारियों पर 
निरदेशात्मव प्रावधान लागू हैं, वे उनकी अवमानना झ्रादतन करते रह। कायवारिशी सरवार ऐसी 


स्वछत्द नही हो सकती कि लोक सेवा आयोग की पूर्णत अ्रवहेवना करे। “नियमित कार्य प्र्शातति 
बनाते हुए प्रावधान की पूरी झवमानना करना धोर अनुचित कार्य है। जय एक बार नियम वना 
द्विए गए हो, तो उनका परिपालन श्रक्षरत तथा मूनत होना ही चाहिए ।* 

राजस्थान सरकार के प्रधिशासी निर्देश --राज्य सवाझो के सम्बन्ध में, जिनमें नियुक्ति 
करने का प्राधिकार किसी अन्य प्राधिकारी को सुपुर्दे किया हुआ नहीं हो, श्रनुशासमिक मामलों, 
जिनमे भजर सानी व अ्रभ्यावेदन (6श6७ 400 शाश्य०ा४5) शामितर हैं, के विपय में प्रायोग की 
सम्तत्ति प्राप्त करने के लिए, पत्राचार कामिक विभाग म राज्य सरकार के माध्यम से करना 


चाहिए और ग्रधीनस्थ एव भ्रन्‍्य संवाप्रों के सम्बन्ध मे सम्बन्धित विभाग के राज्य सरकार के 
प्रशासनिक विभाग के माध्यम से । 


अनुशात्षतिक सामले 


जब कोई भ्रनुशानिव मामला, जिसमे आयोग से परामझ लेना श्रावश्यक हो, विचार के लिए सामने 
श्रार, तो सावधाती पूर्वक यह सुनिश्चित कर लेवा चाहिए कि भ्राया कागजात पूरे हैं तथा सही तरीके 
से लगे हुए है, श्रतुशासनिक जाचों से सम्बन्धित म।मलों मं कि आया ऐमी जाचो से सम्बन्धित वातूनी 
प्रावधानों का परिपालन हो चुका है । यदि आवश्यक हो तो कागजात उस प्राधिकारी को जिसमे प्राप्त 
हुए थ, इस तिर्देशन के साथ जोटा देने चाहिए कि कानूनी प्रावधानों का समुचित पालन किया जावे। 
ऐसा नत्काल कर देना चाहिए ग्रौर उस 'स्टेज' पर मामले के गुण-दोप नहीं जाचने चाहिये। ऐसी 
जाच 'केस' झायोग स भ्राप्त होने पर, यह देखन के लिए करनी चाहिए कि झ्ाथा कोई अ्पवाद स्वस्प 
परस्थिति विद्यमान है जिसस किसी विषय में भ्रायोग की सम्मत्ति से भिन्न कार्य करने का ग्रौचित्य 


4.. #थार 957 सुप्रीम कोर्ट 92, 


2. कतार 962 सुप्रीम कोर्ट 30, &ए 970 सुप्रीम कोर्ट (58, 972 7.39, [0 496 
(प्रासाम), 966 2.0 429-राम गोपाल चतुर्वेदी वि भध्य प्रदेश सरकार । 

3. #। 957 पजाव 97-दुर्गासिह वि पजाब सरकार । 

4. 4978 7.00 उए 049 (मध्य प्रदेश) झादर्स कुमारी भारती वि के एन. सिन्हा तथा प्रस्य 

# राजस्थान लोक सेवा झ्रायोग से परामर्श के विषय में अधिशाशी निर्देशन (972 सस्करण) 


तयम्र ।6 (बड़ी शास्तिया)] अनुशासन एवं राज्य क्मेचारी [3] 


गे । यदि भिन्र कार्य करना प्रस्तावित हो, तो, उसके कारण व्यकत करने चाहियें और अतिम निर्णय 
ने से पूर्व प्रायोग को अपनी सम्मत्ति पर पुनः विचार करने का अवसर देना चाहिए। 


जब प्रायोग की सम्मत्ति मांगी जानी हो, तो जाच से सर्म्वान्धत समस्त सारभूत अ्रभिलेख, 
पीले या मेमो रियल्स, यथा स्थित्ति, सही तरीके से व्यवस्थित ब रत़्े झ्ायोग को अग्रसर करने चाहिये 
ग्रायाग को निर्देशन निर्धारित प्रपत्र पर, नियुक्‍िति विभाग वे! मीमो स 7 6 (7) नियुक्ति (2) 
०0|ए दिनाक 3]-7-6] के अनुसार करना चाहिए । सरकार वी ओर से मामले के गरुण-दोपा 
र राय प्रमिव्यकत्त नही करदी चाहिए, और टिप्पणी पत्र या ऐसे ग्रन्य कागजात जिन म मामले के 
[ण-दोयो का विवेचन हो, किसी भी दशा में लोक सवा आयोग को नही भेजने चाहिये । कसी भी 
रशा मे, जिसमे अ्रनुशासनिक मामलों में आयोग की राय मागी गई हा, वह पत्र, जिसमे आयोग के 
निष्कर् सप्राविष्ट हो, मामले के अभिलेखो का भाग बनेगा और सिवाय उसके उन अ्रशो के जिनम 
किसी सरकारी महकमे के विरुद्ध कडी टीका की गई हो, जो सम्बन्धित अधिकारी या अधिकारियों को 
[चित किया जाएगा । 

सिवाय ग्रपवाद स्वरुप परस्थितियों के, निदेशन के फल स्वर्प मामले मे दी गई प्रायोग की 
पम्मत्ति स्वीकार करनी चाहिए । जब किसी म भले विशेष में ऐसा अनुभव किया जावे कि झ्रायोग की 
राय नहीं माननी चाहिए, तो भ्रायोग को उसके कारए सूचित करन चाहिए ताकि बहू झ्रपती राय 
पर पुन विचार कर सबे । यदि झ्रायोग की द्वारा सम्मत्ति प्राप्त होने पर, उमे स्वीकार वरन का 
विचार नही हो तो मामला, नियुक्ति विभाग को निर्णय हेतु भेजा जाएगा, जिसमे श्रायोग की राय 
से असहमति के कारण भी व्यक्त किए जाएगे । 

सभी मामलों म, झायोग की सिफारिशों पर क्या अतिम कार्यवाही वी गई उसे (आयोग) को 
सूचित करनी चाहिए। सामान्यत ऐसे पत्नाचार की प्रतिया पृष्ठाक्ति बरना पर्याप्त होगा जिनमें 
प्रादेश सूचित किए गए हो, सिफारिश की गई हो, या अन्य कार्यवाही की गई हो । 

प्रनुशासनिक प्राधिकारी को कर्मचारी के प्रतिवेदन पर विचार करना होगा --भ्रनुशासनिक 
प्राधिकारी के लिए यह भनिवाय है कि वह दोधी सिविल कर्मचारी के प्रतिवेदन पर समुचित विचार 
॥रे। आरोप अर्थात्‌ चार्ज के आवार पर, कर्मचारी के भ्रभिवेदन पर विचार किए विना शास्ति लागू 
करने से शाहित का आदेश निरस्त किया जात योग्य होगा ।? “अ्नुशासनिक प्राधिकारी द्वारा दोपी 
प्रधिकारी द्वारा प्रस्तुत रप्प्टीफरण पर विचार नहीं करने से झ्लौर अपने निप्वर्षों को पुष्टि मे कारण 
अभिव्यक्तर नही करने दे फल स्वरुप सेवा से हटाने का विखण्डनीय भादेश दूषित हुआ है । यह आदेश 
सम कारण से भी दुषित है कि' जाच अधिकारी के निष्कर्पो की जो अनुसानिक प्राधिकारी ने स्वीकार 
किए, शहादत द्वारा पुष्टि नही होती ।”£ दुरुपयोग के एक श्रन्य मामले मे, दोपी कर्मचारी ने कारण 
पैनाप्ना नोटिस पर अपनी आपत्ति पेश की थी । परन्तु अनुशासनिक प्राधिकारी ने उन झापत्तियों पर 
विचार किए बिना, उसकी सेवा समाप्ति का आदेश जारी कर दिया। अतः दण्ड का झादेश, कारण 
उुकत होना नहीं माना गया और इसलिये उसे अवैध करार दिया गया 5 
प्पक्ाफ्फ्रप्रातपाफ्रणऊ़उताउउातिित--+++ 


+धार 963 सुप्रीम कोर्ट 62, ॥,8 (973) कर्नाटक ।99 । 


4973 शा. पर 663-भारतीय सघ वि वी. के दत्ता, 
पर 972 राजस्थान 96-भारतीय सघ वि. रामगोपाल । 


5 स 
925 84 387-तरलोचनसिंह वि पजाव सरकार । 


१32] राजस्थान सी सी ए- रल्स [नियम 6 (बडी शास्तिया) 


नियम 6 () लघु शास्तियों के भ्रतिम भ्रादेश -“यदि किसी मामले में प्रमुशासनिक 
प्राधिकारी इस नतीजे पर पहुचे कि दोपी कर्मचारी पर नियम [4 के भ्रनुच्छेद (0) से (00) में निदिष्ट 
काई लघु शक्ति अ्धिरोपित की जाए, ता वह मामले मे उपयुक्त अर देश जारी बरेगा। निसन्देह, प्रादेश 
जारी करने से पूर्व ऐसे प्रत्येश मामले म जिसम कि प्रायीग का परामर्श लेना आ्रावश्यवा हो, उसमें 
लाक संवा आयोग की राय पर विचार करना होगा $ 


नियम 6 (2)-अ्रतुशासनिक प्राधिकारी हारा पारित झ्रादेशों की सूचना -“शास्ति झधि> 
रापित करने के प्रादेश की सूचना सम्बन्धित राज्य कर्मचारी को निम्नलिखित प्रभिलेसो वी प्रतियों वें 
साथ दी जायेगी -- 

() जाच अधिकारी की रिपोर्ट, 


(2) अ्रनुशासनिक प्राधिकारी के निष्कर्ष, जबकि वह स्वय जाच झग्रधिकारी नही हो, 

(3) जाद अधिकारी वे निष्कर्यों से असहमति के वारण सक्षेप मे, यदि कोई हो, और यदि 
य दस्तावेज पहले से ही नही दिये गये हो, 

(4) लोक सेवा प्राथीग की सम्मति, और 

(5) आयोग की सम्मति स्वीकार नही करने के सक्षिप्त कारण, यदि ऐसा हो । 


नियम 6 (2) का द्वितीय उपखण्ड अधिसूचना सख्या 7-3 (3) नियुक्ति (ए व) 63 
दि 6 जून, 965 द्वारा जोडा गया है, जिसके अनुसार यदि दोषी कर्मचारी को नियम 4 के खण्ड 
(0) से (१७) म॑ निर्दिष्द निम्नलिखितो मे से कोई एक लघु शास्ति लागू करनी हो तो दोपी कर्मचारी 
को जाच प्रधिकारी के रिपोर्ट की प्रति देनी श्रावश्यव नहीं होगी -- 


0) निनन्‍्दा, 
(४) वतन वृद्धिया या पनोज्रति रोकना और 
(00) कसी झ्राथिक हानि को वेतन स वसूल करना । 


जब कि झनुशासनिक प्राधिकारी जाच अ्रधिकारी के नतीजों स असहमत हो अथवा जब लोक 
सेवा आयोग का परामर्श अस्वीतार करे और कठोर शास्ति अधिरोपित करे, तो ऐसी असहमति क 
लिय कारण झनिवाय रूप से देने होगें। सतकता झ्रायोग की रिपोट यदि कोई हो, वी प्रति क्मचारी 
का देनी चाहिये ।? 


किसी सिविल क्मचारी पर शास्ति लागू करने का आदेश “बोलता हुआ” होना चाहिये ग्रथाव्‌ 
पूणत कारण युक्त होना चाहिये । ऐसा आदेश सरसरी आज्ञा से भिनर निष्कर्पों या नतीजों पर 
कारशा व्यक्त करते हुए होना चाहिये ।! ऐसा करना आवश्यक है क्योकि निगरानी या अपील मं 
भ्रादेश को चुनौती देने के लिये उपलब्ध उपचार लिखित कारणों के भ्रभाव में कैवत दिखावा मांत्र 
(छलपुण) रह जाएंगे ।३ किसी व्यक्ति को दण्डित करने के लिये आदेश मे अपने दृष्टिकोण के लिये 

नल न मनन पतन मन 33 >> 2 + 3320 32000 37 

] 970 आर एल डवत्यू 287-एस एन मिश्रा वि सरकार 
2 ए आई झार 967 सु कोर्ट 606-भगतराजा वि भारतीय सघ। 
3 973 ए्‌ एस आर 442 हरमेन्द्र सिह वि जनरल मेनेजर, उत्तरी रेतवे । 


«832: 


नियम ।7 (छोटों शास्तिया)] अनुशासन एव राज्य कर्मचारी [33 


तथा महत्वपूर्ण झापत्तियों को नहीं मानने के कारग्ण देते हुए, भ्र्थात्‌ तकृपूर्"णं विवेचन करना 
चाहिय ।* जाच अध न्यायिक कार्यवाही होती है । झतः जबकि दोपी कर्मचारी के स्पष्टीकरण 
(प्रतिवेदन) पर विचार नही क्या गया और उसे सेवा से हटाने के कारणों का भी उलेख नहीं 
क्या यया तो, उक्त भ्रादेश वेद्य नही माना जा सका क्याक्ति वह “बोलता हुमा! आदेश नही था ।* 
आदेश स्वीकार्य सामग्री या साशी पर झ्राधारित होना चाहिये भ्न्यथा वह अवैद्य होगा ।* 


इसके विपरीत, यदि ग्रनुशासनिक प्राधिकारी जाच अधिकारी के निष्कर्षों से सहमत हो तो 
चह कारण व्यक्त वरने के लिये बाध्य नहीं है । परन्तु यदि वह जाच अधिकारी के निष्कर्षों से 
अमहमत हा तो उसे प्रपने स्वय के निष्कर्षों के लिये कारण अभिव्यक्त करने होगे ।£ 

आदेश सूचना देने की तिथि से प्रभावशोल होगा - 


४5 झनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश उस तीथि से लागू होगा जिस तीथि को 
वह सम्बन्धित राज्य कर्मचारी को मूचित किया जावे न कि उस तीथि से जिस दिन बह पारित 
हुग्ना 7 अन्य शब्दा में, आदेश उस तीदि से क्रियान्वित होगा जिस तीथि को उसे दोषी कर्मचारी ने 
प्राप्त किया ।९ ग्रत, किसी झदेश को किसी पिछती तारीख से लायू नहीं किया जा सकता।? 
जत्कि वर्घास्तगी का एक आदेश सेवा निवृत्त आयु से ठीफ पहले पारित कर दिया गया भौर रेडियो 
प्रसारण द्वारा घोषित कर दिया गया और राजपत्र तथा समाचार पत्नों में प्रकाशित कर दिया गया, 


तो यह भूचना सही प्रकार से दी गई मानी गई क्योंकि उक्त नियम निदेशात्मक है न कि 
आदेशात्मक । 


; 7. छोटी शात्तियां लगाने की प्रक्रिया () नियम 4 के खण्ड [7] से [3] मे 
पट शास्तियों भे से कोई शास्ति लगाने का तव तक आदेश नही दिया जाएगा जब 
(क) सरकारी कर्मचारी को उसके विरूद्ध कार्यवाही करने के प्रस्ताव तथा ऐसे 
अभिकयनों की, जिन पर ऐसा किया जाना प्रस्तावित है, लिखित रूप मे 
सूचना म दे दी गयी हो और उसको कोई अम्यावेदन, जो वह देना चाहे, देने 
का भ्रवसर न दे दिया गया हो, 

(ल) ऐसे ग्रम्यावेदन पर यदि कोई हो, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा विचार 
कर लिया गया हो । 

(974) | शा. 9, 973 &. 834 

(975) 700 ॥2 ]288 (कलकत्ता) जे पी बनर्नी वि भारतीय सघ। ह/77 !974 सु 

बे 87 भारतीय सघ वि एम एल. क्पूर। थे 

976 [89 ॥0 598 (वटना) शिवषघ्यान सिंह वि विहार सरकार । 

977 8८.८ (, & 5) 5] त्वाराचन्द खबी वि म्यूनिसपल कार्प देहली। 

#र ]966 सु. को 95] जीवरतन वि मद्रास सरकार । 

भार 956 सु को 83, 97] 5.7 666. 

8 ]96] कलकत्ता 6 26-मुघीरजन वि प बंगाल सरकार । 


[977 .8७ ॥0 (४००) वि पं 
पंजाब तथा हरियाणा-पजाव » यरतार सिंह 
976 झा एए 67 | हरियाणा-पजाब सरकार वि. यरतार सिंह ग्रेवाल, 


व चय 9 पथ डे ४ 


434] राजस्थान सी सी ए झल्स [नियम 7 (छोटी शास्तिया) 


#(ग) सरकारी कर्मचारी वो, यदि वह चाहे तो, अपना मामला स्पष्ट बरने के 
लिए, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर न द्वे 
दिया गया हो । 


(घ) उन मामलों मे जिनमें आयोग से परामर्श करना आवश्यक हो, परामशे कर 
लिया गया हो । 


(2) ऐसे मामलो में कार्यवाही के अ्रभिलेख में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे-- 
[!] सरकारी कर्मचारी को, उसके विरूद्ध कार्यवाही करने के प्रस्ताव वी 
सूचना की प्रति, 
[2] उसकी ससूचित अभिक्थन विवरण की प्रति, 
[3] उसका अम्यावेदन, यदि कोई हो, 
[4] आयोग की सलाह, यदि कोई हो, और 
[5] मामले पर दिये गये झ्रादेश, उनके कारणा सहित । 


राजस्थान सरकार के निर्देश 


स्पष्टीकरण मांगने के पश्न का सस्तौदा बनाना श्रौर तामील करना --नियम ।7.-विस मामले 
में राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीक्रसा, नियस्तण और अपील) नियम, 958 के नियम !4 के उप 
खण्ड () से (0) म निदिष्द कोई छांटी शास्ति लागू करना उचित प्रतीत हो, जब वि मामला 
मुस्यत मौखिक साक्ष्य पर झ्राधारित न हो, अ्नुशासनिक प्राधिकारी को केवत एक पत्र दोपी कम- 
चारी के नाम जारी कर देता चाहिए जिसम प्रथावलीक्न पर उसके विरूद्ध बन मामलों के आरोपों 
का उतलेख करना चाहिए और उसे निर्धारित प्रवधि म, जैसे छि पत्द्रह दिन मं, श्रपने आचरण को 
स्पष्ट करन का अवसर प्रदान करना चाहिए ) इस मेमोरेन्डम मे क्सी प्रस्तावित शास्ति का उल्लेंव 
नही करना चाहिए क्योकि दण्ड का निर्णय तो इस मेमोरेन्डम (पत्र) के उत्तर में दोषी कर्मचारी स 
प्राप्त स्पप्टीवरण की जाच करने के पश्चात्‌ करना है । उक्त मीमो पर झनुशासनिक प्राधिकारी की 
स्वय हस्ताक्षर करना चाहिए न कि कमी अन्य प्राधिवारी को | उक्त प्राधिकारी को यह भी सुति* 
श्चित करना चाहिए कि स्पष्टीकरण झ्रामन्तित करने का पत्र कमचारी को (रजिस्टर्ड ए- डी डाक 
से या प्रन्यथा) अवश्य मिल जावे ॥ 

*6 स्पष्टीकरण की जाच--- 


दोपी कमचारी से उसकी प्रतिरक्षा म प्राप्त स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर, अ्रथवा निर्दिष्ट अवर्धि 
में जैसी कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा समय समय (पर बढाई गई हो) यदि कोई उत्तर प्राप्त नहीं 


हुआ हो, तो उसके बिना अनुशासनिक प्राधिकारी, को, मामले के तथ्यों के ग्राधार पर, किसी निर्णय 
पर पहुचने के लिए, उसकी जाच करनी चाहिए | 


क:स5सस कसी त__तहनहतहत3त> तहतन_ ह__॒....व........ 


+ श्रधिसूचचा स एफ 3 (9) कामिक/एना/78, जी एस आर 67 दिनाक 27 जनवरी, 


979 द्वारा जोडा गया जो राजस्थान राज-पत्र भाग 4 (ग)। दिनाक 8 बरवरी, 979 को 
प्रष्ट 443 पर श्रकाशित हुआ्ना । 


नग्रप 77 (छोटी शास्तिया) अनुशासन एव राज्य कमेचारी [35 


»। दोषी कर्मचारियों को दोष मुक्त करना या उनपर छोटो शास्तियां लागू करना-“ 


(क) यदि मामले की जाच के परिणाम स्वरूप (जिसमे दोपी कर्मचारी का स्पप्टीक्रण 
मांगा गया था, झनुशासनिक प्राधिकारी को तसल्‍ली हो जाए कि कोई भी दोप साबित 
नहीं हुआ है, तो अनुशासनिक प्राधिकारी कर्मचारी को दोप मुक्त कर सकेगा ( ऐसी 
दोपमुक्ति को सूचना कर्मचारी को लिखित में भेजी जाएगी ! 


(स) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी इस सम्मत्ति का हो कि मामले की जाच, स्पष्टीकरण 
सहित, क्‍मंचारी के विरूद्ध दोप प्रिद्द होता दर्शाती है तो वह दीपी कर्मचारी के विरूद्ध 
नियम 4 के खण्ड (0) से (॥7) में वितिरदिष्ट छोटी शास्तियी में से कोई एक लागू कर 
सबेगा + छोटी शाह्ति लागू करने से पहले दोपी कर्मचारी को कारण बताओं नोटिस 
जारी करना भतेक्षित नही है और, इसलिए, टाला जाना चाहिए । 


(ग) यदि दोषी कमंचारी अपना दोष स्वीकार करले, तो निरोन लेने मे सुविधा होगी, 
परन्तु यदि कोई ऐसा न करे, तो किस सीमा तक दोप सादित हुम्ना है, यह सारभूत 
अभिलेखों के सदर्भ मे जाच करना होगा | 


[राजस्थान सरकार की अनुशासनिक कार्यवाहियो पर पुस्तिका, !963 सस्करण' अनुच्छेद #, 
6 तथा 7] 


परिपत्र (सरक्यूलर) 
नियुक्ति विभाग 
स. 7, 3 (7) #9908 #-वा/70 दिनाक 23-5-970. 


थे “प्रदीत होता है कि राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, मियन्‍तएा और श्रपील) निघम, 958 
के नियम ॥7 के अन्तर्गत ग्रनुशासनिक कार्यवाही म॑ अनुसरणीय कार्य प्रणाली वे! विषय मे कुछ गड- 
चड़ी है। एक गलत विचारधारा यह है कि नियम 7 के भ्रधीन दिए गए नोटिस के उत्तर में दोषी 
अधिकारी का स्पष्टीकरण प्राप्त हो जाने के पश्चात्‌, अनुशासनिक प्राधिकारी या तो स्वयं सारभूत 
अभिलेख के सदर्भ मे दोषी कर्मचारी के झभिकथन वी जाच करे या वह सम्बन्धित अधीनस्थ भ्रधिकारी 


मर दे कि वह रेकाई में उपलब्ध तथ्यों के सदर्म में प्रतिवेदद की जाच करे और तात्तविक रिपोर्ट 
] 


डा “सही प्रक्रिया यह है कि जब सो सी ए नियमों के नियम ।7 के प्रन्तगंत भ्रनुशासनिक कार्य- 

7 प्रारम्भ करनी हो, तो कोई प्रौपचारिक आरोप (चार्ज) वनाना जरूरी नहीं है, श्रौर दोषी 
बात को लिखित मे सूचित करना है कि उसके विल्‍ूदध कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है और 
बार वा जावे जिन पर कायंवाही प्रस्तावित है। उसे प्रतिवेदन करने का अवसर, मददि वह 
कार द जावे, भौर यदि कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाबे तो उस पर अनुशासनिक प्राधिकारी 
अनुशामाति उचित झादेश पारित करेगा । यह प्रक्रिया पालन करने मे, प्रतिवेदन श्राप्स होने के बाद, 
जनम बा प्राधिकारी के प्रस रखे रेफर के आधार पर जिस पर कि झारोप भ्राधारित है, अपना 

दिन हे कि भाया उक्त झारोप दोपी श्रधिकारी के प्रिख्द्ध पर्योप्त रुप से सावित हैं, और यदि 
लिरिप्ट श्रवाह हैं, को पी मौखिक साथय वी झपेक्षा नही है, और झ्रादेश पारित किया जाचे । यदि 
यह भान हे पे में दोषी अधिकारी कोई प्रतिवेदन श्रस्तुत नही करे, तो वह (प्रनुशासनिव प्रापिरारी) 

+ 7 जया कि दोपी झधिवारी को बुछ नही कहना है श्रौर रेक्ड के झाधार पर मामले को, गुरा- 


१36] राजस्थान सी स॑ ए झूल्स [नियम 27 (छोटी शास्तिया) 


दोषों पर निपटाने के लिए ब्रग्रसर होगा । किन्तु भरनुशासनिक प्राधिकारी को यह सुनिश्चित कर लेना 
चाहिए कि दोषी भ्रधिकारी से स्पप्टीक रण मागने का मेमोरेन्डम या पत उत्ते प्राप्त हा गया है। यदि 
अनुशासनिक प्राधिकारी यह प्रमुभव करे कि मामले म झाग छानवीन बरती जहरी है जिस्म प्ति- 
रिक्त दस्‍्तावेजी या जवानी शहादत एकत्रित करनी ग्रावश्यक है, अयवा प्रथमावनोकन से उन झारोपा 
चर कठोर शास्ति उपयुक्त होगी, ता नियम 7 क अवीन प्रक्रिया नहीं श्रपनानी चाहिए, परातु उसे 
नियम 6 की कार्यवाही झ्रारम्भ कर देनी व्वाहिए और ताजा चार्जशीट और झारोपो का विवरण 
जारी करना चाहिये। यह तो बेवल नियम ।6 म ही है कि जिसम या तो झनुशासनिऊ श्रधित्रारी 
स्वय जाच बकरे या राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और प्रपीत) नियमा के नियम 6 में 
निर्धारित त तैके से जाच सचालन करने व जिए कसी जाच ग्रधिकारी की नियुक्ति करे। किन्तु यह 
अनुज्ञ नहीं है कि नियम 7 के अन्तर्गत नोटिस का उत्तर प्राप्त होने बे बाद जाच क्सी प्रन्य प्रधि- 
कारी से करवाई जावे ।” 


व्प्पिशी 


लघ्‌ शास्ति लागू करने की प्रक्रियाः--किसी सिविल कर्मचारी पर छोटी शाह्ति लागू करने का 
झादेश पारित करने से पहले कुछ भौपचारिक्ताओ का पालन करना होता है । 


प्रथम तो, राज्य कर्मचारी को उसके विरूद्ध लगाए गए आरोप प्रस्तावित शास्ति के साथ 
भेजने चाहियें, जिसम उसको अवसर दना चाहिए कि यदि वह इस विषय में कोई स्पष्टीकरण या 
अम्यावेदत (7८०7९३८४॥७४०॥) प्रस्तुत करना चाहे तो निदिष्ट भ्रवधि में पेश करे । 

दितीय मे, जो अम्यावेदत दोनी वर्षचारी से प्राप्त हो उस पर विचार करना चाहिए (यदि 
कोई अ्रध्यावेदन प्राप्त हो )। 


तृतीय मे, जब भी इन नियमो के भ्रधीन आवश्यक हो, तो लोक सेवा भ्रायोग से परामर्श लिया 
जाना चाहिए । 


*चतुर्थे मे एक नया प्रावधान हाल ही में और जोडा गया है जिसके झनुसार दोपी कमंचारी 
को यदि वह चाहे तो, व्यत्तिगव सुतवाई का अवसर श्रनुशासनिक प्राधिकारो द्वारा दिया जाना 
चाहिए। 

अत प्तिम झादेश अनुशासनिक प्राधिकारी तभी दे सकेगा जबकि उसने सम्बन्धित कर्मचारी के 
लिखित प्रतिवेदन पर विचार कर लिया हो, यदि प्रतिवेदन प्राप्त हुआ हो, और कर्मचारी को, यदि 
वह इच्छा प्रकट करे, तो उसे व्यक्तिगत रूप से सुन लिया गया हो । 

राज्य सरकार ने मुख्यत बल दिया है कि, पहले अनुशासनिक प्राधिकारों को केवल एक 
पन्र दोषी कर्मचारी के नाम जारी करना चाहिए जिसमे प्रथमावलोक्न से जो ग्रारोप उसके विरूद्ध 
बनते हो उनका उल्लेव होना चाहिए और कर्मचारी को इस विपय म अपना स्पष्टीकरण निर्दिष्ट 
समय, जैसे कि पन्द्रह दिन म प्रस्तुत करने का लिखा जाना चाहिए। इस पत्र म प्रस्तावित शास्ति वी 
उल्लव नहीं करना चाहिए, क्योकि शास्ति का नि्गोय तो दोपी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर 


आिनीकफ॑:-्हन्‍"न्‍कयल-यककफक्‍ियल्‍शि+--ते_ं्न्‍_स्‍े०ऊ-तहनलत।0तेेे..मत3+.........3..-.०..००...०००००००००००..ुलवलु०न०टढहवहवग 
+.. अ्रधिमूचना स एफ 3 (9) कामिक/ए त/78 जी एस. आर !67 दिताक 27 जनवरी, 


979, जो राजस्थान राज पत्र भाग 4 (ग) ([) दिताक 8 फरवरी, 979 को पृष्ड 443 पर 
प्रकाशित हुआ । 


नंबम 7 (छोटी शास्तिया) ] अनुशासन एवं राज्य कर्मचारी . 497 


दरार करने के वाद तथा उस व्यक्तियत सुनवाई का झवसर प्रदान करने के पश्चात्‌ ही क्रिया जा 
जता है । यह सुनिश्चित कर लेता चाहिए कि दोदी कमचारी को उक्त पत्र (जिस मीमो या मेमा- 
एल्म भी कहा जाता है) रजिस्टर्ड डाक सेवा या अन्य तरीके स प्राप्त हो गया है । 
अनुशासनिक प्राधिकारी को मामले पर विचार तब करना चाहिए जवक्ति दोपी कर्मचारी का 
यप्टीकरण या प्रतिवेदन प्राप्त हो गया हो या कर्मचारी न निर्धारित अवधि या समय समय पर बढाई 
ईं भ्रवधि समाप्त हो जाने के बाद भी कोई स्पप्टीकरण पश नही किया हो । 
यदि दोपी कमंचारी अपना दोष स्वीकार करले तो निर्णय लेन म॑ आसानी होगी, परन्तु यदि 
बह दोप स्वीकार नही करे तो मामले की जाच कमचारी के लिखित स्पप्टीकरण्य और व्यक्तिगत 
धुगवाई के दौरान प्रस्तुत मौखिक प्रतिवेदन पर विचार करते हुए वी जानी चाहिए। यदि झनुशाम- 
निक प्राधिकारी को विश्वास हो जाए कि कोई दोष साबित नहीं होता, तो वह कर्मचारी को दोप मुक्त 
१ रगा और इसकी लिखित सूचना उस कर्मचारी को देगा । 
इसके विपरीत यदि श्रनुशासनिक प्राधिकारी, कमंचारी के स्पप्टीकरणों की जाच करने के बाद 
इम नतीजे पर पहुचे कि दोप साबित है, तो निम्तलिखितों म से कोई भी छोटी शास्ति जो वह मामले 
पी परिस्थितियों को देखते हुए उपयुक्त समझे लागू कर सकेगा, अयात्‌ 
(0) निन्‍्दा, या 
(४) वेतन वृद्धियो मे रूकाबट, या 
(00) पदोनति रोकना, या 


(४) कर्मचारी की लापरवाही के कारण, या किसी कानून या आदेश के उलल्घन के फल 
स्वरूप सरकार को पहुचाई गई ग्राथिक हानि उसके बेतन से पूर्णोत* था ग्राशिक रुप में 
बसूल करना । 


संघु शास्तिर्या लागू करने के मामले में दोपी कमंचारी को प्रस्तावित शास्ति के विरूद्ध कारण 
बताप्रो नाटिस जारी करना जरूरी नही है । राज्य सरकार ने तो झ्रागे बढ कर यह चेतावनी दी है 
कि प्रनुशासनिक प्राधिकारी को उक्त नोटिस देना टाल देना चाहिए, अर्थात्‌ नही देना चाहिए । 


है यदि भारोप उपबब्ध रेक्ड के झरधार पर साबित होता हो, तो किसी मोखिक साक्ष्य वी प्रपक्षा 
नही है। यदि अनुज्ञ भ्रवधि में दोपी क्मंचारी स्पष्टीकरण प्रेषित नही करे, तो झनुशासनिक प्राधि- 
काटी को थह मान लेना चाहिए कि उसे कुछ भी नहीं कहना है श्र रेवर्ड वे झ्लाधार पर मामल के 
भए-प्रवगुणो पर फैसला देना चाहिए । 
वदि प्रथमावनोक्न से मामला कठोर शास्ति झारोपित बरने योग्य प्रतीव हो तो ताजा नादिस 
बे नियम 6 की प्रक्रिया शुरू बरनी चाहिए, किन्तु नियम ।7 के प्घीन दिए गए नोटिस 
उत्तर मे कमचारी वा उत्तर प्राप्त हो जाने के पश्चात्‌, कसी अन्य प्रधिक्षारी से जाच बरवाना 
भनुद नहीं है। 
प्रश्षिया में दरिव्तन -._ 


म न्तमि 
गे पथपि भनुशासन द्राधिकारी से झ्रारम्म में नियम 6 के प्रधोन वायंवाही शुरू की थी परन्तु 
दमेंबह 


न के छोटी शासित लागू करने बे लिए नियम !7 के झधोन आगे बार्येवही बर सवेया, परन्तु, 
हैं, यदि वह बाय प्रस्ली का नियम 6 से 7 में परियर्तेत करना चाहता है, तो नियम 7 


ग्रादि 


।38 ] राजस्थान सी सी ए झूल्स [नियम 7 (छोटी शास्तिया) 


की प्रक्रिया अपनाने से पहले, उसे सम्बन्धित व्यक्ति को स्पष्ट नोटिस देना चाहिए।"? ऐसे नोदिस 
का श्रभाव शास्ति के ग्रादेश को अवैध वना देगा ।? विन्तु यदि कोई जाच, नियम 6 के अधीन वी 
जाती है भौर पूरी हो जाती है, तो श्रनुशासन प्राधितरारी को स्वतन्त्रता होगी कि वह दोपी वर्मचारी 
पर केवत कोई छोटी शाह्ति आरोपित करदे ॥3 परन्तु दिली उच्च न्यायालय ने इससे विपरीत 
सम्मति प्रकट वी और झ्ाई डी गुप्ता वि दिल्‍ली प्रशासन! म फैसला दिया कि, यदि झारम्म म, 
नियम 4 (राजस्थान नियम 6) के अधीन ममोरेन्डम दिया गया हो झौर दोषी वमचारी का उत्तर 
प्राप्त होत के पश्चात्‌ प्राधिकारी इस राय का हो कि कोई छोटी शास्ति ही उचित होगी तो प्राधि 
करी, नियम 4 (राजस्थान नियम 6) की विस्तृत जाच प्रक्रिया पूरी किए बिना, लघु शास्ति लागू 
कर सकेगा । 


राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस विपय पर एक महत्वपूर्ण निर्णय फतह सिंह लोडा वि राज- 
स्थान सरकार म इस प्रकार दिया है -- वेवल इसी कारण स कि प्रार्थी को पहले एक नोटिस |8 
मई, 964 को नियम 7 के झ्रधीन जारी किय था, यह नहीं माता जा सकता कि जौ ताजा ग्रतु- 
शॉसनिक कार्यवाही नियम 6 + अधीन, 29 ब्रक्टूबर, 964 को नोटिस देकर प्रारम्भ की गई, उस 
पर क्सी प्रकार की रोक लगी हुई थी ।” इसी मामले म श्रागे यह कहा गया है कि, “जब तक कि 
किसी लोक सेवक क विरुद्ध कोई शास्ति लागू करने का झादेश, या उस पर लगाए गए झआारोपों से 
उमे दोप मुक्त करने का आदेश किसी जाँच पर श्राधारित न हो, तब तक यह नही कहा जा सकता 
कि उस लोक सेवक के विरुद्ध कोई भागे कायंवाही शुरू नहीं की जा सकती। यहा तक कि ऐसे 
मामले भी जिसमे उस पर शास्ति लागू करने की पहले की कार्यवाही बाद मे निरस्त कर दी गई थी, 
सम्वधित कर्मचारी क विरुद्ध ताजा अनुशासनित् कायवाही शुरू करने पर तब तब कोई रुकावद नहीं 
होगी जब तक कि पहले की अ्नुशासनिक कार्यवाही को निरस्त करने के ग्रादेश में इस विपय में वाई 
निदेशन हो या यदि सम्बंधित कर्मचारी को धारोप से दोप मुक्त कर दिया गया था ! 


“इस मामले में उन्ही तथ्यों के श्राधार पर और मूतत उन्ही झ्रारोपो पर पुन नई जाच करने 
पर कोई रक्राबट नहीं थी और सक्षम प्राधिकारी को कानूनी अधिकार था कि प्रार्थी को इन नियमों 
बा नियम 6 के अन्तर्गत नया नोटिस जारी करके वह नई जाच प्रारम्भ कर सके ।” 


लघु शास्तिया और क्ठोर शक्तिया लागू करने की प्रक्रियाओं मे श्रन्तर*-- 


नियम 06 के झधीन कठोर शास्तिया लागू बरने तथा वियम 7 के अधीन छोटी शास्ति लागू 
करने की कार्य प्रणालियों मे बहुत श्रन्तर है। नियम 6 के भ्रन्तर्गत, चार्ज शीट और आरोपों वा 
विवरण दोयी कमंचारी को भेजना पड़ता है और उसके बाद नियमित जाच करनी पड़ती है जिसम 
दोनो पक्षो की दस्तावेजी तथा मौखिक शहादत ग्रहण करनी होती है, जिसम प्रत्येक पक्षकार को 


3 47.,00 (965) 5 राजस्थान 5659-डा क्शिनसिह दि राजस्थान सरकार: 965 शा, फ् 
]53 ह#ग 966 राजस्थान 55 
2. (977)। श.छ 40 
3... #९ 969 कलकत्ता 604-एम एम दत्ता वि भारतीय सघ। 974 (2) छा,7 602 
(दिल्ली) क के मित्तल वि भारतीय संघ । 
4. 973 (2) शा. | 
7977 एयर 427| 


वियम 7 (छोटी शास्तिया)] अनुशासन एवं राज्य चमचारी [39 


विरोधी पक्ष वे गवाहो से जिरह करने का हक होता है भ्रौर तत्पश्चात बहस शुमार की जाती है | 
पस्तु छोटी (लघु) शास्तियों वे लिए, प्र/क्रा सरल बनाई गई है और नियम १7 वे अनुसार किसी 
मौखिक साक्ष्य वी जरुरत नही हीती । 


जब स्सी बर्मचारी पर बेवल निन्‍्दा (परिनिन्दा) या वेतन वृद्धिया रोवने की शास्ति अधि 
रोपित की जाती है तो लोक सेवा झ्ायोग से परामर्श लेता झावश्यद नही होता | 


सी ए डी! सौजा वि. मध्य प्रदेश सरवार!ं मे लोक सेवा झायोग ने सिफारिश की वि 
परिनिन्दा पर्याप्त सजा होगी । भ्रतः न्यायालय ने तय क्या कि इन परिस्थितियों में श्रनुशासनिक 
प्राधिकारी के लिए यह भ्रावश्यक्ष नही था कि वथित साचाह पर दोपी कर्मचारी को नोटिस जारी 
करके टिप्पणी प्रस्तुत करने का भ्रवसर प्रदान करता । 


परिनिन्दा' वी घास्ति विसी वर्मचारी थी सेवा पुस्तिवा (सविस दुंक) में केवल “रिमाक' झवित 
करन मात्र से भिन्न हैं। अमूल्य रतन नायक वि. पश्चिम बगाल सरकार? के विशेष लाक्षशिक 
मामले मे, प्रार्थी ने उसकी सेवा पुस्तिका में अकिति निम्नलिखित टिप्पणी को हटबान के लिए 
परमादेश वी याचिया (दा छा ग॥02॥3) प्रस्तुत की,--'सदेहास्पद स्तयशीलता का श्रोवर- 
सीयर” (# 0एदा5टटा 0 6०एप पाव्ट्र70)" प्रदालत ने तय किया कि उक्त 'रिंग्रार्व! बेबल 
एक सम्मत्ति थी और वह कोई 'परिनिन्दा' नहीं थी। 
वेतन बृद्धि रोकने प्रौर वेतन रोकने मे श्रन्तर --वेतन वृद्धिगा रोचना नियम 4 के सण्ड 
(0) में प्रावधानित एक छोटी शास्ति है, जबक्ति वेतन रोकना भमुन्न नहीं है प्लौर हमार सविधान के 
सिद्धान्ता बी झवहेजना है। उससे सविधान के भनुच्छेद 23 वा उललघन होगा | सूरण नारायण वि 
मध्य प्रदेश सरकार» मे पाठशालाओ के निरीक्षक ने एब् प्रध्यापक को, श्रसन्‍्तापजनक कार्य होन के 
प्राधार पर, वेतन वितरण करते से मना कर दिया । इसमें यह फैसला दिया गया कि किसी झ्रादमी 
को काम करने के लिए कहना शौर बाद में उसका वेतन रोक लेना न केवल नियमों वे विरुद्ध है 
बल्कि सविधान की भावना के भी प्रतिकूल है । जब कि राज्य कर्मचारी ने अपन वेतन मे कटौती 
स्वीकार नही वी जिसके कारण उसबा वेतन !8 महीनो तक रोक लिया गया झौर प्रन्तत, उस 
सैश्ष स हटाने (4७०॥७:४९) का विकल्प दिया गया, तो निर्णय हुआ कि यदि देय वेतन क्मचारी को 
नही दिया जावे तो वह निश्चिय ही ब्याज के रूप मे या समुचित मुआवजा पाने का हकदार है जो 
भत्यक्षतत उसको देय पूरे वेतन को रोकने से उत्पन हुआ ।$ 
भ्रभ्पावेदन प्रस्तुत करने का श्रवसर-- 
जब किसी राज्य कर्मचारी पर केवल छोटी शास्ति लागू करनी हो, तो भी प्रस्तावित कार्यवाही 
के विम्द्ध भ्पना ग्रम्यावेदन (7097८5८४॥७४०४) पेश करने के लिए समुचित अवसर पाने का कमंचारी 
हदार होगा। अनुशासनिक प्राधिकारी का यह वाध्यकारी कर्त्तव्य है कि प्रतिम झादेश पारित करने 
से पहले उसके श्रभ्यावेदन पर पूरा विचार करे। मामले पर श्रम्यादेदन बरने के लिए अ्रवसर 
नैग तात्पयं यह नहीं है कि कर्मचारी को गवाहो के बयानों की प्रतिया श्रौर दस्तावेजों की 
तार 96] मच्य प्रदेश 26[ 
#वए 95] कलकत्ता 64 
/वार 960 मध्य प्रदेश 294 । 
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]40] राजस्थान सी सी. ए रूल्स [नियम 7 (छोटी शास्तिया) 


प्रतिया दी जावें और गवाहो से जिरह करने का मौफा दिया जावे । ऐसा करना नियम 7 वी सीमा 
तथा परिधि में नहीं है ।7 ॒ 
व्यक्तिगत सुनवाई का श्रवसर-- 

पहले दोपी बर्मचारी केवत लिखित मभ्यावेदन दे सकता था झौर उसे व्यक्तिगत सुतवाई का 
कोई झ्रधिकार नही था । परन्तु अब स्थिति वंदल गई है । ग्रव नियम 7 में खण्ड (ग) “अधिसूचना 
से एफ 3 (9) कारमिक/!/78 जी एस-झार 67 दिताक 27 जनवरी 979 द्वारा बयां 
स्थापित किया गया है, जिसके भ्रनुसार यदि सरवारी कर्मचारी चाहे तो उस्ते अपना मामला स्पष्ट 
करते के लिए, झनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर बानूतन उपलष है। 
अतः अब तो राज्य कर्मचारी स्वय पर निर्मर है कि वह व्यक्तिगत सुनवाई की माग परे, जो भ्रव 
उक्त नए प्रावधानानुमार अस्त्रीकृत नहीं की जा सकती । 

उपयुक्त नये प्रावधान के पहले भी, डाक्टर क्शिनसिह वि राजस्थान सरकार? में मामले 
बी विशेष परिस्थितियों को देखते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय ने व्यक्तिगत सुनवाई का प्रवमर 
देगा भ्रावश्यक समझो था। अभिव्यक्ति समुचित” या 'पर्याप्त' (30०6०ए०८) अवसर से प्रमिप्राय 
सुनवाई का अवसर दिय जाने भ्रथवा श्रारोपो के विशद्ध कारण बतान से है ।$ 
राज्य कर्मचारियों को मत्रस्या-- 


राज्य कर्मचारी को जब॑ नियम 7 के अधीन नोदिस तथा श्रारोपी का अभिकथन (ऑशंधाधा। 
० ४॥0840075) मिले, तो उसे पहले सम्बन्धित रेवाई झ्रौर सामग्री, यदि कोई हो, का निरीक्षण 
बरके मपनी याददास्त ताजा कर लेनी चाहिए । उसे ऐसा हक अधिकार स्वरुप उपलब्ध है। इसके 
लिए उसे लिलित में आवेदन करना चाहिए । कर्मचारी को उन सभी अखिलेखो के उद्धरण ले लेते 
चाहिये जिन पर झारोप प्राथारित हैं भौर उनसे भी जिन पर उसको प्रतिरिक्षा में क्‍्राश्नय लैना है । 
उमके बाद उसे प्रपना अम्यावेदन सावधानी से तथा प्रभावी तरीके से बनाना चाहिए जिससे उसका 
बचाव हो सके या उसका दोय कम से कम हल्का तो हो ही जावे । अभ्यावेदत का मसौदा बनाने के 
लिए कर्मचारी अपने से अधिक विद्वान या प्रतिभाशानी मित से सहायता ले सकता है। श्ञातव्य रहे 
कि अम्यावेदन विश्वास पैदा करने बाला तथा झपने झाप मे सम्पूर्ण होना चाहिए, क्योकि यही उसकी 
दाल तथा प्रतिरक्षा का कथन होगा । अपने मामले की पुष्टि में कर्मचारी अपने गवाहो के सत्यापित 
किये गये शपश्र-पत्र (हलफ्नामे) था दस्तावेजो की नकलें पेश कर सकेगा । यदि आ्रावश्यक्र हो, तो बह 
आवेदन करके प्रम्यावेदन पेश करने की अवधि वढ़वा लेवे ताकि जल्दीवाजी के कु-परिशामों से बच- 
कर संतुलित मानसिक स्थिति में सरलता पूर्वक अम्मावेदत तैयार कर सवे । 


सब से जडरी यह है कि कर्मचारी व्यक्तिगत मुनवाई के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी की 
प्रावेदन भ्रवश्य करे। नियम ]7 के नए खण्ड (गण) के प्रावधानानुसार अरव उसे व्यक्तिगत सुनवाई 


्प:।:/:पप 7:75" यघघीघ६7घतघघय तय +्त+-त्त+++++55 
ह 977 7.0 7 गै० € 28 (जम्मू तथा कश्मीर) यह फैसला &॥ 973 सुप्रीम को 
4]24 धर ध्राधारित क्या गया । 


राजस्थात राज-पत्र भाग 4 (ग) () दिनाज 8 फरवरी, 979 भे पृृष्ट 443 पर प्रकाशित । 
और ]966 राजस्थान 55 . 965 शा.छ ]53॥ 


4... 970 (2) ग.8 (पजाब) 580 मलविन्दरजित सिंह वि प्रजाय सरकार श्रौर यह भी 970 
प.ब0. ॥0 70 (मुप्रीम कोर्ट) वी डी गुप्ता वि हरयाना राज्य 


(७ 


नियम 7 (छोटी भास्तिया)] अनुशासन एवं राज्य कर्मेचारी [4 


का कानूनी भ्रधिकार मिल गया है और इसलिए ग्नुशासनिक प्राधिकारी इस प्रार्थना को श्रस्वीकार 
गही कर सकता | व्यक्तिगत सुनवाई के समय कर्मचारी को घवराना नहीं चाहिए भर उसे अपना 
पथ स्वतन्त्रता से, स्पष्टता से और हिम्मत से प्रस्तुत करना चाहिए ताकि प्राधिकारी को तसल्‍ली या 
विश्वास हो जावे | श्रपनी दलीलो को पुष्टि भे उसे आवश्यक दस्तावेजों को पढकर सुनाना चाहिए 
श्रौर कोई सामग्री हो तो दिखानी चाहिए ताकि उसके तर्क॑ न्याय सगत झौर सही समझे जावें । 
प्रपना मामला जीतने के लिए कमंचारी महत्वपूर्ण निरंय या नजीरे भी दृष्टान्त रूप से दे सकेगा । 


2 शास्ति का प्रादेश कारण युक्त होता चाहिए --किसी सरकारी कर्मचारी पर शास्ति 
प्रधिरोपित करने का आदेश 'बोलता हुआ” होना चाहिए, अथवा उसमे निष्कपं के प्रौचित्य पर 
कारण व्यक्त करने चाहिए । दूसरे शब्दों मे, उसमे अनुशासनिक प्राधिकारी का दिमाग यह बताते 
हुए प्रतिलिम्वित होना चाहिए कि जिससे उसने सम्बन्धित कर्मचारी को सजा देने का विचार 
किया ।१ एक अन्य मामले पे, बेतन बृद्धिया रोकने के भ्रददेश मे, सिविल कर्मचारी के विरूद्ध लगाए 
गए आारोपो पर लिए गए निष्कर्प अभिलिखित नहीं किए गए । अत स्यायालय ने निर्णय दिया कि 
शास्ति के झादेश में कारणों का झभाव होने से नियम 23 के अधीन प्रदत्त अपील का अधिकार 
केवल दिखावा मान हो जाएगा, अत. उक्त आदेश प्रवैद्य तथा शून्य था ।? इसी प्रकार वेदपाल किशन 
धोर वि राजस्थान सरकार म पाया गया कि दोवी कर्मचारी की वेतन वृद्धिया रोकने के प्रादेश मे 
कोई कारण नहीं दिए गए थे जिनके झाधार पर उसके विरूद्ध दुराचरण का मामला स्थापित किया 
गया। भ्रत. यह प्रादेश प्रवैद्य घोषित किया गया । 


दोषी कर्मचारी के भ्रभ्यावेदन पर विचार जरूरी --अ्रनुशासनिक प्राधिकारी का यह श्रावश्यक 
कत्तंव्य है कि दोषी कर्मचारी द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर समुचित विचार करे। यह केवल 
प्रौपचारिक्ता मान नही है । झ्ादेश मे केवल एक सक्षिप्त वाक्य लिख देना कि “अ्रम्यावेदन पर" 
सावधानी से विचार कर लिया गया. झौर बह सवोपप्रद नही पाया गया”, कानून की अपेक्षताओं 
की पूर्ति नही करता । “जब कि नियम 8 (राजस्थान नियम 7) के अन्तर्गत वेतन वृद्धि रोकने की 
जब शास्नि का प्रादेश यह नही दर्शाता कि दोयी अधिकारी के अम्यावेदन पर विचार कर लिया 
गया है, तो ऐसा आदेश ग्रवैद्य है बयोकि वह “बोलता हुआ! (कारण युक्त) झ्ादेश नही है | झ्रादिश मे 
अनुशासतिक प्राधिकारी द्वारा उक्त विचार किया जाना प्रतिब्रिम्बित होना चाहिए | विखण्डनीय 
श्रादेश मे शब्द 'विचार किया ((०7ञ्नठ०ध7९०) का विराम लगाना मात्र, नियम 8 (राजस्थान 
नियम 7) की प्रपेक्षताओ्ो के लिए पर्याप्त नही है. श्रौर न ही यह प्राइ्नतिक न्याय वी अपेक्षताश्रो 


गा ही करता है । श्रादेश की भाषा में किसी प्रकार से ऐसा विचार किया जाना प्रदर्शित होना 
हिए। 


“जास्ति का जो प्रादेश नियम 8 (राजस्थान नियम । 7) के झधीन दिया गया है वह बिना 


मित विभागीय जाच के जारी किया गया है झर वह सर्य प्रयम गझ्रादेश है जिरामे कसी रूप 
में ऐसी सामग्री हानी “+----. चाहिए जो यह दर्शा वै वि अम्यावेदन परविचार किया गया है| जो यह दर्शा वे वि अम्यावेदनद पर विचार किया गया है ।* 


2) 8.7 809: 978 [.७. 


नियमि 


5 7 ४०० 85 (प्रजाब तथा हरियाणा) पजाव सरकार 
। दामकिज्ञन चौरड़ा । # 972 सुप्रीम कोर्ट 2083 वय झ्राथय लिया गया । 

978 [50, 70 (44) क्लकता-टी श्रार पाण्डे वि चीफ सी ए एन- 

977 छाप एए 397 


4. 978 [0 ॥0 ३०० 85. जहीशीकत 


]42 ] राजस्थान सी सी ए रूल्स [ नियम 8 (संयुक्त जाच) 


8 सयुक्त जांच--(]) जहा क्सी मामले से दो या श्रधिक सरकारी कर्मचारी 
सवधित हो, सरकार या कोई अन्य प्राधिकारी जो ऐसे समस्त सरकारों कर्मचारियों को 
सेवा से पदच्युत करने को शास्ति लगाने के लिए सक्षम हो, यह आदेश दे सकेगा वि उन 
सबके विरुद्ध अनुसासनिक कार्यवाही एक साथ की जाय । 

() ऐसे किसी श्रादेश में निम्नलिखित विनिर्दिप्ट विए जायेंगे - 


[!] वह प्राधिकारी, जो उक्त एव साथ वी जाने वाली कार्यवाही के लिए 
अनुशासनिक प्राधिकारी होगा, 

[2] नियम !4 में विनिर्दिप्ट वे शास्तिया जिन्हे लगाने के लिए उक्त अनु- 
शासनिक प्राधिकारी समक्ष होगा, और 

[3| क्‍या कार्यवाही मे नियम 6 में अववा 7 में विहित प्रक्रिया वा अनु> 
सरणा किया जाय। 


राजस्थान सरकार का निर्देश 


सपुक्त जाच --जहां दो या भ्रधिक राज्य कर्मचारी (राजपत्रित या अराजपत्रित, जो एव ही 
सेवा के हो या भिन्न भिन्न सेवाग्रो क) किथी मामले से सम्बन्धित हो, ता सरवार या कोई प्रस्य प्राधि- 
कारी जो उन सभी राज्य कमंचारियो पर वर्खास्तगी की शास्ति लागू बरने वे लिए समक्ष हो, यह 
श्रादेश दे सकेया कि उन सब्र के विरूद्ध प्रनुशासनिक कार्यवाही एक ही सम्मिलित कार्यवाही के अन्त” 
गेंत की जावे । ऐसे मामला म॑ बरिप्टतम दोपी कमचारी को बर्खास्त करने वाला प्राधिकारी सभी 
दापी कमचा रियो को चार्ज शीट जारी करेगा । 


[राजस्थान सरकार वी अनुशासनिक कायवाहिया पर पुस्तिवा (963 सस्‍्वरण, प्रनुच्छेद]0] 
टिप्पणी 
नियम 8-सयुक्त जाच -जव दो या दो से अधिक राज्य क्मचारी एक ही घटना चक्र मे लिप्त 
हो, तो उन सब की जाच एक ही सम्मिलित कायवाही मे की जा सवेगी । सुक्त जाच के लिए स्वी- 
इृति अपेक्षित है जो या तो राज्य सरकार वी होगी या उस प्राधिवारी की होनी चाहिए जो जाबग्रस्त 
सभी राज्य क्मचारियो को सेवा से वर्खास्त करन की क्षमता रखता हो । उन सब के विछद्ध सयुक्त 
जाच की कायंत्राही करने के प्रादश में निम्नलिखित बात निर्दिप्ट वी जाएगी -- 


(3) प्राधिकारी का नाम और पद जो झनुशासनिक प्राधित्रारी बे कर्त्तव्य पालन करेगा, 
(2) शास्तिया जो उक्त अनुशासनिक प्राधिकारी लागू कर सकेगा। 


(3) आया जाच करने की कार्य प्रणाली नियम 6 म॑ (कठोर शास्तियों के लिए) निधारित 
प्रावधानों के अनुसार होगी, अथवा नियम 7 में लघु शाह्तियो के लिए) निर्धारित 
प्रावधानानुसार । 

राजपत्रित और अराजपत्रित दोनो प्रकार के सरकारी अधिकारियो या कर्मचारियों के लिए एक 

ही जाच हो सकेगी, परन्तु उस सयुक्त जाच मे नियुक्त श्रनुशासनिक प्राधिकारी ऐसा अधिकारी होगा 
जो कि प्रत्येक सम्बन्धित दोषियों स सम्बन्धित अनुशासनिक प्राधिकारियों में से वरिप्टतम हा जी कि 
प्रत्येक की सेवा स वरख्वास्त करने की सजा देने क लिए सशक्त हो । झत सभी को वर्खास्त करन 
की क्षमता प्राप्त प्राधिकारी ही सभी दापिया को चार्ज शीट (ग्रारोप-पत्र) जारी वरेगा । 


दियम 9 (विशेष प्रक्रिया) | अनुशासन एवं राज्य कर्मचारी (43 


जबकि सरकार स्वय नियुक्ति प्राधिकारी हो और सयुक्त जाच का निदेशन दे, और अनुशासनिक 
प्राधिकारी के नियुक्ति आदेश से शास्तिया निर्दिष्ट न करे, तो कोई विशेष जुटि नहीं होगी । सरकार 
किसी ध्यक्ति वो समुक्त जाच करने के लिए नियुक्त कर सकती है ।! 


संयुक्त जांच के विरूद्ध में श्रापत्तिः--चार्ज शीट पाने वाला कोई भी एक या अधिक दोपी कर्म- 
चारी, दूसरे करंचारियों के साथ साथ सयुक्त जाच किए जाने के विरोध में अपनी आपत्ति जाच अधि- 
वारी के सम्मुख प्र पित कर सकेगा । परन्तु जब तक यह नही बा दिया जावे कि संयुक्त जाच से 
श्रापत्तिकर्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा, तव तक ऐसी जाच दोपपूर्ण नही मानी जा सकती ।१ जब 
सयुक्त जाच से कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ता हो तो जाच अर्वध नही होगी ।४$ विभागीय जाचो में 


संयुक्त फोजदारी मुक्दमो से सम्बन्धित भारतीय दण्ड प्रक्रिया सप्रह (जाब्ता फौजदारी) के प्रावधान 
लागू नही होगे ।£ 


49, कतिपय मामलों में विशेष प्रक्रि॑-नियम 6, 7 तथा 8 मे किसी बात के 
होते हुए भी-- 


[4] जहा, सरकारी कर्मचारी पर कोई शास्ति, ऐसे झ्राचरण के भ्राधार पर 
लगाई जाएजिसके कारण वह किसी फौजदारी आरोप पर सिद्ध दोप 
हुआ हो, या 

[2] जहा अनुशासनिक प्राधिकारी का, ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए 
जायेगे, समाधान हो जाय कि उक्त नियमो में विहित प्रक्रिया का अनु- 
सरण करना युक्तियुक्त रूप से साध्य नही है, या 

[3] जहा राज्यपाल का समाधान हो जाए कि राज्य की सुरक्षा के हित में 
ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करना समीचीन नही है, तो अनुशासनिक 
प्राधिकारी मामले की परिस्थितियो पर विचार कर सकेगा तथा ऐसे 
आदेश, जो वह उपयुक्त समझे, दे सकेगा : 

परन्तु ऐसे किसी मामले मे, जिसमे श्रायोग से परामर्श करना आव- 
इयक हो, ऐसे आ्रादेश देने से पहले आ्रायोग से परामर्श किया जाऐगा । 


5 दिप्पसो--यदि कोई प्रश्न उत्पन्न हो कि किसी व्यक्ति को सविधान के अनुच्छेद 3 
2 (2) के भ्रवीन कारण वताने का अवसर देना युक्तियुक्त रूप से साध्य है भ्रथवा 
रो तो ऐसे व्यक्ति को पदच्युत करने, या हटाने या उसे पंक्ति में अवनत करने के लिए 

सक्षम प्राधिफारी के विनिश्चय की केवल एक ही झपील (उससे) अगले उच्च प्राधिकारी 
के हो सकेगी । 

नर 5 5 सर 3 3 
। 978 [9७. ८ 4] (वलकत्ता) टी झार पाण्डे वि. चीफ क्मीश्नर ए एन; /थार 977 

पुप्रीप कोट 862 का झाश्रय लिया गया। 

५. रा () 8.8 35 आर नरमभिहा रेइओ वि आन््रप्रदेश सरकार । 

२ रा 956 श्ान््रप्रदेश 97-एस वी. जोगाराव पि. झ्रान्प्रप्रदेश सररार । 

955 भ्रान्प्रप्रदेश 68-ठाकुरजी वि. प्रान्ध्रप्रदेश सरकार ॥ 


2, 


अचा २क.. 


पकव ] राजस्थान सी सी ए रूल्स [नियम 9 (विशेष प्रक्रिया) 


राजस्थान सरकार का निर्देशन 


निम्नलिसित मामतो में राजस्थान सिविल सेया (वर्गीकरण, नियम्त्रण झौर अपील) नियमो के 
तियम 6 ॥7 एवं 8 मे निर्धारित प्रत्निया का प्रनुसरण नही वरना है,-- 


0) जहा राज्य कमचारी पर कोई शास्ति, एसे प्रावरण वे स्‍्राधार पर लागू की लावे जिमके 
कारण वह विसी फौजदारी चार्ज पर सिद्ध दोष (णाशलाणा) हुप्ना हो, या 


(7) जहा श्रनुशासनिक प्राधिकारी को ऐसे कारणों से, जो लिलित में झ्रभिविसित दिए 
जाए गे, तसलली हो जाए कि कथित नियमों म निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना उर्तित 
रूप से व्यवहार्थ नही है, उदाहरणार्थ, जबकि मुलजिम फरार हो, या किसी प्रन्य कारण 
से उसे सम्पर्व स्थापित करना साध्य नहीं हो, या 

(00) जहा कि राज्यपाल को तसतती हो जाए कि राज्य वी सुरक्षा के हित में ऐसी प्रत्रिया 
अपनाना इप्टकर नहीं है, 

(५) विध्वसक गतिविधियों मे लगे होने के कारण राज्य कर्मचारी बे विछझद्ध प्रनुशासनिक 
कार्यवाही के लिए श्रनुसरणीय प्रक्रिया वे सम्बन्ध में राजस्थान सिविल सेवा (राष्ट्रीय 
सुरक्षा की रक्षा) नियम, 954 (एबायधाशा एाए। उठ्कशण्ल (इव6-हए्थ2ाड रण 
[प३0/०7०४। 56८पा४५) १०७९5, 954) देखिए । 


[ राजस्थान सरकार की अनुशासनिक कार्यवाही पर पृस्तिया (963), भ्रनुच्छेद 8] 
टिप्पणी 


नियम 9, सविधान के प्रनुच्छेद 3! (3) के उपखण्द (क), (पे) शौर (ग) मे निर्धारित 
मिद्धान्त पर बनाया हुमा है। झरतुच्चेद 3)! (2) म लिखा है कि सिविल सेवा के विस्सी सदस्य की 
तब तक पदच्युत नहीं किया जाएगा भ्रथवा पद से नहीं हटाया जाएगा अ्रथवा परक्तिच्युत नहीं किया 
जाएगा जब तक ऐसी जाच, जिसमे उसे भ्रपने खिलाफ दोपारोपो से प्रवगत बरा दिया गया है भौर 
उन दोषारोपो के सम्बन्ध में सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर दिया गया है नहीं करली जाती ।” परवु 
इस सिद्धान्त क तीन परन्तुक हैं जिन दिशाओं में उपयु'क्त प्रावधान (सिद्धान्त) लागू नहीं होगा, जो 
निम्नलिखित है;-- 
“(क) जहा कि कोई व्यक्ति ऐसे झाचार के झ्ाघार पर पदच्युत किया गया या हटाया गया या 
पक्तिध्युत क्या गया है जिसके लिए दण्ड दोपारोप पर वह सिद्धदोप हुभा है या 
(सर) जहा कि किसी व्यक्ति को पदच्युत करन था पद से हटाने या पक्तिच्युत करने की शर्ति 
रखने वाले क्सी प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि किसी कारण से, जो उ्म 
प्राधिकारी द्वारा लखबद्ध किया जायेगा, यह युक्तियुक्त रूप से व्यवहाय नहीं है कि ऐसी 
जाच की जाये, या 
(ग) जहा कि यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल का समाधान हो जाता है कि राज्य वी 
सुरक्षा के हित में यह इष्टकर नही है कि ऐसी जाच की जाये १” 


मु अत नियम 9 प्रावधान करता है कि उपग्रु क्त बताई ग्रभी तीन प्रकार की परित्यितियों में 
नियम 6, 7 तथा 8 की भ्रक्निया लागू नही होगी । इस नियमो का नियम 9 एक प्रपवाद है। 


नियम !9 (विशेष प्रक्रिया)] अनुशासन एवं राज्य कर्मचारी [ 45 


णण्ड ()-प्राचरण जिसके श्राधार पर फौजदारी आरोप सिद्ध दोष हुआ.--जब किसी राज्य 
कमचारी को किसी फौजदारी मुकदमे ये दोपी करार दिया गया हो तो उसके विरूद्ध कोई श्रौपचारिक 
जाच करने की झावश्यकता नही है। यह आवश्यक नही है कि कर्मचारी का अपराध नैतिक पतन 
का हो । इस खण्ड में शब्द "आरोप (चार्ज)' से तात्पर्य दोपी पाये जाने से है, जो भारतीय दण्ड 
प्रक्रिया के मात्र शब्द 'चार्ज' के तकनीकी तात्पयें से भित्र है। न्‍्यायालय के पीठाघ्याक्ष के विरूद्ध 
प्रपपानजनक कथन करने से न्यायालय अपमान सिद्ध दोप होने पर राज्य कर्मचारी को नियम 9 के 
लण्ड ()) के अ्रधीध दण्डित करने के लिए पर्याप्त कारण है यद्यपि उक्त अ्रपमान भारतीय दण्ड सहिता 
के भ्रधीत प्रपराघ न भी हो ।! एक पुलिस कान्सटेवल को सार्वजनिक स्थान पर नशे की हालत में 
पाये जाने का अपराधी होने से उसे पुलिस भ्रधिनियम, 86] की घारा 34 के अघीन सिद्ध दोप 
पाया गया । इस कारण से उसे सेवा से विना किसी जाच किए बर्खास्त कर दिया गया। उसमे 
दलील पेश वी कि कथित अपराध नैतिक पतन की श्रेणी में नही झाता । न्यायालय ने निर्णय दिया 
कि सविधान के अनु. 3]] (2) के परन्तुक (क) मे यह वाहरी शब्द नहीं मिलाये जा सकते थे और 
प्रागे यह भी कि पुलिस भ्रधिनियय की धारा 34 का अपराध नैतिक पतन बनता है ।£ 
इसी प्रकार, (देकर राव वि मध्य प्रदेश सरकार मे जबकि ग्रपीलकर्त्ता के विरूद्ध फौजदारी 
प्रपराध सिद्ध हुआ, तो उसको सुनवायी का अभ्रवसर दिये विना उसके विरूद्ध सेवा से बर्खास्तगी का 
प्रादेश पारित क्या गया। ग्रदालत ने इसे सविधान के अनुच्चेद 3]] (2) के परन्तुक (क)का 
उत्लधन नही माना | दोप सिद्ध होने पर सरकारी कर्मचारी की सुनवाई करना तो झावश्यक नहीं है 
परन्तु उसे वर्खास्तगी का नोटिस देना जरूरी है, भ्रन्यया विना जाँच या बिना नोटिस के शास्ति का 
झ्ादेश जारी करना प्रवैध होगा, जैसा कि टीका राम विन्दर वि. रजिस्ट्रार भे निर्थित हुआ 
हे अनुच्छेद 3] (2) के परन्तुक (क) द्वारा भ्रपवाद का प्रावधान करने के पीछे कारण स्पष्ट 
है। प्िद्ध दोष होने की अवस्था से पहले, फौजदारी न्यायालय में न्यायिक जाच के दौरान, सिविल 
कर्मचारी को सुनवाई का तथा झपने आप की प्रतिरक्षा करने का पर्याप्त प्रवसर मिल चुका होता 
इससे पारस्परिक विरोधी नतीजों की सभावना भी टलती है । यह परन्तुक, प्रनुशासनिक 
पधिवारी को पहले, प्रारोपो के सम्बन्ध में श्र तत्पश्चात्‌, प्रस्तावित शास्तियों के लिए, नोटिस 
जारी करने की आवश्यकता से भी मुक्त करता है ॥5 
परन्तु जब कि एक राज्य कर्मचारी की भारतीय दण्ड म्हिता की घारा 49 के ग्रधीत विधि विर्द्ध 
जभाव (७॥]३ए७/ए[ 3$5$6770!५) के रचनात्मक दायित्व (००759९0४८ ॥907॥9) के लिए सिद्ध दोष 
क्या शो और उस झ्राधार पर उसे सेवा से हटा दिया गया, तो पंसला हुआ कि हटाये जाने वा दक्त 
परादेश अवैध था, क्योकि सजा कर्मचारी द्वारा वास्तविक भाग लेने पर ही आधारित होनी चाहिये ॥९ 


2 “भार 946 मद्रास 375 वेक्टरामा 9७७ प्रोविन्स श्रॉफ मद्रास 

५ #पछ ॥957 पजाब 97-दुर्गासिहू वि. पजाब सरकार । 

ध 977 4.49 [0 34 : #ाछ 977 मध्य प्रदेश 3 (पूर्ण पीट) 

+. 978 7.50. 6 ]900-3 (म. प्र)-975-.9० ]0 598 (मु को.) का झाश्रय 
लिया गया । 

हर 3974 एशतत्र ।6; 975 () ड.ए 792, कुलदीप मिंह वि. भारतीय सघ । 


967 [0७. 70 868 (हिमाचल प्रदेश) हरदयाल सिंह वि. हिमाचल प्रदेश सरकार । 


46] राजस्थान सी सी ए रूल्स [ नियम 9 (विशेष प्रत्रिया) 


एक अच्य मामले महोम्मद तैय्यूम वि भारतीय सघ?े में रिश्वत लेने के आरोप पर जाच करने वी 
प्रक्रिया नही प्रपनाई गई और ग्रभिलिखित कारण को “झगाढ, गलतफ्हमी तथा बिना सुसगतता के 
गौर बिना कानूनी आऔचित्य” ($0ए2709], ॥950006९९ ब्यात प्राशुदएशा। श्यग्रणां थाड 
682 प४८४0०7) के करार दिया गया । अत न्यायालय ने निरएंय दिया कि ऐसे मामले में 
जाच परित्याग नही की जा सकती । 


यदि बाद मे सिद्ध दोप (८०्णाशणाण्ग) अपील में या अन्यथा निरस्त कर दिया जाबे, तो 
बर्खास्तगी के आदेश का प्रभाव समाप्त हो जायेगा शौर कर्मचारी को, जब तक कि वह सविधान के 
अ्रनुच्छेद 33] (2) की पातना करते हुए सही तरीके से बर्खास्त नही किया जावे तब तक उसे तुरन्त 
पुनःस्थापित करना चाहिये प्रोर वर्खास्तगी की तीथि से बकाया वेतन उठाने की अनुमति दी जानी 
चाहिये ।* 


सविधान के अनुच्छेद 3। (2), जो र/ज्स्थान सिविल सेवा (वर्गीवरण, नियनए झौर झपील) 
नियम 958 के नियम 39 का आधार है, पर राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 
न्यायमूर्ति वी पी वेरी और न्यायमूर्ति बी पी गुप्ता की खण्ड पीठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया 
है। यह फैसला कुलदीप पघिंह तथा अन्य वि भारतीय सध* म धोपषित किया गया है, जिसका पैरा 
4 इस प्रवार है -- 


(]) यह भी दल्लील दी गयी कि दोप सिद्ध हो जाने के परिणाम स्वरूप रेलबे कर्मचारी को 
सेवा से हटाने या वर्खास्तगी से उसकी अयोग्यता (0/5507॥क्‍08007) बन गई । हम इससे सहमत 
हाने मे भ्रममर्थहै । उसका श्राचरण जिसके आ्राधार पर फौजदारी आरोप सिद्ध हुआ्ना, विनाय दावा 
पैदा करता है, ना कि सिद्ध दोप होना | सिद्ध दोप होने मान से कमचारी आवश्यक रूप से हटाया 
था बर्खास्त नही किया जायेगा ना ही किया जाना चाहिये ।” 


(2) स्थिति जबकि राज्य कमंचारी को प्रोवेशन श्रधिनियम का लाभ दिया जावे --प्रोवेशन 
अधिनियम वी धारा 2 तिम्न-लिखित है --- 


“घारा 2 सिद्ध दोप से सतग्न अयोग्यता का हटना,--- 


किसी अन्य कानून में कुछ भी समाविष्ठ होने के बावजूद जब किसी व्यक्ति को दोषी पाया 
जावे श्रौर उसके साथ धारा 3 या 4 का सलूक किया जावे तो वह किसी अझनहुँत । (वाइ्वपशीीए8 
४0॥), यदि कोई हो, का भागी नही होगा जो कि उक्त कानून के अधीन कसी अपराध में सिद्ध दोए 
हाने पर लागू होती है । 
परन्तु शर्ते यह है कि इस घारा की कोई बात ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जिसे धारा 4 के 
भ्रधीन छोड दिये जाने के पश्चात्‌ मूल ग्रपराध के लिये बाद मे सजा दी जावे ॥" 
हू धारा प्रावधान करती है कि यदि कसी कानून के बन्तर्गंत सिद्ध दोष होने का ताले 
अनहँता (५।-५७४)॥०७॥०॥) है, तो वह व्यक्ति जिसके साथ प्रोवेशन अधिनियम की धारा 3 या 4 


कल भपपप््प+++++++तमतम_त-ा.वलल... .. ... 
]. 977 75979 ॥0 4590॥ 


2. 58 96 मद्रास 486, भारतीय सघ वि अ्रक्दर, #गर ]959 पंजाव 40। दिलवाग 


वि सभागीय प्रधीक्षक, &२ 960 इलाहबाद 538 दास वि सभागीय अधीक्षक । 
3. 4974 शा 76 


नियम 9 (विशेष प्रक्रिया)] अनुशासन एवं राज्य कर्मचारी [47 


के प्रवीव व्यवहार क्या गया हो ऐसी अनहंता का भागी नहीं होगा। इस सम्बन्ध में न्‍्यायालय से 
निर्णय दिया कि, “सिद्ध दोप आवश्यक रूप से उसे सेवा में रखे रहने के लिये प्ननहित नही करता 
और इसके विपरीत, कर्मचारी को प्रोवेशन अधिनियम का लाम दिये जाने स अनुशासनिक कार्य- 
बाहियो सै उसे उन्मुक्ति ([पत0ए॥/ 9) नहीं मिलेगी। जो बचाव धारा 2 प्रावधानित बरती हैं, 
वह केवल भ्रवहँता (प्रयोग्यता) के विरूद्ध है यदि अनहँता सिद्ध दोप से सलग्त किसी कानून के भ्रघीन 
बागू की गई हो, झौर वह दुराचरण के मामले से भिनर है जिसम जि नियोजन के सम्बन्ध मे भिनर 
परिणाम निकल सकते हैं। ” “४ ““'“प्रोबेशन अधिनियम की घारा 2 राज्य कर्मचारी को 
विभागीय कार्यवाहियों से उन्मुक्त तही करती ।7 


(3) जिस अपराध का अन्त सिद्ध दोप मे हुआ उसकी प्रकृति से कोई शर्त सतग्न नही है । 
प्रतः अनुच्छेद 3] (2) मे सभी प्रकार के सिद्ध दोप समाविष्ट हैं। 


प्रनुशानिक प्राधिकारी न्यायिक तया इमानदार होना चाहिये.---जव एक सिविल कर्मचारी 
को पौजदारी अद्दालत ने बरी क्र दिया तो उसे कारण बता नोटिस जारी किया गया। प्राधि- 
कार्रियों ने पहले से ही उस ब्यक्ति को सजा देत का मानस बना लिया था और उसकी गैरहाजरी में 
क्षति को मात्रा तथा आरोपित भूलचुक का अनुभान लगा रहे थे। नियमों के अधीन या प्राकृतिक 
न्याय के सिद्धान्त के अनुमार उसे कोई झवसर प्रदान नहीं जिया गया। अतः न्यायालय न॑ निर्णय 
दिया कि विभागीय अधिकारियों का पक्षप त्‌ रेकट पर प्रत्यक्षतः स्पष्ट था। इसलिये उक्त झरादेश 
खारिज किया गया ॥। प्राथिकारी को मामले की सभी परस्यितियों पर विचार करना चाहिए और 


विचार की कार्यवाही मे, सज्ञा की मात्रा के विषय में दोयी कमंचारी को सुनवाई का अवसर प्रदान 
करके उसे साथ लेकर चलना चाहिए (१ 


सण्ड (॥)-विहित प्रक्तिया का प्रनुसरण करना मुक्तियुक्त सप से साध्य नहीं है --जब पनु- 
शामनिक प्राविकारी को प्रवीत हो फ्ि निधारित प्रक्रि। उचित रूप से पालन करना अब्यवहार्य है 
और दोयी कर्मचारी को कारण बनाम्रो नोटिस देना असाध्य है, तो इस तथ्य को वह लिखित मे 
कई पर रमेगा और उसके पश्चात्‌ वह रेक्ड से सावित तथ्यों के श्राधार पर शास्ति का झादेश 
पारित करने के लिये भ्रग्रसर हो सकेगा । यह झसाधारण प्रक्रिया बहुत ही अ्पवाद स्वरूप मामलों 
कि हद से ली जानी चाहिये | कसी क्मंचारी को सेवा से बर्खास्त करने या हंटान का झ्रादेश 
जैन से पूर्व यह शास्तियाँ लागू करने के लिये सक्षम प्राधिकारी को, अर्थात्‌ नियुक्त प्रधिकारी या 
किसी प्रन्य उचित प्राधिक्षारी को स्‍्वय तसलली हो जानती चाहिये कि सामात्य निर्धारित प्रक्रिया 
हब रूप से अमाच्य है ।8 जबकि प्राधिकारी ने बेवल उच्चत्तर प्राधिकारी के प्रादश 
को ब भौर स्वय ने स्थिति की जाच नहीं करते हुए सीघा लक बर्खास्त कर दिया 
इस ध्रादेश की बंच्यता केवल' इस आाघार पर स्थिर नही रह सकी कि उसने नियम 9 के 
वन जप कप जेट 8 3 न ध छा ड 5 
५ धाजार 407 दिल्‍ली: (973) 2 छोर 33] ॥973 2. 98 
* 2 + 975 सुप्रीम कोर्ट 22[6-डिविजनल परसोनल झाफ्यिर-वि. टी श्लार चैल्वापा- 
इमसे विपरीत राय के लिए देखिए-#7& 97 सुप्रीम कोर्ट 2004-वी सी दास वि 
पामाम सरकार । 


औ& 
(975) 8.0 800-भारतीय संघ वि एन के चर 


]48 ] राजस्थान सी सी ए स्त्स [नियम 9 (विशेष प्रत्रिया) 


खण्ड (४) के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग किया था )! जो प्राधिकारी ऐसी कठोर शास्तिया लागू 
करने के लिये सक्षम है उसे कर्मचारी को नियम 6, ।7 या ]8 मे प्रावधानित प्रवसर से वचित करने 
के लिये उचित कारण लिपसित में रिकई पर लगाने चाहिये। जब कोई ग्रादेश निर्धारित प्रत्रिया 
को टालते हुए जारी किया गया हो श्रौर तत्पश्चात उसे चुनौती दी गयी हो, तो यह दलील नही दी 
जा सकती कि उक्त भ्रादेश उपयुक्त सण्ड के कारगा वैद्य है 


जो प्राधिवारी वर्खास्तगी ग्रादि की शास्ति लागू ररने के लिये सक्षम हो उसे लिखित में यह 
प्रभिलिखित करना जरूरी है कि नियम 6, 7 या 8 की प्रत्निया था अनुसरण करना “युक्तियुक्त 
रूप से साध्य नहीं है” यह अभिव्यक्ति ऐसी पराष्यिति के लिये है जबति दोषी वर्मग्रारी उपतब्ध 
न हो, या फरार हो या जवक्ि उसे नोटिस देना सम्मद न हो ।१ 


नि सन्देह, दण्ड देने वाले प्राधिक्षारी का यह गर्भित (779॥८4) कत्तंव्य है कि वह “मामले वी 
परस्थितियों पर व केवल उद्येश्यपूर्ण विच्यार करें परन्तु यह भी झावश्यर है कि वह ऐसी प्रक्रिया मे 
कर्मचारी को भी साथ रखा जावे । परन्तु इस प्रकार के ऐमे मामले म दोयी कर्मचारी को साथ 
रखना सदेव सभव नही भी दो सकता है उदाहरणार्थ जबकि वह मश्यव हौ या उस तब नही पहुचा 
जा सकता हो या उसका पता नहीं लगाया जा सत्तत्ता हो | झत उसयो उतता ही साथ रखा जा 
सकेगा जितना कि व्यवहार रूप से सम्भव हो । जो मामले खण्ड (॥) मे श्ाते हैं उनमे भी प्नुशास- 
निक प्राधिकारी को सरसरी जाच करनी चाहिये जिसमे कर्मचारी को उसवे विरूद्ध लगाये गये प्रारोपो 
के विरूद्ध स्पष्टीकरण देने का अवसर देना चाहिये ।१ 


श्राया युक्तियुक्त रुप से साध्य नहीं है--नियम 9 के नीचे दी गयी टिप्पणी पीडित राज्य 
वर्मचारी को इस विपय पर केवल एक प्रपील अगले उच्च प्राधितारी के समक्ष करने का प्रावधान 
करती है इस प्रश्त के वि्ेय हेतु कि आया सविधान के अ्रनुच्छेद 3/! के सण्ड (2) के झ्धीत 
बारण बताओ्रो नोटिस देना युक्तियुक्त रूप से साध्य नहीं था। यह दोषी झपराधी के पक्ष में एक 
कानूनी प्रावधान है, यद्यपि सविधान वे अनुच्छेद 3 (3) के भनुमार, ऐसे व्यक्ति को सेवा से 
बर्बास्त करने, हटाने या पदावनत करने के लिये सक्षम प्राधियरारी द्वारा लिया गया निर्णय इस 
विषय मे ग्नन्तिम है । 


चू कि नियम 9 के झधीन दिये गये आदेश की झपील हो सकती है प्रौर उसे रिट याचिवा 
द्वारा भी चुनौती दी जा सकती है, अतः यह श्रत्यन्त आवश्यक है कि शास्ति झारोपित करने से पहले 
जाच नही करने के लिये भ्रादेश मे जाँच नही करने के पूर्ण कारण दिये जाने चाहियें। प्रभावित 


नन्ीतिःकसससस क्‍कलन्‍ॉबसीरनीी-+ाातहनंन२ंहनतनॉनंह6त३ंि0३38३ ३ईेई-नननहन8.>हहनहठ०ँललनहलली६लुललक्‍ल.लक्‍.ै3....औ२.औ३.औ३२औ२.२ऑ--० 


/शारे 965 झ्रासाम 8-मुगीराम वि पुलिस अधाक्षक । 

उपयुक्‍्तानुसार । 

#शएछ 965 जम्मू-कश्मीर 533-करणसिह वि यातायात आयुक्त 

[977 7.80 ॥0 643 (दिल्ली)-आर- के मिश्रा वि जनरल मेनेजर उ लेलने । 


उपर 975 सु कोर्ट 22/6 डिविजनल़ परशनल्न ओफिसर वि टी. झार- चेलाप्पा वा 
का आश्रय लिया गया । 


० के 9 २ ८ 


मम 9 (विशेष प्रक्रिया)] भ्रनुशासन एवं राज्य कमंचारी [ 49 
५ *++- 

के लिये यह झ्रावश्यवः नहीं है कि वह ऐसे कारणों की प्रतिलिति के लिये भ्ावेदन करे ।? 

नियन 9 (॥॥) राज्य की सुरक्षा के हित मे- संविधान के झनुच्छेद 3] (2) का परन्तुक 
) “जब कि राज्यपास को समाधान (तसल्ली) हो जाए कि राज्य की सुरक्षा के हित में सामान्य 
क्या का अनुसरख वरना इप्टकर (उपयुक्त) नहीं है, तो भनुशासनिक प्राधिकारी मामले की 
रम्थिवियों पर विचार करेगा झौर जैसा भी वह उचित समझे वैसा ग्रादेश पारित करेगा। ऐसे 
प्रतो मे राज्यपाल जाच करने से व यहा तक मि दोपी कमचारी को कारए वताझों नोटिस तक 
से मनाई वर सता है, क्योकि ऐसे मामले भी हो सफत हैं जितम झारोप भ्रक्टट करने से राज्य 
' मुरक्षा पर प्रभाव पड सकता है । इस उप-सण्ड मे अभिव्यक्ति “समाधान हो जाए” के साथ कोई 
लगी हुई नहीं हैं। झत राज्यपाल के लिए आवश्यक नही है कि वह इस असामान्य कायवाहो 
विए कारण प्रकट करे और इस विपय में राज्यपात को कोई जाच बरना आवश्यक नहीं है । 
म्तु पश्चिम वगाल सरवार वि नरेन्द्र नारायण में दिये गये हाल ही के एक फैसले के प्रनुमार, 
) प्रादश जारी करने से पहले सविधान के अनुच्छेद 3। (2) परन्तुक (ग) की पश्रपेक्षताह्ों का 
लेन होना चाहिए, जो, नि सदेह, न्यायिक नजरमसानी के अ्रधीनस्थ है? “झारोपो की जाच के 
भाव मे, भ्रनुच्छेद 3] (2) के परन्तुक (ग) के भ्रधीन, प्रस्तावित कार्यवाही के विरद्ध सभी कारण 
ग़ाप्नो नोटिस नही देने का अभिप्राय यह लगाना चाहिए कि इसम झारोपो की सत्यता बी जाच और 
भी जाच के बाद प्रस्तावित शास्ति वा इरादा भी शामिल है ।"8 


“अनुच्छेद 3] (2) का परन्तुक (ग), सरकार की मश्री मण्डल पद्धति के अधीन राष्ट्रपति या 
ज्यपाल के व्यक्तिगत समाधान की अपेक्षा सर्वैधानिक प्र्थ मे नहीं बरता । इसलिये प्रनुच्छेद 3] 
2) के परन्तुक (ग) के अधीन शवितया, भ्रन्य कार्यकारिणी के कार्यों की तरह व्यवहार्य नियमों 
(५८४ 0। 8080685) द्वारा कसी को सुपुर्द की जा सकती हैं श्रौर ऐसी दशा मे, अनुच्छेद ।66 (3) 

प्रधीन बनाये गये व्यवहायें नियमों के श्रधीन किसी मन्त्री या अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय 
ज्यपाल का निर्शंय माना जाएगा । इस दृष्टिकोए से, अनुच्छेद 3। (2) वे! परन्तुक (ग) वे' 
+धीन दिया गया ग्रादेश कार्यकारिणी द्वारा प्रशासनिक शक्तियो का प्रयोग करता समझा जाएगा 
और इस प्रकार स शक्तियों का प्रयोग करना उसी प्रकार से न्यायिक नजरसानी के प्रधीनस्थ रहेगा 
से भ्रकार से अन्य विभागीय आदेशों की जाच न्यायालय करत हैं ।! 4 


सविधान के उपयुक्त अनुच्छेद 3] (2) के परन्तुक (ग) वे' खण्ड (॥) द्वारा प्रदत्त वार्य- 
धरिणी का अधिकार स्वविवेकी (५॥६०६४(४४५) है, श्रौर ' उसपे सोचागया समाधान श्रधिकरण 
। (975) ।88 277 (गुजरात) भोलानाथ वि. भारतीय सघ, 
हक 0 05 (इवाहाबाद) इन्द्रदव्सह वि भारतीय सघ, 
2 /प ] रे ९ 74 (पटना) रामचरित शर्मा वि भारतीय सघ । 

2 कलकत्ता 48॥ 

977 8.0 756-वी सी दास वि श्रासाम राज्य (0९ ]97 सुप्रीम कोर्ट 4547-सर- 
4 बह हर सामले मे दिया गया फैसवा उठ दिया गया 3) 

दावा 7९ 628 (वूर्ण पीठा) मूनात कान्तिदास दि. पश्चिम बगाव सरकार । यह भी 

974 सुप्रीम कोर्ट ।249-एम ए. रसीद वि केरल सरवार सथा करे 974 
सुप्रीम कोट 292 जिसने वर 97 सुप्रीम कोर्ट !947 वो विसडित किया । 


कलम 


50] राजस्थान सी सी ए रूल्स [नियम 9 (उधार दिए गये भ्रधिकारी) 


सम्बन्धी ($प0/८०७४६) हैं ॥” परन्तु “किसी वे' व्यक्तिगत हित को सीधा प्रभावित मरने वाले 
राजकीय प्राधिकार का अयोग किसी वैद्ध वुतियाद पर झ्राधारित होना चाहिए । हैलिसवरी के 
“इगलैण्ड का कानून” चतुर्थ सस्व रख की जिल्द के प्रनुच्छेद 20, 27, 6 श्रौर 62 के प्नुमार, 
चू कि राज्यपाल, अनुच्छेद 3॥ (2) वी श्रपेलताओ। का परित्याग वेवल तभी वर सत्ता है जब हि 
उसका समाधान हो जाये कि राज्य वी सुरक्षा के हित मे यह इष्टबर नहीं है त्रि' ऐसी जाच बी 
जाए, इसलिए न्यायालय को यह प्रश्तियार है कि वह यह सुनिश्चित करे वि भ्राया ऐसी कार्यरारिणी 
शक्ति के प्रयोग पर लागू शर्तों का पातन क्या गया है। स्वाभाविक है, कि न्यायालय उन कारणा 
भी परियाष्तता की जाच नही करता जिन वे ग्राधार पर कायबारिणी की निदेशन शक्षित वा प्रयोग 
किया गया है। प्रथम तो प्रदालत जाच कर सकती है कि आया “राष्ट्रपति या राज्यपाल या उसे 
द्वारा प्रतिनियुक्त प्राधिवारी, न यदि बोई हो, झ्नुच्छेद 3] (2) के परन्तुक' (ग) वी शर्तों वे प्रनुयार 
वास्तव म कोई निर्णय लिया है । दूसरे मे स्वविवेकी शक्ति के प्रयोग के लिए कतिपय ग्रभित शर्तों 
का पालन होना चाहिए, जो--(+) सदुभावना, (0) सारभूत सामग्री पर विचार झौर (8) काय 
कारिणी द्वारा न्यायिक कायव ही वरना है । 

भूनालकान्तिदास वि पश्चिम बाल सरकार में यह निर्णय हुप्ना कि जब उच्च स्थायालय 
के समक्ष कोई ऐसी सामग्री नही थी जो यह सकेत देती कि राज्य की सुरक्षा के विपधथ मे राज्यपाल 
के पास कोई तथ्य उपस्थित थे तो सम्रिधान के अनुच्छेद 3] वे उण्ड (2) के परन्तुक (ग) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रार्थी की वर्खास्तगी का प्रादेश अ्रवैध था ? 

प्रशासनिक निणय यथोचित (८४$०099]6) होना चाहिए। यथोचितता वा प्रमाप (शा 
0796), यथोचितता के वार म न्यायालय की खुद वी सम्मत्ति वी यथोचित क्या है से लगावर इस 
इस मातदण्ड (तिष्कर्ष) के वीच में रहा कि काई भी न्याशेचित प्रशासत्रिक निकाय सामले मे क्या 
निरणय लेता | भ्रदालत यह पता लगाएगी कि झाया राय बनाने से पहले वी शर्तें वास्तविक बुनियाद 
पर टिकी हुई हैं या नहीं ४ कसी सरकारी कमचारी को हटान से पहले सभी परिस्थितियों पर स- 
रह श्य विचार होता चाहिए । अन्यथा, लागू की गई राशि शास्ति कानूनन अवध हीगी ।* 


5[9 क-केन्द्रीय सरकार को या पव्तिक संक्टर में किसी कम्पनी को या राज्य 
प्रथवा केन्द्रीय विधान मण्डलो के अधिनियम द्वारा सूजित स्वशासी निकाय को उधार 
दिये गये अधिकारियों के सम्बंध मे उपवध -- 


(१) जहा कि सरकारी कर्मचारी बी सेवाणे ,-- 
[7] केन्द्रीय सरकार को 


[7] कम्पनी अधिनियम, 965 (956 का अधिनियम ) के अधीन रजि- 
स्ट्रीकृत पब्लिक सेक्टर में किसी कम्पनी को, या 


नगर 2 धन 
हैलिसबरी का “डगलैण्ड वा कानून-चतुर्थ सस्क्रण जिल्द *, पैरा 2 । 

4977 .2809 3९ 628: पूर्ण पीठ) । 

औछ 974 सुप्रीम कोर्ट-एम ए रशीद वि केरल थज्य ) 

977 [.909 । 0 (४0 ८) 75 (इलाहबाद) भारतीय सध वि राजेद्ध प्रसाद श्रीवास्तव । 
अधिसूचना स ए ३3 (7) 0705 (&-/67 दिनाक 9 अक्टूबर, 974 द्वारा जोडा गया । 


फ #+ प मे + 


नियम 9 (उधार दिये गये भ्रधिकारी)]) अनुशासन एवं राज्य कमेंचारी [5 


[४] राज्य या केन्द्रोय विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा सृजित सरकार के 
(जिसे इस नियम में इसके पश्चात्‌ उधारमृहीता प्राधिकारी कहा गया 
है) नियन्त्रण के अधीन किसी स्वशासो निकाय को उधार दी गई है, 
वहा उधारगृहीता प्राधकारी को, उसे निलम्बित करने के प्रयोजनाथें 
नियुक्ति प्राधिकारी की तथा उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने 
के प्रयोजनाथ्थ अनुशासनिक प्राधिकारी की शक्ति होगी 
परन्तु “उचाग्शहीता प्राधिकारी” उस प्राविकारी को, जिसने उसकी सेवाए' उधार 
दी हैं (जिमे इस नियम मे इससे पश्चात “उधारदायी प्राविकारी” कहा गया है), उसके 
(कर्मचारी के) निलम्बन या अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करने के यथास्थिति झ्रादेश 
दिये जाने की परिस्थितियो की तुरन्त सूचना देगा । 
(2) जा कर्मचारी के विरून्न वी गयी कार्यवाहियो के निप्कर्पो को ध्यान में 
रखते हुए:-- 
|! यदि उधारणगृहीता प्राविकारी का यह मत हो कि नियम 4 के खण्ड 
(/) से (0) में विनिदिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति उस पर अधिरी- 
पित की जानी चाहिए तो वह उधारदायी प्राधिकारी के परामर्श से, उस 
मामले में ऐसे झ्ादेश पारित कर सकेगा जैसे वह आवश्यक समभे : 
परन्तु उधारगृहीता प्राधिकारी तथा उदारदायी पाधिकारी के मध्य मतभेद होने की 
08 20 कर्मचारी वी सेवाएं वापस उधारदायी प्राविकारी के अ्रधीन कर दी 
[४] यदि उधारगृहीता प्राधिकारी का यह मत हो कि नियम 4 के खण्ड (४७) 
से (») में विनिदिष्ट शास्तियो मे मे कोई शास्ति उस पर श्रधिरोषित 
की जानी चाहिए तो वह्‌ उसकी सेवाये पुनः उधारदायी प्राधिकारी के 
अधीन कर देगा तथा जाच की कार्यवाहिया भी भेज देगा श्रोर तब 
उधारदायी प्राधिकारी, यदि वह अनुशासनिक प्राधिकारी भी है, ऐसे 
आदेश पारित कर सकेगा जैसे वह झ्रावश्यक समझे या वदि वह अनु- 
शासनिक प्राधिकारी नही है को वह उस माणले को ऋनुशासलिक प्राधि- 
कारी को प्रस्तुत कर सकेगा जो ऐसे झ्रादेश पारित करेगा जैसे वह आ्राव- 
इयक समझे : 
मत अनुशासनिक प्राधिकारी ऐसे आदेश पारित करते समय नियम 6 के उप- 
(0) तथा (]) के उपबधो का पालन करेगा। 
सष्येकरणशस--अनुशासनिक प्राधिकारी उधारगहीता प्राधिकारी द्वारा भेजे गये 


जाच ग्रपि 
भकयर अर इस खण्ड के अधीन या ऐसो और जाच करने के पश्चात्‌ जिसे वह 
के समझे भ्रादेश दे सकेगा । ु 


निय: 


लियम टिप्पणी 
एव दास 9 (क) अधिसूचना स. एफ. 3 (7) नियुक्ति (ए-ग)/67 दिनाक 9 प्रकक्‍्टूवर, 
हरी जोड़ा गया है। यह निगम राजस्थान राज्य के उन कर्मचारियों के विषम मे प्रावधान 


52] राजस्थान सी सी ए रूस [नियम 20 (प्रादेश ससूचित वरना) 


करता है, जिनकी सेवाए वेन्द्रीय सरकार वा, या यावंजनिय क्षेत्र की विसी वम्पती को या राज्य 
विधान मण्डल या वेन्द्रीय विधान मण्डल के दिसी झधिनियम द्वारा धनाई गई किसी स्वशासी सिवाय 
(#ए०७०॥००५ 5009) को उधार दी गई हो । ऐसी दशा में उधार लेने वाले प्राधियारी को, ऐसे 
कर्मंघारी को निलम्बित करमे वे लिए नियुक्ति प्राधिशारी वी भक्ति होगी। उधार लेने वाला प्रषि- 
बारी, उसके विरूद्ध प्रनुशासतिक कार्यवाही करने के लिए, अनुशासनित प्राधिकारी बी शक्तिका 
प्रयोग भी वर सकेगा, परन्तु इस शर्त्त वे भ्रधीन वि वह उधार देने वाले प्राधिरारी को, फ्र्मचारी 
को मिलम्बित करने की या प्नुशासनिक वार्यवाही प्रारम्भ करने के भ्रादेश दिए जाने वी ययास्थितिं, 
परिस्थितियो से तुरन्त प्रवगत बरायेगा ॥ 


अनुशासनिव वायंबाहियों बे नतीजों के भाघार पर यदि उधार लेने वाला प्राधियारी इस राय 

वा हो वि उक्त वर्मचारी वे विरूद्ध (नियम 4 ये खण्ड (0), (0) और (४0) में निदिष्ट) कोई छोटी 
शास्ति लागू बी जाए, तो वह उधार दने वाले प्राधिर्तारी वे परामर्श से, जैसा उचित समझें वसा 
अ्रदिश पारित कर सवेगा । यदि दोनों प्राधिक्रारियो के बीच मतभेद हो, तो राज्य क्र्मंचारीषी 
सेवाएं वापिस उसके मूल विभाग को जौटादी जाए गी जहा से वह प्रतिनियुक्ति पर प्राया था। यदि 
उधार लेने वाले प्राधिवारी बी राय हो वि ऐसे कर्मचारी पर (नियम 4 बे प्ण्ड (४) (५, (५0 
और (४) में निदिष्ट कोई बठोर शास्ति लागू वी जाए, तो वह उस वर्मचारी की सेवाएं वॉषिस 
उसके मूल विभाग को सुपुर्द कर देगा झोर उससे सम्यन्धित जाच बार्यवाहियों बा पूरा रेवड उधार 
देने वाले प्राधिकारी वे भेज देगा । ऐसी स्थिति मे, उधार देने वाला प्राधिकारी, यदि वह रवय भवतु« 
शासनिक प्राधिकारी है, तो जैसा वह उचित समभे वैसा प्रादेश पारित करेगा, भौर यदि वह प्रनुर 
शासनिक प्राधिकारी नही है, मामला प्रनुश सनिक प्राधिफ़ारी को यथोचित प्रादेश के विए प्रेषित 
बरेगा । कोई ग्रादेश पारित बरने से पहले, जब अ्रनुशासनिक प्राधिवारी उक्त बर्मचारीवे विरुद्ध 
तदर्थ रूप मे कोई कठोर शास्ति लागू करना चाहे, तो वह नियम 6 (0) मे” समस्त प्रावधानों वा 
परिपालन करेगा भ्ौर यदि किसी लघु (छोटी) णास्ति देना प्रस्तावित हो, तो नियम 6 (१))वे 
प्रावधानों का अनुसरण करेगा। प्रनुशासनिव प्राधिकारी उघार लेने वलले प्राधिकारी द्वारा भेजे गए 
जाच अभिलेखों के ध्राधार पर यथोचित्र श्रादेश पारित वर सवेग।। परस्तु यदि वह प्रावश्यक समझे, 
तो ग्रागे जाच करने के लिए भी स्वतन्त है ) 

कठोर शाघ्तिया और लघु शास्तिया लागू करने की कार्य प्रणालियों का विवेचत विस्तार से 
नियम 6 व 7 के अन्तगंत ऊपर किया जा चुका है । 

20 सरकार के अतिरिक्त, दूसरे ग्रनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा ग्रधीनस्थ सेवा तथा 
लिपिक वर्गीय सेवा के मामलो मे पारित आदेश ![अ्रपील प्राविकारी] को ससूचित विए 
जायगे तथा चतुर्थ श्रेणी सेवा के मामलो मे अनुशासनिक प्राधिवारी हारा पारित झ्रादेश 
अगले उच्च प्राधिकारी को ससमूचित किए जायेगे। 

व्प्पिण्णो 


नियम 20 में शब्द “अपील प्राधिकारी नीचे फुट नोट में दी गई दिनाक 9 अव्दूबर, 7974 
की विज्ञप्ति द्वारा जोडा गया है। इस नियम के झनुसार अनुशासनिक प्राधिकारी को झौर सरवार 


] [विज्ञप्ति स # 3 (7) 899५5 (# गा) 67 दि 9 अ्रक्टबर, 974 हारा सशो 
घित तथा राजस्थान राज-पन दि 0 अक्टूबर, 974 मे प्रकाशित । ] 





निष्रम 2 (ब्रादेशों की अपील) ] अनुशासन एवं राज्य कर्मचारी [453 


को दोदो को दी जाएगी, सिवाय उत मामलो से जिनमें सरकार स्वय ही झनुशासनिक प्राधिकारी हो, 
या जब कि सबधित दोपी कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी सेवा का सदस्य हो । चतुर्थ श्रेणी सेवा के मामले 
मे, भ्नुशासनिक प्राधिकारी झ्रादेश की सूचना भ्रगले उच्च प्राधिकारी को देगा । 


ऐसे श्रादेशो वी सूचना उपयु क्तानुमार नही भेजने से कार्यवाही दूषित नही होगी, क्योंकि यह 
वियम निदेशास्मक (0॥2८(0:9) है न कि अधदेशात्मक (ग20040०9), और इससे कर्मंच री के किसी 
प्रिकार का हनन नही होता । सरकार जब भी उचित समझे, तभी ऐसे आदेशों बी नजरसानी 
(6४०७) कर सकेगी 


भाग शा 
अपील । 


प 2. सरकार द्वारा दिए गए झादेशों की श्रपील नहीं होगीः--इस भाग मे ग्रम्तविप्ट 
कैसी बात के होते हुए भी नियम 4 मे विनिर्दिष्ट शास्तियों से कोई शास्ति लगाने लाले 
सरकार द्वारा दिए गए किसी आदेश के विरूद्ध कोई अपील नही होगी । 

हे टिप्पणी 

... प्रनुशासनिक मामलों मे जो भी आदेश राज्य सरकार कसी कर्मचारी के विरुद्ध नियम 4 
मै बताई गई कोई भी शास्ति लागू करने बाबत करे (चाहे शास्ति कठोर हो या लघु) और श्रादेश 
घाहे प्राथमिक हो या अपील के फैसले के रूप में, उसके विरुद्ध ग्रपील दायर करने का कोई प्रावधान 
नही है। नि सदेह, पीडित राज्य कर्मचारी, नियम 33 के भ्रधीन सरकार को पुतविलोकन (नजरसानी 
प्र्थात्‌ “रिव्यू) के लिए प्रार्थना कर सकेगा । राज्य सरकार स्वेच्छा से भी किसी मामले मे रेकाई पुन 

विलोकन के लिये मगवा सकती है। नियम 34 के अन्तर्गत राज्यपाल को भी ऐसे निर्णंयों का पुनविलोकन 
ऊरने का भ्रधिकार है। पुनविलोक्न का अ्रधिकार भी कानून की ही एक छृति (०४८४॥३०॥ ० $8806) 
है (४ पीडित कर्मचारी भी राज्यपाल को पुनविलोकन (नजरसानी) के लिए प्रार्थेद कर सकता है झ्ौर 
उसमे विफ्ल हो जाने की दशा मे सविधान के अनुच्छेद 226 के अ्रधीन उच्च न्यायालय मे रिंट 

याचिका प्रस्तुत कर सकता है वशतें कि उसके लिए कोई न्यायिक ओऔचित्य हो । अनुच्छेद 226 
वे अधीन, उच्च स्थायालय को क्षेत्रधिकार है कि वह इस बात की पूछताछ (जाच) कर सके कि प्राया 
प्रकार के निष्कर्ष की जिस पर दण्ड का विवादग्रस्त आदेश आधारित है, किसी भी सबूत द्वारा कतई 
अप्ट नहीं होती ।२ परन्तु ऐसी रिट याचिका में, उच्च न्यायालय साक्ष्य का पुनर्वालोकन किसी 
सितन्य निष्कर्ष पर पहुचने के लिए नही कर सकता ४ सरकार द्वारा या उसके श्रधिकारियों द्वारा 
ँबाबित (विभागीय) जाच की ग्रपील उच्च न्‍्यायालय नही सुनेगा । यह न्यायालय भ्रपील झदालत 
ई हे परन्तु उसका सम्बन्ध यह ठय करने वे लिए है कि झ्ाया जाच सक्षम प्राधिकारी द्वारा बी 
कक गैर भ्राया निर्धारित कार्य प्रशाली के अनुसार की गई और झाया प्राकृप्रिक न्याय के नियमों का 

गही हुआ है ।४ नजरसानी (पुनविलोकन) के तरीके से विभागीय उपचार का उपभोग पहले 


सिल्क मनरमक अत हट अल पक नव आ किस मिल > जाम जह २5 अब 5 कद कनब 
93 [.&९ 522 ॥ 


गा 964 सुद्रीम कोट 364 भारतीय सघ वि. एच सी गोयल | 
का 963 सुप्रीम कोटे 723-श्रास्धू प्रदेश सरवार वि रामा राव । 
# 963 सुप्रीम कोर्ट को (723-पआरान्‍्ध्र प्रदेश सरकार वि रामा राव । 


54] राजस्थान सी सी ए. रूल्स [नियम 22 निलबन वे विरूद्ध श्रपील) 


समाप्त हो जाता जझरी है उसब बाद ही अनुच्छेद 226 वे अधीन रिट यातचिता प्रस्तुत वी जा सवती 
है प्रन्यधा वह चवन योग्य नही होगी + 


पुनविलोकन की सयाद - पुनत्रितोवन काय प्रायना-पत्र पश बरन लिए समय मी गब्रवधि 
सशोधन किए जाने के आदेश वी तिथि से छ मह्दीन की है । 


22. निलवन के थ्रादेशो के विरुद्ध अपील -वोई सरकारी कर्मचारी निलम्बन वे 
आंदश वे विरुद्ध उस प्रायिकारी को अपील कर सकेगा जिसके ठीक अ्रघीनरथ वह 
प्राविवारी हो जिसने श्रादेश दिया हो या जिसके द्वारा दिया गया समझा जाय । 

विप्पणों 

नितम्बन के भ्रादेश के विरुद्ध अपील निलम्बन वा आदेश देने वाले अ्पिवारी से ठीत उच्चत्तर 
प्राधिकारी क समक्ष की जा सकती है। अवीन प्राधिकारी को न्यिम 30 () के प्रावधानानुमार 
श्रपील पर उपयुक्त विचार करता चाहिए। श्रपीव प्रशधिकारी मामते पर विचार करेगा” झौर तय 
ब्रगा कि आया «- 

(4) नियम 3 के प्रावधानों का परिपालन हुआ है श्ौर 


(2) यह कि मामले की परिस्थितियों के प्रनुसार निलम्बन का प्रादेश न्याय सगत है, 
श्रौर ततृपश्चात वह या तो निलम्यन झ्ाादेश वी पुत्टि बरेगा यां उसे रह कर देगा । 

अपील पर विचार करना भग्रध न्यायिक कत्तंव्थ है श्रौर इसम अपील प्राषियारी को प्रपना 
दिमाग सक्रियता और कत्तंव्यनिध्ठा से लगाना चाहिए और उस पर फैसला वरने से पहल, मामले 
के सभी पहलुओं पर श्रर्थात्‌ उसके पक्ष तथा विपश (905 »00 ८०॥७) पर विचार वरना चाहिए ।? 


23 शास्तिया लगाने के विरुद्ध श्रपील --पुलिस विभाग की अधीनस्थ सेवा, 
जिसमे भ्रार ए सी सम्मिलित है, लिपिकवर्गीय सेवा या चतुर्थ श्रेणी सेवा का कोई 
सदस्य उस पर नियम 4 में विनिदिष्ट शास्तियों में से कोई शाम्ति लगाने वाले पिसी 
आदेश के विरुद्ध उस प्राधिकारी को अपील कर सकेगा जिसके ठीक ग्रधीनस्थ शास्ति 
लगाने वाला प्राधिकारी हो जब तक कि सरकार किसी सामान्य या विशेष भ्रादेश द्वारा 
कोई ग्रन्य प्राधिकारी विनिदिष्ट न करे 


*परन्तु लिपिक्वर्गीय सेया या चतुर्थ श्रेणी सेवा का सदस्य जिसके विरुद्ध श्रायुक्त 
विभागीय जाच द्वारा गबन की जाच के मामलों के सम्बन्ध मे, विभागाध्यक्ष के रूप में 
नियम 4 में विनिदिष्ट शास्तियों मे से कोई शास्ति लगाने वाला आदेश दिया जाय 
ता वह उस विभाग से सम्बन्वित प्रशासनिक विभाग मे सरकार को अपील कर सकेगा 

परन्तु यह और है कि लिपिक्वर्गीय सेवा या चतुर्थे श्रेणी सेवा का कोई सदस्य 
जिसके विर्द्ध विशेधाधिकारी गवन जाच कार्य/सहायक आयुक्त, विभागीय जाच द्वारा 
गबन की जाच के मामला मे, कार्यालयाध्यक्ष के हूप मे, नियम 4 में विनिर्दिष्ट शास्तियो 





] 


“8 975 सुप्रीम कोट 226-डिविजनल परसोतल ऑफिसर वि टि आर, चेजलापा । 
मं 


अधिसूचना स 7? 3 (3) वियुवित (&-7) 63 दिनाक 27-4-64 द्वारा जोड़ा गया झौर 
दिनाक 9--7--59 से प्रभावशील हआ। 


विप्म 23 (भास्तिया लगने के विरूद्ध अपील)] राजस्थान सी सो ए रूल्स [55 


में पे बोई शास्ति लगाने वाला आदेश दिया जाय तो वह, आयुक्त, विभागीय जाच को 
प्रपीत कर सकेगा । 

(2) पुलिस विभाग, जिससे आर ए सी सम्मिनित है, के अतिरिक्त भ्रन्य 
प्रधीनस्थ सेवा वा बाई सदस्य उस पर नियम [4 मे विनिध्टि शास्तियो में से कोई 
शाम्ति लगाने वाले किसी आदेश के विरुद्ध निम्नलिखित को झपील कर सकेगा -- 


(क) नियुक्ति प्राधिकारी को, उस भ्रादेश के विरुद्ध जो उसके झ्धीनस्थ विसी 
प्राधिकारी द्वारा दिया गया हो, 


(ख) सरकार को, नियुक्ति प्राधिकारी या ऐसे किसी भ्रन्‍्य प्राधिकारी, जो नियुक्ति 
प्राधिकारी के ग्रधीनस्थ न हो व जिसे नियमो के अधीन शास्तिया देने की 
शक्तिया सौपी गई हो, द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध * 


*परल्तु श्रधीनस्थ सेवा के किसी सदस्य के विरुद्ध गवन की जाच के मामला के 


सम्बन्ध मे झ्रायुक्त विभागीय जाच द्वारा विभागाध्यक्ष के रूप में नियम 4 में विनिदिष्ट 
शास्तियों में से कोई शास्ति लगाने वाला आदेश दिया जाए, तो वह उक्त विभाग से 
सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग में सरकार को भ्रपील कर सकेगा । 


*स्पष्टीकरर--जहा सरकार या विभागाध्यक्ष ने नियुक्ति की शक्तिया किसी झ्धी 
नस्थ प्राविकारी को सौंप दी हो तो सम्बन्धित विभागाव्यक्ष, नियम 2 (क) (4) के नीचे 


प्रकित पर-तुऊ के निवन्धना के ग्रनुसार इस उप नियम के उपबन्धों के प्रयोजनाथ 
नियुक्ति प्राधिकारी होगा । 


५... (3) राज्य सेवा का कोई सदस्य, जिसके विरुद्ध नियम 4 में विनिदिष्ट शास्तिया 
जप से कोई शास्ति लगाने का भ्रादेश सरकार के अ्रतिरिक्त किसी प्राधिकारी द्वारा दिया 
'था हो तो वह ऐसे आदेश के विरुद्ध सरकार को भ्रपील कर सकेगा * 


| 'रतु ! [राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा या] राजस्थान न्यायिक सेवा का सदस्य 
जेसके विरुद्ध सेवा से पदच्युति करने या हटाने बी शास्तियो वे सिवाय नियम [4 में 
का दिप्ट शास्तियों मे से कोई शास्ति लगाने का आ्रादेश सरकार के अ्रतिरिक्त किसी 
।धिकारी द्वारा दिया गया हो तो वह केवल एसी समिति को ही अ्रपीव कर सकेगा 


१५ 5 
बे [मुर्य न्यायाधिपति द्वारा नामजद राजस्थान उच्च न्यायालय के तीन न्‍्यायाधीशा 
ने। एक समिति होगी । ] 


मै , कोई ्धि बि 
परन्तु धह और है कि राज्य सेवा का कोई सदस्य जिसके विरुद्ध आयुक्त विभागीय 
भ्रवीन वि, गवन के जाच के मामला म सौपे गये प्राधिकारी के श्रतीन विभागाध्यक्ष के 
भागाध्यक्ष के रूप में नियम कह 24722 2000 %/ 20 /408006 70060 2/0 7800 040 00 में विनि्दिप्ट शास्तियों मे से कोई शास्ति जगाने 


जाच 


भषियूषना मा & 3 80) #४%7।6 दिवान' र7-4-970 द्वारा स्वानापन्न। 


पक से 8३3 (3) नियुक्ति (&-)63 दिवाव 27-4-64 द्वारा स्थानापन्न । 
वैनेप्तिस 5 5 ॥९ 27 एफ 3 (4) नियुक्ति (ब-3) 72 दिताक 24 सितम्बर 963 द्वारा 


हा जो राजस्थान राज-पत्र दिनाक 7 प्रप्नेंत 975 मे पृष्ठ से 30-3] पर प्रवाशित 
्ई 


56] अनुशासन एवं राज्य कर्मचारी [नियम 23 (शास्तिया लगाने के विरूद्ध श्रपील) 


7 श्रादेश दिया जाए तो वह उक्त विभाग से सवधित प्रशासनिक विभाग से सरकार को 
प्रपील कर सकेगा । 


2(4) उप-नियम [] से [3] में अन्तविप्ट किसी वात के होते हुए भी, नियम 
]8 के अवीन एक ही कार्यवाही मे दिये गये किसी आदेश के विरुद्ध अपील उस प्राधिकारी 
फ़ो होगी जिसके ठीक भ्रधीनस्थ उस कार्यवाही के लिए भ्रनुशासनिक प्राधिकारी के रूप मे 
शार्थे करने वाला प्राधिकारी हो । 


2(5) जहा इस नियम के अधीन की जाने वाली अपील सरकार को होती हो तो 
उस पर विनिश्चय, लोक सेवा झायोग से परामर्श करने के वाद, जहा कही ऐसा परामर्श 
करना ग्रावश्यक हो, किया जाएगा। 

स्पष्टीकरण+--इस नियम मे ग्रभिव्यक्ति 'सिविल सेवा का सदस्य! मे वह व्यक्ति, जो 
उस सेवा का सदस्य नहीं रह गया हो, सम्मिलित है ! 


टिप्परथी 

द्वितीय भ्रपील निरस्त की गयी--जवकि सिविल क्मंचारियों पर अधिरोपित शास्तियों के 
सरकार के आदेशों के विरुद्ध अपील का कोई प्रावधान राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरणा, नियन्त्रण 
भ्ौर भ्रपील) नियमों के प्रधीन नही है, (देखिये नियम 2) परल्तु श्रन्य मामलों मे एवं अ्रपीन श्रनुज्ञ 
है । पहले कठोर शास्तियों के मामले म॑ पीड़ित राज्य कमंचारियों को दो अपीतो का मौका उपलब्ध 
था, जिसमे अन्तिम भ्रपील, भ्रपील प्राधिकारी के प्रादेश के विस्द्ध राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत की 
जा सकती थी | परल्तु श्रव नियम 23 का खण्ड (4) (जो दो प्रपीलो का प्रावधान करता था) जी 
एम झार 29 अधिसूचना ससया # 3 (7) नियुक्ति (#न])/67 दिनाक 9 अक्टूबर, 974 
हारा निरस्त किया जा चुका है । इसके कारण उप खण्डो का क्रमावः बदव दिया गया है । नियम 23 
से समय समय पर झर्तक सशोधन हुए है जैसा कि छुटनोटो से विदित होगा । 

विभिन सैवाग्रो के सम्बन्ध में कौन-कौन से प्राधिकारियों के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा 
सबेगी वह निम्नाकित तालिकाओो स॑ स्पध्ट होगा -- 


ग्रबन के मामलों को जाच के श्रतिरिक्त श्रन्य मायलो में श्रपोल प्राधिवारीगरा 


न लिीननतहतह+वतहतहनुस्‍तनुनॉु.तह६तल३३लनलववलीललइुललवल2ॉल.लव.क्‍€क्‍ल्‍क्‍0वबव........ुुुु 0. 





क्रमाक सेवा की श्रेणी शास्ति शास्ति लागू करने. श्रपील. नियम 
बाला प्राधिवारी प्राधिकारी सख्या 
] 2 3 4 5 6 
।. चतुर्थ श्रेणी सेवाए. नियम ]4 में अनुशासनिक अगला उच्च 23 (]) 
निदिध्ट सभी प्राधिकारी प्राधिकारी 
शास्तिया (विभागाध्यक्ष) 


८ लिपिक वर्गीम फ 
सवाए 


्ह श् ] 


ताज +-+++++++++्ातत---++-+3+.नन__लललललनललतत..........0त...... 


2. [6ग्रद्यात०6 रा0० 6 5 ॥ 29 [४० ह& 3 (77) &5छ5 (5-7)/67 बह्ााव्द 9 
06060८7 974 ] 





नियम 23 (शास्तिया लगाने के विरूद्ध अपील)] राजस्थान सी सी ए रूल्स [57 
जनक न मे 5 का कम 6752 
2 3 4 5 6 
प्रधीनस्‍्थ सेवाएं. नियम 4 मे. (क) नियुक्ति प्राधिकारी नियुक्ति. 23 (2) 
जो पुलिस तथा. निदिष्ट सभो के नीचे का कोई प्राधिकारी 
भा ए.सी की. शास्ति अधिकारी 
नही हो (ख) नियुक्ति प्राधिकारी सरकार 23(2)(ख) 
या अन्य प्राधिकारी 
जो उसके अधीनस्थ 
नहो 
4 पूलिस विभाग को अनुशासनिक प्राधि- अगला उच्च. 237 
प्रधीनस्थ सवाए कारो प्राधिकारी 
आर ए सो भर (बिभागाध्यक्ष) 
सहित 
&  च्यापिक 
न्याधिक सेवाप्रो (क) सरकार कोई झपील नहीं, 2] 
क प्रतिरिक्त अन्‍य ढे परन्तु नियम 33 
राज्य ब्रेवाए तथा 34 के ग्रधीन 
पुनविलोपा 
(ख) सरकार के सरकार 23 (3) 
ब्रतिरिक्त प्रन्य 
भ्राधिकारी 
|] 
पजस्थात न्यायिक (क) सरकार कोई अपील नहीं, 24 
सवाए तथा उच्च- हर परन्तु नियम 33 
पर न्यायिक सेबाए तथा 34 के अधीन 
पुनविलोकन 
सिवाए सेवा से (ख) सरकार के अ्रति- मुख्य न्यायाधीश 23(3) 
हटाने या बर्खा- रिक्त कोई प्राधि- द्वारा मनोनीत 
स्तगी के अन्य क्परी राजस्थान उच्च 
सभो शास्तिया न्यायालय के तीने 


हि 
निबम 8 के सभी शास्तियाँ 


द 


प्रधीन संयुक्त 
७७... कायवारोी 


अनुशासनिक 
प्राधिकारी 


न्यायाधीशों से 
गठित सप्तिति 


अगला उच्च प्राधि- 23(4) 


चारी 


855] प्रदुदायत एवं शज्य श्मचारो [जिबम 23 (शारितियां झूगाने के विरूद्ध मपीत 


लिश्म [4 में तिदिष्द शि्रो भी शास्ति के सम्बन्ध में यदन के मामलों में भपोस प्राधिकारीगण 








चमाजः मेदा ढो धेगरी दर देते वाला अपील प्राधिकारी. नियम 
ब्राघिरारी 
3, बतुप ख्ेगी सेदाए.. विनेषाधितरी ग्रवन जाच प्रायुक्त विभागीय 23(॥) 


या कार्पातयाध्यक्ष के रूप मे जाच 
सद्दादक पघापुत्त विभागीय 








जांच 
5; हिपिर वाएद मेराएं क्र ) 
3; ध्रपीनाप मेयाए विभागाध्यक्ष के हिप मे विमांग से मस्यधित 232) 
विभागीय जाच प्रशागनिक विभाग 
में सरकार 
बे. राखप मेयर न ः 23(3) 





लिदिए सेश को हरस्प.--तियम्त 23 के मीचे दिए गए श्पष्टोएरगा ने प्रनुमार, प्रभिस्पक्ति 
"मिविस सदा का सशस्य” में यार ब्यन्दि थी सम्मितित होथा झो प्रय उस सेया था सदस्प नहीं रहा 
है। देह शिप परिभावदा इस दिए प्रायधानितश भी गई है, धाति जो संदर्य सरकारी नौररी से 
बचत वर दिया गया हो या हटा दिया. पडा हो था सवियायंत्रः गेा नियृर् बर दिया भष्ा दी, 
एस शारित के थे देश के विरद परोप प्रस्तुत बरतने जा धषियार रहे ।। 


दिभागाष्पक्ष विषुक्ति प्रोपिकारों होपा --प्रभिष्यक्ति 'तिपुनि प्राषिशारीए भी परिभागा 
एप्रम २ (२) में दो गई है अिसहे नोचे एच पररुर प्रधियूषता म- है, 6 (2) नियुक्ति (४) 60 
एप की डिठाश २-४-।११० दारा जोड़ा गया है विगरा प्रमाए स्ह है हि, जब सरशर ने झा 
िएटादज ने प्रदटी शारियरं हिसी प्रधीवरय ध्राषिवारी थो प्रस्भयुक (सुरुई) ररदरी हो गो 
मध्य विमादगपश निए्म 23 (१) (९) (से) हे प्रशोश्तावं, पर्या३ शाहि सापू बरने के प्रारेशो 
के विद घपोंत हे प्रयों शा, "निदुर्रिः प्राधिरारी” होया । 





शोर गेता प्राफोय से दशघग -+जब निरम 23 के सपीन कोई मपीस सरहार हो प्रसतुद री 
हई को, को घारार पुरा विश छोड मेद्रा घ्रापोध में परसमर्श मेते मे; दाद बरेगी बह हि सा 
बहस शेर झावरर की । ६७ द्रदपर का वरापर्म तेता उनसे घायपों में घरावाप्श होगा जब होडो 
कै बेबारों रगप गे शाधों का गशाद हो घोर जड़ हि उगझोे निमुष्द करने का प्रधिवार जिसो एचीवरर 
हपिकाए ४ शुपुई हिउः ह४ा गठो हो ऐरर जम हि प्रश्षारि शारित, निपरम )5 (2) *े धमुगार 
7 गधा *प्रोह बेन्न दूद्िया शेहवण मे शिक्र ओई घस्द को । पराएु झुश घारीद पषद रप्यावद रो 
के ह६ हो, हो प्रध्च गरापा लए को, देश दर लिशाद देते मे दम, सोद मेंदा धारोद हे परायर्श तेज 
हो| कान अडे $ै |) 





3. कहे $5:] झुर:झ इई 78-१३. छाष, इगगी (श, सधरादु सरशरर ॥ 


नियम 24 आदेश की प्रमाणित प्रति] राजस्थान सी. सी. ए रूल्स [59 


24 किसी अपीलनीय आदेश के मामलो में उक्त ग्रादेश पारित करने वाला 
प्राधिकारी युक्तियुक्त समय के अन्दर आदेश वी एक प्रमाशित श्रति उस व्यक्ति को निः 
शुल्क देगा जिसके विरूद्ध आदेश पारित क्या गया है। 


टिप्परयी 
झादेश को प्रमाशित भ्रति मुपत देना.--इत नियमो वे अघीन पारित किए गए झादेश वी 
प्रमाखित प्रति ((८॥ग९0 ८००७५) भ्रनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा सम्बन्धित दोपी कर्मचारी को 
मुफ्त दी जाएगी ताकि वह कथित झ्रादेश के विरून्त सहजरूप में अपील पेश कर सके ॥ यदि ऐसे 
आदेश को प्रपील नहीं हो सकती हो, उदाहरणार्थ, राज सरकार द्वारा पारित आदेश, तो जब॑ तक 
कि सम्बन्धित दोपी कर्मचारी इसके लिए श्र,ग्रह नहीं करे तब तक उसे प्रमाणित प्रति देने की 
आवश्यकता नहीं है | ऐसी तस्दीक्शुदा तकल वाजिव समय मे दे देनी चाहिए, मसलन एक सप्ताह 


में। अपील पेश करने वी मयाद, अ्रपीयग्रस्त आदेश की प्रति अपीलकर्ता को प्राप्त होने की निधि 
से तीन महीने वी है 


25. ग्रपीलो के लिए परिसीमा--इस भाग के अधीन कोई श्रपील तब तक ग्रहण 
नही की जाएगी जब तक कि वह उस दिन से तीन महोने की ग्रवधि के श्रन्दर प्रस्तुत 


नही कर दी जाएं, जिस दिन अ्रपीलकर्त्ता को उस आदेश की प्रति प्राप्त हुई हो जिसके 
विरूद्ध अपील करनी हो 


परल्तु अपील प्राधिकारी उपय॑ क्त समय के समाप्त होने के बाद भी श्रपील ग्रहदा 


कर सकेगा, यदि उसका समायान हो जाए कि अपीलकर्त्ता के पास अ्रपील को समय पर 
भस्तृत ने करने के पर्याप्त कारण थे । 


टिप्पणी 
अ्रपील प्रस्तुत करने की मयाद,--नियम 25 प्रावधान करता है कि अ्रपील करने की मयाद 
चीन महीने की है* यह ब्रवधि उस तारीख से प्रारम्भ हाती मानी जाएगी जिस दिन अपीलतर्त्ता 
को उस गब्रादेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त हो जिसके विरूद्ध उसे अपील पेश करनी है | विभागीय 
जाच में जिस प्राधिकारी ने दोरी कर्मचारी से सम्बन्धित प्रदेश पारित किया, उस प्राधिकारी से 
दोपी कर्मचारी उक्त झ्रादेश की प्रमाणित प्रति नि घुल्क प्राप्त करने का अधिकारी है । 


जार अपीज घेश करने मे विलम्व, हो जाने की दशा मे, यदि अधिकारी को तसल्ली हो जाएं कि 
निर्धारित श्रवधि के भीवर अपील पेश नहीं कर सकने के पर्याप्त कारण हैं, तो वहू कयित मयाद के 
पाई भी अपील सुनने के लिए ग्रहण कर सकेगा । फिर भी, दोयी कर्मचारी को सावधानी रख कर 
भेयाद के भीवर अपील पेश कर देनी चाहिए और विलम्य से पेश करने का खतरा नही उठाना 
हक कह बन्यया, उस मयाद समाप्त होने की तिथि से लगाकर, अपील भ्रस्तुत करमे की तारीख 

स्पेक दित वे जिए विलम्ब का कारण स्पष्ट करना होगा । परन्तु, यदि यह पाया जावे कि 
उससे पहले के समय में अपीलकर्ता लापरवाह झौर अकर्मण्य (निष्क्रिय) रहा श्रथवा उसमे सदभावना 


६३] 

अर (2०एआए़ ॥ ७०ए्टत5) था, तो अपील प्राधिर्वरी उसके पक्ष में ग्रपत स्वविवेक का 
__ करने स इल्कार कर सकेगा।? 

कप 





पे 
मम 96। इताहाबाद 379-भगवत स्वरूप वि. रामगोपाल, #॥₹ 960 सुप्रीम कोर्ट 
0-सीताराम रामचरन वि /एम एन. चागरासिह । 


]60] अनुशासन एवं राज्य कमंचारी [हियम 26 प्रपील का रूप 


श्रवैद्ध बर्खास्तगों के विखद्ध दोवानी वाद के लिए मयाद -अ्रवैद्य वर्सास्तगी के विरूद्ध 
दौवानी दावा, या तो भ्रधिघोषणा वा वाद (प६८८७०आं०79 5एए) या वाया वेतन दिए जाने बी 
प्रार्थना के साथ किया जाने वाला दण्वा प्रस्तुत करने की मयाद भारतीय मयाद प्रधिनियम, 4963 
के अनुच्छेद 3 के प्रधीन, वर्खास्तगी वी तारीद से तीन वर्ष वी है। 


अ्रपील पुनविलोकन के उपचार वा उपयोग ख़तम कर लेने के बाद ही, पीडित राज्य कमें- 
चारी सविधान के भनुच्छेद 226 के भ्रस्तगत रिट याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष पेश बर सशता 
है, यदि उस ऐसी सलाह दी गई हो, झौर इस प्रयोजन के लिए कोई समय की मयाद निर्धारित नहीं 
है । फिर भी ऐसी रिट याचिबा का भ्रधिकार भ्रजित होने के वाद, जहा तक जल्दी समव हो, वहा 
तक शीघ्र, रिंट याचिका पेश बर देनी चाहिए ।! परन्तु इसमे विलम्ब करना घातक नहीं है । एक 
मामले में जब कि विलम्ब डेढ वर्ष का था, फिर भी उसतो नजर प्रन्दाज (87०८) किया गया 
अर्थात्‌ उपेक्षित क्या गया ।* 


26. प्रपील का रूप तथा प्रस्तर्वस्तु-() भ्रपील करने वाला प्रत्येक व्यक्ति पृथक 
रूप से तथा अपने स्वय के नाम से अपील करेगा। 


(]) अपील उस प्राधिकारी को, जिसको अपील होनी हो, सम्बोधित होगी । उसमे 
समस्त सारवान विवरण तथा तक॑ जिन पर ग्रपीलकर्ता निर्भर करता हो अस्तर्विप्ट होगे, 
उसमे कोई अनादरपूर्ण या अनुचित भाषा वा प्रयोग नही होगा और वह स्वय मे पूर्ण 
होगी । 

ख्प्प्ण्णी 

नियम 26 का श्राशय यह है कि यद्यपि विभागीय जाच धारा 8 के भ्रन्तगंत सयुक्त रुप से ही 
क्यो न को गई हो, फिर भी प्रत्यक दोधी कर्मचारी को प्रपने झपने नाम से भ्रलण अलग झपील की 
दरख्वातें पेश करनी चाहिए। ऐसा करना श्रावश्यव हैं क्योकि सयुक्त जाच मे भी, प्रत्येक वर्मचारी ने 
दुराचरण में क्तिना व क्या भाग लिया इसका खयाल रखते हुए प्रत्येक पर भिद्ध भिन्न शास्तिया भ्धिरो* 
पित की जा सकती हैं झ्ौर उनमे से एक था अधिक को दोपमुक्त भी क्या जा सकता है । इस प्रकार 
प्रत्येक कर्मचारी की प्रतिरक्षा दी रूप रेखा श्रलग झलग हो सकती है। अपील अपीक्षकर्त्ती कर्मचारी 
के खुद के नाम से होनी चाहिये, न कि उसके सहायव झधिकारी या वकील के माध्यम से । अपील 
नियम 23 द्वारा निर्धारित अपील प्राधिकारी को सम्बोधित की जानी चाहिये परन्तु उसे उचित 
माध्यम (970ए08)॥ छ70967 (29497०)) के मारफत प्रेषित करनी चाहिये | 

भ्रपील की दरख्वास्त अपने प्राप में पूरा (६८८ (0०॥४॥९त) होनो चाहिए, श्रर्थात्‌ एक एक 
दोपारोपणा, या चार्ज या आरोप पर वह अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे और उस पर सम्बन्धित 
साक्ष्य, मौखिक तथा दस्तावेडी शहादत सहित, का तक पूर्ण विवेचन बरे। वह अपनी लिखित बहस 
उन्ही के ब्राधार पर अपील से पेश करे। इस प्रकार से ग्पील की दर्खास्त अपने श्राप में पूर्ण होती 
चाहिये | एक बात विशेष ध्यान देते योग्य है, वह यह कि अपील की भाषा कसी भी व्यक्ति के प्रति 
अनादर पूर्ण या अभद्र अर्थात्‌ अनुचित नही होनी चाहिये यद्यपि अपीलकर्त्ता, जाच से सम्बन्धित 

9 ४8 938 पंजाब ]6-सुरेन्द्र नाथ वि चीफ कन्जरवेटर वन विभाग, /॥7 955 पपसू 

06 महेन्द्र सिह वि पटियाला सरकार । 


“5. भरे 958 जम्मू तथा वाश्मीर (-पडित गोपीनाथ दि जम्मू और काश्मीर सरवार 


किमी भी व्यक्ति के बारे मे प्रतिकुल तथ्य निर्ममता से रख सकेगा । इस प्रकार, कमी गवाह के 
प्रसत्य भाषी होने या अविश्वदीय होने के तथ्यो का उल्लेख क्या जा सकेगा परन्तु उसकी भाषा 
उचित होगी, अशोभनीय नही होगी | दस्तावेयों की प्रमाशित प्रतिया ग्रपील के साथ सलग्न की जा 
सकती हैं, परन्तु अपील प्राधिकारी ऐसे तथ्यो और दस्तावेजो का विचार के लिरे प्रस्त्रीकार कर 
सकेगा, जब कि उनको, इस अयरथा मे, विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई तक पूर्ण, ससम्लीवक्ष 
वारण नहीं बताया! गया हो । 


नियम 30 में किये गये एक हात ही के सशोधनरं वे अनुसार, अपीजकर्त्ता को अब यह अधि- 
कार दिया गया है कि यदि बह चाड़े, तो अपना पक्ष निवेदन व्यक्तिगत सुनवाई के रूप मे प्रस्तुत कर 
मर्ेया। अपीलकर्साओं को सलाह दी जाती है कि वह यह अवसर नही चूके । व्यक्तिगत सुनवाई का 
लाभ ग्रवश्य उठावें और तकंगूर्णो दलीतो वे साथ निर्मयता से बहस करके भौर अपने हिंत के दस्ता- 
बैजो के तथा गवाहो के बयानों के सुसगत अ्रश पढकर सुनावें, जिसमे विजय श्री मिल सके । 

अपील करने वाले कर्मचारियों के लिये यह भी हितकर होगा कि वह झपती झपील का मसौदा 
किसी वकील की महायना से या कम से कम किसी पग्रन्य अधिक विद्वान राज्य कर्मचारी की सहायता 
से तैयार करे, जिसके लिये सभवता: बहू व्यक्ति अधिक लाभदायक सिद्ध होगा जो विभागीय जाच के 
दौरान उसका सहायक प्रधिकारी रहा था । 

पपील दण्ड देने वाले अधिकारी के प्रति अनादरपुर्णो भाषा का प्रयोग कसी भी दशा मे नहीं 
करना चाहिये, विशेषतः इस कारण से कि कर्मचारी को भ्पील उसी के माध्यम से और उसबवी 
टिप्पणी के साथ आगे भ्रपीनकर्ता तक पहुचाई जायेगी । इसके अतिरिक्त, सरकार या उसके मत्रियो 
की प्रतिष्ठा गिराने का प्रयास नही करना चाहिये, बरोकि वे उसदे' मालिक (नियोजक) है, जो उसे 
इसी भ्राघार पर सेवा से बर्खास्त कर सकते हैं ।* 


27. प्रपील प्रस्तुत करना--प्रत्येक श्रपील समुचित माध्यम से उस प्राधिकारी को 
अम्तुत को जाएगी जिसके आदेश के विरूद्ध अपील की गयी हो - 

परन्तु थदि ऐसा प्राविकारी उस कार्यालय का अध्यक्ष नही है जिसमे अपीलकर्ता 
सेवा कर रहा हो, या यदि वह सेवा मे न हो तो उस कार्यालय का, जिसमे वह झतिम वार 
पैवा कर रहा था, कार्यालयाध्यक्ष नही है या वह ऐसे कार्यालय के अध्यक्ष का अ्रधीनस्थ 
ने हो, तो अपील, ऐसे कार्यालय के अध्यक्ष को प्रस्तुत की जाएगी जो उसे तुरत उक्त प्रापि- 
कारी का भ्रग्नोवित करेगा - हि ध 


केगी ) यह झौर है कि अपील की प्रति अपील प्राधिकारी को सीधी प्रस्तुत वी जा 
) 


व्प्पिणी 
अपोतों का प्रस्दुतिकरण--नियम 27 प्रावधान करता है कि इन नियमों के अधीन प्रत्येक 
ए छफफतचठारदपर्ात__||ऊत दफा दा प्ंऊूदू फ्रााऋाझ। ्‌ 
जि अधिसूचना स॒ ६. 3 (7) (कामिक)/8# ॥/78 05७8. ]68 दिनाक 27 जनवरी, 


9, जिसका प्रकाशन राजस्थान राज-पत्र भाग 4 (ग)। दिताकः 8 फरवरी, ॥979 मे 
पट 445 पर हुआ्ना । 
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62] शाजस्थान सी सी ए रूल्स [नियम 28(अ्रपीलों की रोक रखना) 


अपील उचित्त माध्यम से (#7०४४४॥ फ709० (४कगपथ) पेश करती चाहिये, यद्यपि अपील की एक 
प्रति सीधी अपील अधिकारी को प्रस्तुत करने के लिये अपीलकर्त्ता स्वतत्त्र है। यह तो पीडित राज्य 
कर्मचारी के स्‍्वय के हित में है कि एक प्रति सीधी अपील प्राधिकारी को पेश कर दे, ताकि यदि 
अध्यस्थ ब्रधिकारीगण श्रनुचित विलम्ब करे, तो अपीत प्राधिकारी उनको शीघ्रता करने के लिए 
निर्देशन दे सने भ्रथवा वह उचित माध्यम से भ्रपीद की दररव स्त प्राप्त होने की प्रतीक्षा किए बिना, 
अपील पर कार्यवाही श्रारम्भ कर दे । इसके अतिरिक्त यदि अपील, नियम 28 के अन्तगत धनुचित 
आधार पर रोक्ली जावे तो अपील प्राधिकारी रेकड मगवा सके और उस पर उचित कार्यवाही, जो 
बहू उचित समभे कर सके | 


अ्रपील्कर्ता को चाहिये कि वह अपनी अ्रपील अपील प्राधिकारी को सम्बीधित करे मगर उसे 
श्रपने मामले निक्टतम उच्च अ्रधिकारी को समपित करे जो उसे उस अधिकारी को अग्रसर करेगा 
जिसने झपील क्या जाने वाला भ्रादेश पारित किया था यदि वह स्वय श्रनुशासनिक प्राधिकारी 
नही था । 


नियम 27 के नीचे दिया गया परन्तुक बहता है कि यदि शास्ति अधिरोपित करने वाला अ्रधि- 
कारी उस कार्यालय का कार्यालयाघ्यस नही है जिसम कि दोधी भ्रपीलवर्त्ता काम करता है या बह 
पिछली बार काम करता था, या वह उक्त का्यलियाध्यक्ष का अधीनस्थ न हो+ तो भपीज्ञ की दर्खास्त 
ऐसे कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत की जाएगी, जो रस तुरन्त सजा देने वाले भ्रनुशासबिक प्राधिकारी 
की भेज देगा। ग्रत यदि अरपीतग्रस्त आ्रादेश तहसीजदार द्वारा दिया गया था, जिसकी अभ्रपील जिला* 
घीश को होती है, तो दोपी-ग्रपीलकर्ता अपील की दर्खास्त तहसीलदार को समवित करेगा जो उसे 
सम्बन्धित रेकर्ड शौर अपनी टिप्पछी सहित जिलाधीश को अग्रमोंवित करेगा | यदि दोधी कर्मचारी का 
स्थातान्तर किसी अन्य तहसील म हो गया हो ती एप्वा भ्रन्य तहसीलदार अपील को जिलाधीश के 
पास भेजेगा । जो दोषी अब सरकारी सेवा भे ही नही रहा है बह ग्रपनी अपील, उस कार्यालय वे 
कार्यालयाध्यक्ष को पेश करंगा जिसमे वह झ्रश्तिम बार नौकरी करता था | 


28 अपीलो को रोक रखना--() वह प्राधिकारी जिसके आदेश के विरूद्ध अपील 
की गई हा श्रपील को रोक रख सकेगा यदि-- 
[] बह अपील ऐसे किसी झ्ादेश के विरुद्ध ही जिसकी कोई झपील न होती 
हो, या 
[2] उसमे नियम 26 के उपवधों में से किसो का अनुफालन न किया गया 
हो, या 
[3] वह नियम 25 में विनिर्दिप्ट अवधि के अन्दर प्रस्तुत न की गयी हो तथा 
बिलम्व का कोई कारण भी नही बताया गया हो, या 
[8] वह किसी पूर्व विनिश्चित अपील की पुनरावृत्ति हो और कोई नये तथ्य 
या परिस्थितिया नही बताई गयी हो * 
परतु कोई अपील जो केवल इस झाधार पर रोकी गयी हो, कि उसमे तियम 26 के 
उपबधी का अनुपालन नही किया यया ही तो वह अपीलकर्त्ता को लौटा दी जाएगी शौर 
यदि उसके लौटाये जाने के एक मास के अन्दर उपयुक्त उपबधो का अनुपालन करने के 
वाद, वह पुनः प्रस्तुत की जाये तो रोकी नहीं जाएगी। 


नियम 28 (प्रपीलों की रोक रखना)] अनुशासन एवं राज्य कमेचारी [63 


(2) जहा कोई अपील रोकी जाए तो अपोलफर्त्ता को उस तथ्य तथा उसके कारणो 
के बारे मे सू चत किया जाएगा। 


(3) किसी प्राधिकारी द्वारा पिछलो तिमाही मे रोकी गयी अपीलो की सूची, उनके 


शैकने के कारणो सहित, उस प्राधिकारी द्वारा, अपील प्राविकारी को प्रत्येक तिमाही के 
प्रारम्भ में प्रस्तुत की जाएगा । 


व्प्पिण्यी 


नियम 28-अपील श्रग्नें पित करते के बजाय रोक लेना--चू कि नियम 27 के झ्धीम, अश्रपील 
प्राधिकारी को सम्बोधित प्रत्येक प्रपील उचित माध्यम द्वारा ([0०ण९॥ एए०ए७४ (.४४॥॥७)) प्रेषित 
करनी पढ़ती है, इसलिए वह अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा श्ागे अपील प्राधिकारी का भेजी जाती 
है। दियम 28 मे कतिपय ऐसी परस्थितिया वताई गई है जिनम अनुशासनिक प्राधिकारी अपील 
औआगे नही भेजकर अपने पास ही रोक सकता है । प्रथम तो यह कि, यदि विखण्डनीय आदेश वी 
अपील नियमानुसार हो ही नही सकवी हो, तो उसे झ्रागे नही भेजा जाएगा ताकि अपील प्राधिकारी 
दा मूल्यवान समय पालतू नष्ट न हो | उदाहरणत. यदि वह द्वितीय अपील हो या सरकार द्वारा 
पारित आदेश के विरूद्ध की गई हो, जो नही की जा सकती । अभ्रत ऐसी अपीलो को झागे भेजना 
निरथेक होगा जब तक कि वे नजरसानी (रिव्यू) के रूप मे प्रस्तुत नही की गई हो । 


दूसरा यह कि भ्रपील नियम 26 द्वारा प्रावधानित रूप में होगी चाहिये भ्र्थात्‌ यदि श्रपील 
पीडित भ्रपीलकर्त्ता के नाम से न हो, या अपील प्राधिकारी के अतिरिक्त किसी भअ्न्य को सम्बोधित 
हो, या भपमानपूर्ण, प्रशिष्ठ या झनुचित भाषा मे लिखी हुई हो, तो अनुशासनिक, प्र/धिकारी उसे 
रोक सकेगा । परन्तु यदि उसे रोक रखने का एक मात्र यही कारण हो तो वह अपीलकर्ता को 
दुष्स्तगी (सशोधन) के लिए लौटादी जाएगी । यदि लौटाय जाने की तिथि से एक महीन ने भीतर 
पपीलकर्ता, नियम 26 का परिपालन करके, पुन अपील प्रस्तुत करे तो उसे नहीं रोका जायेगा, जैसा 
कि उपयुक्त नियम के खण्ड (१) के परन्तुक मे प्रावधान है । 


भपील रोक रखने का तीसरा कारण उसका मयाद बाहर होना है, जो नियम 25 के अनुसार 
पिलण्डनीय श्रादेश (जिसके विरूद्ध अपील की जा रही हैं) की प्रति प्राप्त होत की तारीख से तीन 
महीने की है। परन्तु यदि अपीलफर्त्ता ने विलम्ब से अपील पेश करने के कारण का उल्लेख किया, हा 
पे! बह नही रोको जाएगी, क्योकि नियम 25 के परतुक के अनुसार यह निर्णय करने का अ्रधिकार 


प्रपीन प्राधिकारी को है न कि अ्नुशासतिक प्राधिकारी को, कि झ्राया भ्रपील मयाद के भीतर पेश 
नहीं करने का पर्याप्त कारण है। 


ब् 


भप्न्त मे यह कि, यदि उक्त प्रपील पहले से निर्सीत श्रपील की पुनराबृत्रि हो और उसम कोई 


रो हक था परिस्थितिया नही बताई गई हो, वो शास्ति अधिरोपित करने बाला प्राधिकारी उमे 
के सकेगा | 


वियम 27 का झन्‍्ड (2) प्रावधान करता है कि यदि कोई झपील रोको जाएगी तो उसकी 
'पना भ्रपीज्कर्ता को, रोक रखने के कारणों सहिल, ग्रवश्य दी जाएगी। 
गो न्यायिकता और पक्षपात हीनता की दृष्टि से, जव तब कि झ्पील रोक रखने के प्रबल कारण 
पूरं तेव लक बह नहीं रोकी जानी चाहिए, अन्यथा ऐसा करना शास्ति प्राधिकारी का पक्षपात 
अभाव प्रदशित करेगा भौर इससे कर्मचारी को उच्च न्यायालय के सम्मुख रिट याचिका प्रस्तुत 


]64] राजस्थान सी सी ए रूत्स [नियम 30 (अपीलो पर विचार) 


करन का आधार मिल जाएगा। अपील वरना एक कानूनी उपचार है, इसतिए सभम प्राधिकारी 
का उसे मुनने के लिए ग्रहस्स करना चाहिए ॥! ऊ 


29 श्रपीलो का परिषण-(]) वह प्राधिकारी जिसके आदेश के विरुद्ध अपील 
की गयी है जिसी बचे जा सकने वाले विलम्ब के बिना प्रत्येक अपील को जो नियम 28 
के श्रधीन नही रोकी गयी हो उस पर अपनी टिप्पणी श्लौर समधित अभिलेसा के साथ 
अपीन प्राधिकारी को पारेपित करेगा । 


(2) बह प्राधिकारी जिसको अपील होती हो, नियम 28 के अधीन रोकी गई 
ग्रपील को अपने पास पारेधित करने का निदेश दे सकेगा और तदुपरान्त ऐसी श्रपील 
संबंधित झ्भिलेखो और अपील रोकने वाले प्राधिकारी की टिप्पणी के साथ उस प्राधि- 
कारी की पारेपित कर दी जाएगी । 

व्प्पिणी 

नियम 29-- श्रपीलें श्राप भेजना --नियम 29, अपीले श्रपील प्राधिकारी को पहुचान का 
प्रावधान करता है । जब कोई अपील नियम 28 के अन्ठगत रोकी नहीं गई हो, तो उसे भारभूत 
अझभिलपो के साथ दण्ड देने वाला प्राधिकारी अपनी टिप्पगी सहित अपील प्राधिकारी को यथा सभव 
अ्रवितम्प भेजंगा । नियम 29 के खण* (2) श्रपील प्राधिकारी को भी अधिकार प्रदत्त करता है कि 
वह श्रनुशासनिक प्राधिकारी की निर्देश देकर रोकी गई भ्रपीय मगवा सके । इस प्रकार से मागी जाते 
पर ऐसी झपील भ्रपील रोक रखने वाले प्राधिकारी द्वरा सारभृत अभिलेखो भ्ौर उसकी स्वय की 
टिप्पणी सदित ग्रनिवाय रूप से भेजी जाणए्गी अर्थात्‌ फिर रोकी नहीं जा सकेगी । यह प्रावधात 
अनुशासनिक (सजा देन वाले) प्राधिकारियों पर नियन्त्रण का कार्य करता है ताकि वे सरकारी 
वर्मधारियों की अपीलें पक्षपाती रख रखने के कारणा रोफ नही सकें। ऐसे भेजने वाले ग्रधिकारी 
को श्रपनी टिप्पणी ईमानदारी से तथा न्‍्यायिक्ता स भ्रवित करनी चाहिए और ऐसा टिप्पण नहीं 
करना चाहिए जो भपीय प्राधिकारी के दिम गे को प्रभावित कर |? 


30, श्रपोलों पर विचार --() कसी निलवन भआ्रादेश के विरुद्ध की गयी विसी 
अपील के मामले म, श्रपील प्राधिकारी, विचार करेगा कि क्या नियम !3 के उपबन्धों 
को ध्यान में रखते हुये तथा उस मामले की परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुए मिलबन 
का आदेश न्याय सगत है या नही और तदुनुसार आदेश को पुप्ट, या रह करेगा । 

(2) तियम 44 में विनिर्दिष्ट शास्तियो मे से कोई शास्ति लगाने के आदेश के 
पिरुद्ध वी गई कसी श्रपील के मामले मे, अपील प्राधिकारी निम्नाक्ति तथ्यों पर विचार 
करंगा कि-- 

(क) क्या इन नियमो मे विहिंत प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है और यदि 
यदि नही, तो क्या ऐसे श्रनुपालन के परिणामस्वरुप सर्रिधान के बिन्‍्हीं 
उपवन्धों का अतिक्रमण हम्ना है या न्याय नही हो पाया है, 

(ख) क्या वे तथ्य जिनके ग्राधार पर श्रादेश दिया गया था सिद्ध किये जा 
चके है, 

). 497] (2) छा॥२ 695-लक्ष्मोबहन गिरधारीलाल पटेल वि गुजरात सरकार। 
2. 4973 (2) 8.80 430 (राजस्थान) भारतीय सध दि वी एस मिथा। 


नियम 30 (अपीलों पर विचार)] अनुशासन एवं राज्य कर्मचारी [65 


(ग) क्या सिद्ध त्थ्यो के आधार पर कोई आदेश देने के लिए पर्योप्त औचित्य 
है, और 


(घ) क्या लगाई गई शास्ति अत्यधिक है, पर्याप्त है या प्रपर्याप्त है, ! [और 
सरकारी कर्मचारी की, यदि वह ऐसा चाहे, अपने मामले को स्पप्ट करने 
हेवु व्यक्तिगत सुनवाई वा अवसर देने के पश्चात्‌] और झ्रायोग से परा- 
मर्श वरने के वाद, यदि उस मामले में ऐसा परामर्श करना आवश्यक 
हो, तो-- 

(0) उस शास्ति को अपास्त वरने, कम करने, पुप्ट करने या बढाने, या 
(७) मामले को शास्ति लगाने वाले प्राधिकारी के पास या किसी अन्य 
प्राधिकारी के पास ऐसे निदेश के साथ जैसा बह मामले की 
परिस्थितियों मे उपयुक्त समझें, विप्रेषित करने का, भ्रादेश देगा * 
परनन्‍्नु;--(।) अ्रपील प्राधिकारी ऐसी कोई दर्धित शास्ति नहीं लगायेगा 
जिसको उस मामले में लगाने के लिए वह स्वय या वह्‌ प्राधिबारी जिसके श्रादेश 
के विरुद्ध अपील की गयी है, सक्षम न हो, 

(४) वध्धित शास्ति लगाने का कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया 
जाएगा जब तक कि श्रपीलकर्त्ता को ऐसा कोई ग्रम्यावेदन झरने वा, जो वह ऐसी 
वर्यित शास्ति के विरुद्ध करना चाहे, अवसर न दे दिया जाए, 

_. (४) यदि ऐसी वधित शास्ति, जिसके लगाने वा अपील प्राधिवा । प्रस्ताव 
करे, निधम 4 के खण्ड [4] से [7] भे विनिर्दिष्ट शास्तियो मे से कोई एक हो 
और मामले मे नियम 6 के अधीन कोई जाच न की गई हो तो अपील प्राधिकारी 
नियम 8 *के उपबन्धी के अध्यधीन स्वय ऐसी जाच वरेगा या ऐसी जाच करने 
के निदेश देगा और उसके बाद ऐसी जाच की कार्यवादी पर विचार झरने के बाद 
और गपीलकर्त्ता को ऐसा कोई अभ्यावेदन बरने का जो वह ऐसी शास्ति के विरुद्ध 
करना चाहे, एक अवसर देने के वाद, ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जो वह उपयुक्त 
समझे । 

राजस्थान सरकार का निर्णय 
इस विभाग वी इसी सख्या वे परिपत्र दिनाक 6 दिसम्बर, 4962 पर, जिससे मृत राज्य 


कमचारी के पीछे उसके वैद्य प्रतिनिधिया का अपीद चालू रखने का भ्रधिकार निर्धारित क्या गया 
था भागे जाच की गई है। इस परीक्षण के फत स्वस्प यह निशय लिया गया है कि राजस्थान 


] 


प्रधिमूचना स 7 3 (7) कार्मिक/& &-ाा/78 050 68 दिनाक 27 जनवरी, 979 


दौरा जाडा गया श्रौर राजस्थान राज पत्र भग 4 (ग) ] दिनाक 8 2-79 मे पृष्ठ 445 पर 
प्रकाशित । 


+ यहाँ नियम 6 होना चाहिए था। 


नियुक्ति (8 पर) विभाग की अधिसूचना साथा ए 3 (5) नियुक्ति (8)/62 दिनाव 8-4- 
963 द्वारा जोडा गया । 


466] राजस्थान सी सी ए रूल्स . [नियम 30 (अपीतो पर विचार) 


सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील (नियमो के भ्रन्तर्गत, अपीलों के मामले में समाप्त 
करने या प्रतिस्थापन के हक का प्रश्न नही उठता भौर अपील प्राधिकारी को, राज्य 7मंचारी वी 
मृत्यु हो जाने पर भी, इन नियमों में निदिष्ट तरीके से, ऐसे मृत राज्य कर्मचारी के उत्तराधितारियों 
या दैद्य प्रतिनिधियों को पक्षकार बनाए बिना, झ्पील का निपटारा करना है | 


झत उपयुक्त विभागीय परिप्रत्न को निरस्त करते हुए, यह तय किया गया है कि ऐसी 
परिस्थितियों मे श्रपील प्राधिकारियो को मन्त्रणा है कि वे राज्य कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर भी, 
और उसके उत्तराधिकारियों या वंद्य प्रतिनिधियों के नाम रेकार्ड पर नहीं होने वे बावजूद, परन्तु 
उक्त उत्तराधिकारियो/वैच्र प्रतिनिधियों को पक्षकार वनाए बिना, राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, 
नियम्त्रणु और भपील) नियम, 2958 के नियम 30 में बताए गए तरीके से अपील वा निपटारा 
करें । स्पष्ट है कि वस्तुस्थिति की प्रह्नति से ही, मामलो को वापिस भेजने (रिमाड बरने) या शास्ति 
बढाने की झ्ावश्यकता उत्पन्न नही होगी । 

व्प्पिणी 

नियम 30--भपीलो पर विचार --यह एक महत्वपूर्ण नियम है। इसका प्रथम सण्ड तिलम्बन 
के आदेश के विरुद्ध अपील के सम्बन्ध में है । निलम्बन झ्रादेश के विरुद्ध अपील, ऐसे झ्रादेश जारी 
करने वाले अधिकारी से अगले उच्च अधिकारी को होगी, भ्र्यात्‌ उस प्राधिकारी के पास जिसका 
निल्म्बन की झ्राज्ञा जारी करने वाला प्राधिकारी निकटतम भ्रधीनस्थ है, (देखिए नियम 22) ॥ 

किसी राज्य कर्मचारी को नियम 3 के प्रावधानों के अ्रधीन निम्नलिखित परिस्थितियों में 
नित्रम्बन मे रखा जा सकता है.-+ 


(क) जब कि उसके विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही करने का इरादा हो या ऐसी कार्यवाही 
चल रही हो, या 

(व) जव कसी फौजदारी ग्रपराध के सम्बन्ध में किसी मामले की तफ्तीश (प्रस्वेषण) 
था फौजदारी मुकहमा उसके बिरूद्ध चल रहा हो । 


निलम्बन का ग्रादेश या तो नियुक्ति प्राधिकारी जारी कर सकता है, या इसका बोई अधीनस्थ 
अधिकारी या कीई ग्रन्य अधिकारी जिसे राज्य सरकार ने इस प्रयोजन के लिए शक्ति प्रदान की हो । 
राजस्थान सरकार ने अधिसूचना स एफ 3 (9) नियुक्ति (ए) 62 दिनाक ] सितम्दर, !962 के 
अधीन उन सभी झविकारियों को, जो नियम १4 मे निदिष्ट कोई छोटी शास्ति किसी कर्मचारी पर 
लागू करने के लिए सक्षम है उनको उक्त राज्य कमंचारी को निलम्बन करने की शक्ति भी प्रदान की 
है। परन्तु यदि निलम्वन का आदेश जारी करने वाला भ्रधिकरारी नियुक्ति प्राधिकारी से नीचे ने स्वर 
का है, तो वह तुरन्त अपनी रिपोर्ट नियुक्ति प्राधिकारी को देगा, जिसमें सम्बन्धित सिविल कर्मचारी 
को निलम्बित करने की परिस्थितिया दर्शाएगा । 


अतः अपील प्राधिकारी, जिसको किसी निलम्बन भ्रादेश के विरूद्ध श्रपील पेश की गईं हो, यह 
सुनिश्चित करेगा, आया ऐसा झ्ादेश जारी करने वाला अपीतकर्त्ता को निलम्वित्र करने की क्षमता 
रखता था और यह भी कि आया मामले की परिस्थितियों के झ्नुमार ऐसी कार्यवाही करना 
उचित था। 


जब कोई निलम्बन श्रादेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा या श्रपील प्राधिकारी द्वारा खारिज कर 


विय्म 30 (अ्रपीलों पर विचार)] .. श्रनुशासन एवं राज्य कमेचारी [6७7 


दिया जावे, तो ऐसे सम्बन्धित प्राधिकारी के लिए यह जहरी है कि वह यह भी उल्लेख करे कि 
विन्नम्बन की ग्रवंधि किस रूर मे व्यवहार्य होगी । 


जब कि निम्बन के बाद केबा में पुत,स्थापन (चाधरधाध्य/थ्या) किया जावे, तो राजस्थान 
मैवा नियमों का नियम 54, नियुक्ति प्राधिकारी पर यह कर्मव्य अधिरोषित करता है कि वह निलम्बन 
की प्रवधि के सम्बन्ध में वेतन, भत्ते श्रादि के विषय मे उचित आदेश पारित करे? यही सम्मत्ति 
सगस्‍्थान सिविल सविमेज प्रपीलेट ट्रिब्यूलल ने चन्दतमल जैन वि कलेक्टर, टौंक* में प्रकट की है। 
ट्रक्यूनल का कथन है कि आदेश यह नही बताता कि आया निलम्बन की झवधि नौकरी पर कार्यरत 
रहे के रूप मे मानी जावे या नही | जब कि वलेक्टर ने एंकाउन्टेंट जनरल (महालेखाकार) को 
सूचित कर दिया था कि यह अवधि ड्यूटी पर रहने के रूप मे शुमार की जावे, परन्तु बाद में दिए 
'ए झादेश मं कलेक्टर ने, कर्मचारीयों को अपना पक्ष प्रतिवेदन करने का अ्रवस्तर दिये बिना, यह तय 
किया कि यह भ्रवधि ड्यूटी के रूप भे शुमार नही की जा सकती। अत, ट्रिब्यनल मे कलेक्टर के 
इस ग्रादेश की दूषित घोषित किया। 
शास्ति के श्रादेशों के बिरद्ध श्रपोलें,--किसी भी शास्ति के श्रादेश के विरुद, जो चाहे कठोर 
शास्ति लागू करने का हो या लघु शाह्ति का, अपील प्राधिकारी को इस तथ्य पर विचार करना 
होगा कि आया अनुशासनिक प्राधिकारी ने निर्घारित प्रक्रिया का पालत क्रिया या नहीं और यदि नही 
नही किया था, तो वया उससे संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन हुआ या न्याय का हनन हुमा । 
के पुलिम कमचारी के विरुद्ध किये गये विभागीय मुकदमे मे यह पाया गया कि जाच श्रधिकारी स्वय 
जाच वी कार्यवाही मे गवाही दी थी, तो सर्वोत्तम न्यायालय ने मत व्यक्त किया कि प्राकृतिक 
न्याय के नियमों की पूएंंत अ्रवेहेलना की गई और पुलिम अधीक्षक का मुकहमे की कार्यवाही में 
पीठाष्यक्ष बने रहने से न्‍्यायिक्ता व पक्षपातहीनता के प्िद्धान्तो का गभीर रूप मे उल्लंघन हुआ । 
प्रेत शाम्ति भ्रपिरोपित करने का आदेश सर्वोत्तम व्यायालय ने खारिज कर दिया ॥३ 


भारायश मिथा वि उड़ीसा सरकार* मे जाच प्रधिकारी ने दोपी कर्मचारी को तीन झारोपो 
मे मे दो ब्रारोरो भे दोपमुक्त कर दिया, परन्तु शास्ति प्रदात करने वाले प्राधिकारी ने उसको उन दो 
औरोपो मे भी दोषी पाया । दण्ड देने से पहले, दोषी कर्मचारी का उन ग्रारोपो पर अपना स्पष्टीकरण 
उ्तुन करने का समुचित अ्रवसर नही दिया गया । अ्रत सर्वोत्तम न्यायालय ने निरशेय दिया कि 
भपनाई गई प्रक्रिया स पक्षपातहीनता झौर प्राकृत्रिक न्याय वे सिद्धान्तो का उल्लघन हुमा है । भक्त 
परिस्थितियों भे दण्ड का झादेश निरस्त किया गया । 

प्रपील प्राधिकारी को यह भी सुनिश्चित करना होगा, कि झाया जिम तथ्यों पर झ्रादेश पारित 
किया गया थे साबित हुए हैं या नही । यदि विश्वसनीय सबूत दारा आरोप भिद्ध नही हुए हो, तो 
कीई मामला नहीं बनेगा और क्मचारी दोप-सुक्त किए जाने का पात्र होगा। 

तीसरा बिन्दु जिसे तय करना प्रपील प्राधिकारों कप कत्तंब्य है. वह यह है कि भाया अ्रभिलेख 


पर स्थापित झर्थाद्‌ साबित किये गये तथ्यो पर पर अ्पीजग्रस्त आदेश पारित करने का पर्याप्त 
भप्रोचित्य था । 
गा जी: कट ननननत+- 55२० 3 
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68] राजस्थान सी सी ए रूत्स [नियम 30 (अपीलो पर विचार) 


अन्त में, अपील प्राधिकारी यह भी तय करेगा कि भाया श्रधिरोषित शास्ति अत्यधिक है, 
पर्याप्त है या भ्रपर्याप्त है और यदि बह न्यायिव तथा तथा उचित समर्कभ तो आदेश में सशाधन 
करेगा । 


वहले भ्रपीलकर्त्ता राज्य कमंचारी की व्यात्तगत सुनवाई का कोई कानूनी श्रवित्ारी प्राप्त नहीं 
था| परन्तु श्रव नियम 30 के उप-नियम (2) के खण्ड (घ) में निम्नलिखित अभिव्यक्ति जोडी 
गई है “5 
+'झौर सरकारी कर्मचारी को यदि वह ऐसा चाहे, अपने मामले को स्पप्ट बरतने हु 
व्यक्तिगत सुनव।ई का अवसर देने के पश्चात्‌” 


राज्य कर्मचारियी के लिए उपयुक्त प्रावधान एक वरदान स्वरप है भर जररतमन्द व्यक्तिया 
बो इस सुधिघा का लाभ अ्रकलमन्दी से उठाना चाहिए। भ्रपीलकर्ता को चाहिए कि वह श्रपीत 
प्राश्किरी को लिखित म श्रष्वदन कर कि उस, अपता पक्ष स्पप्ट करने के लिए, नियम 30 (2) 
(घ) (संशोधित रूप) के ग्रधीत, व्यक्तिगत रूप से सुतवाई का अवसर प्रदान किया जावे । उक्त सशो- 
घन के झभाव म भी झासाम उच्च न्यायालय ने निर्शेय दिया कि कानूनी अपीनों में धुनवाई का 
अवसर अपीत करने व।ले को दिया जाना चाहिए |? 


अपील पर विचार --अपील प्राधिकारी का यह वाध्यवारी कत्तंव्य है कि उनको प्रस्तुत वी 
गई श्रपीलो पर पूरा तथा न्यायिकता से विचार करें। बिना स्वय वष्ट उठाए ग्लौर श्रपना खुद का 
विभाग लगा कर स्वतत्र निर्णय लेने के वजाय, अनुशासनिक प्राथिकारी के निर्णय की पुत्टि कर 
देना अन्यायपूर्ण होगा । अररील का निर्शय बोलता हुआ! आदेश होना चाहिए । भन्य शब्दों म, 
लिए गए निष्कर्पो की पुष्टि म कारण उल्लिखित करने जहूरी है । प्राइृतिक न्याप का यह सिद्धान्त, 
अ्र्ध-न्यायिक कार्य-प्रणाली पर भी लागू होता हैं और उसका प्रनुसरण वास्तव भे किया जाता 
चाहिए न कि केवल दिखावे के रूप म । यदि किसी ग्रादेश म. तिष्कर्पों के कारण या झाघार ध्यत्ता 
नही किए जावे, तो वह आदेश " प्रवँद्य भर प्रभावहीन होगा ।”* 

जब कोई अपील खारिज की जावे, तो अश्रपीव प्राधिकारी के लिए यह भझ्रावश्यक है कि वह 
ग्रपना फैसला “बोलते हुए ग्र।देश ' के रूप म लिखे, श्र्थात्‌ उसम निशयों वे झ्राधार या कारग 
बनाए जाव । पहले के फँसलो में जिनमे प्रतिवूल सम्मत्ति दी गई थी, भव उलट दिए गए है। 
देखिये-देवी दीन वि डिवीजनल ओवरेटिंग सुप्रिन्टेन्डट, उत्तरी रेलवे 

राजस्थान उच्च न्यायालय के गजराज सिंह वि- राजस्थान सरकार में एक भिन्न मत प्रकट 
किया है । इस मामले मे अपीलवर्त्ता ने दतीच पी कि तिथ्रम 30 क॑ झधीन, राज्य सरकार 


अत किन रमन न>्य कर + सन“ नमन कान तक कमल» नमक मनतनक «कक +ेप 3 +८+-+००+- न «मसल समन ००००० पलपन पर ++ “जे: 
# अधिसूचना स 7 3 (7) कामिक/& 8 वा 78 0650 ]68 दिनाक 27 जनवरी, 979 


द्वारा जोडा गया, जो राजस्थान राज पत्र भाग 4 (ग) (0) दिनाक 8 फरवरी, 979 मे पृष्ठ 
445 पर प्रकाशित हुआ । 


4.7 963 झ्रासाम 83 डी एम बरननवि झासाम सरकार , 677 968 आ्रासाम 52 
(खण्ड पीठ) जी सी ग्रोस्वामी वि ए के रॉय। 


977 7.99 ॥ ()9००) 20 (इलाहाबाद) जी एवं श्रीवास्तव वि. भारतीय सघः &गा* 
976 सुप्रीपर बी 3785 


3 &व 968 इलाहावाद 355 (सण्ड पीठ) $ 


नियम 30 (प्रपीलो धर विचार)] अनुशासन एवं राज्य कर्मचारी [69 


द्वारा अपील में दिए गए निर्णेय को निरस्त करना चाहिए क्योंकि नियम 30 के उपबन्धों का पालन 
नहीं किया गया, और दूसरे मे इस कारण से कि राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश वीवता हु्ना 
प्रांदिश नही है प्र्यातु उसमे निर्णय की पुष्टि में कारण व्यक्त नही हैं। उच्च न्यायालय ने इस 
दजील को अस्दीकार करते हुए तय. किया कि। ' जब अपीच प्राधिकारी अनुशासनिक प्राधिक्तारी 
प्रौर जाद अधिकारी के निष्कर्पो से सहमत हो, तो अपील प्राधिक्रारी के लिए यह भ्रावश्यक नहीं है 
कि भ्पील खारिज करते समय विस्तार से कारण अभिव्यक्त करे ।” न्यायालय ने सन्तुष्दि अनुभव 
को कि राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश मे कोई कमजोरी नहीं थी भ्नौर यह कि जाच के समय 
अगिलिखित साक्ष्य अकाद्रय थी और झागे, यह भी नही कहा जा सकता कि नियम 30 के उपबन्धा 
का अनुसरण नहीं किया गया, या यह कि राज्य सरकार द्वारा पारित झादेश “बोलता हुआ भ् देश”! 
नही था । 


इसके विपरीत, सर्वोत्तम न्यायालय न निर्णय दिया है. कि यदि, अपील प्राधिकारी, मूल प्राधि- 
कारी के फैसले को स्थिर रखन के कारण नहीं बताबे, तो अपील प्राधिकारी का आदेश खारिज 
करन योग्य होगा ।४ जब तक कि कोई आदेश “बोलता हुआ” आदेश नही हो तब तक झनुशासनिक 
प्राधिकारी के मूल्याकन को कोई कस समझ सवेगा और साथ ही श्रपील प्राधिकारी के मस्तिप्क का 
और उन प्राधारो को भी कैसे समझ पाएगा जिन पर अपील-पग्रस्त अदिश आधारित है ॥% 


किस्तु निदेशक, डाक सेवाएं वि दयानन्द में निर्णाय हुआ कि, यदि अपील प्राधिकारी कोई 
अपील खारिज करे त्तो उसे दण्ढ देने वाले प्राधिकारी के आदेश से सहमत होने ग्रे भ्रधिक कारण 
उल्लिफिन करते की ग्रावश्यकता नहीं है, क्योकि सजा देन वाले प्राधिकारी के आदेश में पहले से ही 
कारण मौजूद हैं। परन्तु यदि कसी नई सामग्री पर अपील मे बल दिया गया हो, तो अपील 
प्राधिकारी को नई सामग्री के मूल्याकल के विषय में कारण अभिव्यक्त करने चाहिए, यद्यपि भ्रन्तिम 
निणुय भे वह सजा देने वाले प्राधिकारी के फैसले को स्थिर रखे । 


अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रक्षमता -- जबकि अनुश।सनिक प्राधिकारी को कानूनी शक्तियों 
के प्रयोग ब7 प्रधिक१९ ही नही हो तो, उसके द्वारा पारित फझास्ति का झादेश शून्य (प्रभावहोन) होगा 
भौर भ्रपील प्राधिकारी प्रपनी पुष्टि द्वारा उसे वैद्य आदेश के रूप मे नही चदल सकता ।5 


लोक सेवा भ्रायोग से परामर्श --भ्रपीलों का तसफ्या करने से पहले, उन मामलों में जिनमे 
लोब सेवा झ्रायोग से परामझे लेगा झावश्यक हो, अपील प्राधिकारी को भी प्रायोग से परामर्श लेना 
० जज कक) अर बन केस रमन असर ले ल जिन रस  अकअफट परम पी शाम कर मच 
|. ]977 ज्ञापय 245. पर 
]968 8.7 842; श्राई-मुत्रामनियम वि सेकेट्री, 97] (।) 9.8 720-विजय सिह 
यादव वि हरियाणा सरकार । 
3. #वर 969 सुप्रीम कोर्ट ।297-ग्रुजरात राज्य वि, पटेल शघव नाथ, 973 छा७ 834. 
सी एल का दि भारतोय सघ। न्‍ 
4 3972 58.९ 325 (दिल्ली) डाइरेक्टर, पोस्टल सविसेज वि, दयानन्द | 
$. 975 [0७ ॥0-22] , भा 925 सुप्रीण कोई ॥755-भारतोय सथ दि श्री का 
बिस्वाम, ॥978 7.009 (८ 4] कलकत्ता (लण्ड पीठ) दी भार पाण्डें वि चोफ क्‍्मीस्नर 
ए एड एन 4 


70] राजस्थान सी सी ए खझूल्म [नियम 30 (अपीलो पर विचार) 


चाहिए । यह परामर्श जरूरी है जबकि अपील ग्राधिकारी राज्य सरकार हो ४ किस्तु पसला करते 
समय राज्य सरकार आयोग की सम्मति से सहमत हो या नही भी हो । 

अपील प्राधिकारी का निर्णय --प्रपील प्राधिकारी निम्नावितों मे से कोई भी निर्य दे सकता 
है -यदि वह सजा देने वाले प्राधिकारी की सम्मत्ति सअसहमत हो और इस मत का हो कि दोषी 
कर्मच री, उसके विरूद्ध लगाये गए किसी भी झ्ारोप वा, रेवर्ड के ग्राधार पर, दोषी नहीं है, तो बह 
सजा का ग्रादेश रह कर सकेगा। परन्तु यदि अपील प्राधिकारी का विचार हो कि मामले की 
परस्थितिमो मे, प्रतुशासनिक प्राधिकारी द्वारा लागू की गई शापिति कूर है भौर यह कि उससे हल्वी 
शास्ति न्याय की दृष्टि से उपयुक्त होगी, तो जैसी भी वह उचित समर वैसी कम सख्ती वी शास्ति 
लागू कर सकेगा। यदि अपील प्राधिकारी झनुशासनिक प्राधिकारी के निष्कर्षों से तथा उसके द्वारा 
अधिरोपित शास्ति से भी सहमत हो तो वह मूल झादेश की पुष्टि कर सकेगा । 


शास्ति मे वृद्धि करना ->यदि अ्रपील प्राधिकारी यह प्रनुभव करे हि झनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा 
अधिरोपित शास्ति बहुत हल्की है जिससे न्यायिक प्रयोजन का समाधान नहीं होगा, तो वह नियम, 
30(2) के नीचे दिए गए परन्तुक (0), (॥) और (79) के प्रावधानों की प्रूति करने के पश्चात, शास्ति 
में वृद्धि कर सकेगा । इसमे ध्यान रखने योग्य प्रथम शर्ते तो यह है कि भ्रपील प्राधिकारी बढ़ाई गई 
ऐसी कोई शास्ति लागू नही कर सकता जो उस मामले में वह स्वय या मूल श्रादेश पारित १रने वाला 
प्राधिकारी सायू करने क लिए सक्षम नही था । द्वितीय में शास्ति मे वृद्धि करने का प्रादेश जारी करने 
से पहले, भ्रपील प्राधिकारी श्रपील कर्ता को प्रस्तावित बढाई गई शास्ति के विरूद्ध प्रपना प्रतिवेदन 
प्रस्तुत करने के लिए अवसर प्रदान करेगा। ऐसा करना नितान्त आवश्यक है ।! जिन गवाहान ने 
झनुशासतिक कार्यवाहियों मे, दोषी कर्मचारी के विरूद्ध यवाही दी है, उनसे जिरह करने (०७०१$5$- 
०४वग्राएश।0॥7) का एक बहुत मूल्यवान अधिक,री दोपी कर्मचारी में निहित है, भौर यदि यह प्रतीत 
हो कि जिस गवाह के साक्ष्य का ग्राश्रय लिया है उसका बयान कमचारी की उपस्थिति में नहीं लिए 
जाने के कारण, या ग्रनुशासनिक जाँच के समय उसको जिरह करन के लिए उपलब्ध नही करते के 
कारण, कर्मचारी इस ग्रधिकार का प्रभावपुरणा प्रयोग नही कर सका था, तो इसका एक निश्चित 
परिणाम यह होगा कि जाच प्राकृतिक न्याय के ठिद्धान्तो के अनुसार की जाना नहीं मानी जाएगी । 

* ' गौरी शकर का कथित बयान जो प्रार्थी के पीठ पीछे (मनुपस्थिति मे) अ्रभिलिखित किया 
गया था उसका झ्राश्रय लेकर कलेक्टर, भीलवाड़ा द्वारा भधिरोधषित शास्ति में वृद्धि नही की जा सकती 
थी । इस मामले में राजस्व मण्डल ने, एक ऐसे गवाह के वयान का आ्राधार लेकर शास्ति मे वृद्धि 
कर दी जो प्रार्थी के विरूद्ध की गई विभागीय जाच मे न तो गवाह के रूप मे बुलाया गया था श्रौर 
न प्रार्थी को उससे जिरह करने का मौका मिला । अ्रत अपील के दौरान, शास्ति बढाने की कार्यवाही 
दूषित करार दी जाकर, खारिज की गई 7 


इ्तस्ति मे बढौतरी करने पर एक प्रतिबन्ध और लगा हुआ है । नियम 30 (2) के नीचे दिए 
गये परन्तुक (॥/) वे अनुसार, यदि अपील प्राधिकारी विसी छोटी शास्ति को नियम 4 के खण्ड (५) 
से (५) में उत्लेखित किसी कठोर शास्ति मे परिवर्तित करना प्रस्तावित करे और यदि नियम 6 के 
प्रावधान।नुसार पहले से ही कार्यवाही नहीं हुई हो, तो श्रपील प्राधिकारी स्वय ऐसी जाच बरेगा या 


2 963 सुप्रीम कोर्ट 375-मैंसूर सरकार वि शिववासप्पा । 
2. 975 श्राप 8 हसन लाल वि राजस्थान सरकार । 
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नियम 32 (पुनरीक्षण एवं पुतरवियोक्न)] अनुशासन एवं राज्य कर्मचारी [या 


ऐसी जाच करने का निर्देशन देगा, ओर तब नियम 6 के अनुसार वी गई कार्यवाही पर विचार 
करे के वाद और अ्पीलकर्त्ता को प्रस्तावित शास्ति के विरूद्ध प्रतिवेदन पेश करने तथा ब्यक्तियन 
सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात जैसा उचित समझे वैसा आदेश पारित क्रेया |.» 


प्रपील के दौरान अ्रपोलकर्ता की मृत्यु -राजस्थान सरकार के दि 8 अप्रेंल !963 के निर्णया- 
नुझेर (जो ऊपर दिया जा चुका है), अपीलकर्ता राज्य कर्मचारी वी मृत्यु हो जाने के बावजूद, और 
उमके उत्तराधिकारियो या वैद्य प्रतिनिधियो की रेकडें से अद्धपस्थिति मे और मामले में उतको 
पक्षकार बनाए बिना, अपील चालू रहेगी । परन्तु ऐसे मामले को वापिस रिमाड करने या शास्ति मं 
वृद्धि करने का प्रश्द नही उठ सकता ॥ 


सामत्ना रिमाड करना --पअ्रपील प्राधिकारी यदि उचित समझे, तो मामले को शास्ति प्रदान 
करने वाले भ्रधिकारी के पास वापिस उपयुक्त निर्देशनो के साथ भेज सकता है। यदि अपील प्राधि- 
कारी प्रनुशासलिक कार्यवाही से कोई खामी पादे, तो वह जाच अधिकारी को मामला रिमाड करके, 
दिए गए निर्देशनो की पालना करे पुत. तय करने के लिए भेज सकेगा । 


3. भ्रपोल में दिए गए श्रादेशों का कार्यान्वयन --वह प्राधिकारी जिसके आदेश के 
विरूद्ध भ्रपील की गई है, अपील प्रविकारी द्वारा पारित आदेशो को कार्यान्वित करेगा । 
डिप्परपी 
जब कसी जाच का निपटारा झ्रन्तिम रूप से अपील प्राधिकारी द्वारा कर दिया गया हो, तो 
मूल प्रादेश पारित करने वाला प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी द्वारा दिए गए आदेशों को प्ियान्वित 
करेगा, भ्र्धात्‌ आदेश की तामील करवाएगा, उसी प्रकार जैसे कि दिवानी दावे श्रपील की झदालत 
द्वारा पारित पँसले वी इजराय के लिए वापिस इब्तदाई भ्रदालत को भेज दिए जाते हैं। परन्तु एवं 
वार जवकि विभागीय जांच पूरी हो चुकी हो, तो जब तक कि सेवा नियमो में कोई विशेष प्रावधान 
न हो, तब तक उसी कमचारी के विरूद्ध उन्हीं तथ्यी पर दूसरी विभागीय जाच नही को जा सकती ।* 
भाग शा 
पुनरीक्षण एवं पुनचिलोवन (एटरांड०0 & ए८रांटक्त) 

32. वह प्राधिकारी, जिसके पास नियम 4 में विनिर्दिष्ट शास्तियों मे से कोई 
शास्ति लगाने के आदेश के विरुद्ध अपील होती हो और यदि दमकी कोई अपील न की गई 
हो तो वह स्वेच्छा से या अन्यथा, अपने अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा की गई अनु- 
शासनिक कार्यवाही मे मामले के अभिलेस मगवा सेगा तथा उनका परीक्षण कर सकेगा 
और, यदि आ्रावश्यक हो तो भर भन्वेशर करने के बाद, ऐसे मामले में पारित कसी 
भादेश का परीक्षण कर सकेगा तथा आयोग से परा-र्श करने के बाद जहा ऐसा परामर्श 
करना आवश्यक हो-- 

(क) आदेश को पुप्ठ, उपान्तरित या अपास्त कर सकेगा, 


(स) बोई शास्ति लगा सकेगा या झादेश द्वारा लगाई गई शाम्ति को श्रपास्त, 
कम, पुप्ट या वधित वर सवेगा $ 





$ /]४ ।958 राजस्यान 38-दाफाचन्द वि राजस्थान सरकार!) 


72] राजस्थान सी. सी. ए रूलस. [नियम 32 (पुनरीक्षणय एवं पुनविलोकत) 


(ग) मामले को उस प्राधिकारी को, जिसने आदेश दिया हो, या विसो अन्य 
प्राधिकारी को ऐसी आगे कार्यवाही या जाच करने का निर्देश देते हुए जैसा कि 
मामले की परिस्थितियो मे वह उचित समझे, विप्रेषित कर सकेगा, या, 

(घ) ऐसा आरादेश जो वह उपयुक्त समर्क पारित कर सकेगा : 
परन्तु-- 

[] फ़िसी शास्ति को लगाने या वधित करने का कोई आदेश तव तक पारित 
नहीं किया जाएगा, जव तक कि सम्बन्धित व्यक्ति को अ्रम्यावेदन करने का जो वह 
ऐसी व्धित शास्ति के विरुद्ध करना चाहे, अवसर न दें दिया गया हो, 


[2] यदि अपील प्राधिकारी कसी ऐसे मामले जिसमे नियम 6 के ग्रधीन 
कोई जाच नही की गयी हो नियम १4 के खण्ड [4] से [7] में विनिदिष्ट शास्तियों 
मे से कोई शास्ति लगाने का प्रस्ताव करे तो वह, नियम 9 के उपवन्धों के अ्रध्यधी न 
ऐसी जाच करने का निर्देश देगा और उसके वाद ऐसी जाच की कार्यवाही पर 
विचार करके तथा मम्बन्धित व्यक्ति को कोई अ्रभ्यावेदन करने का, जो वह ऐसी 
शास्ति के विरुद्ध करना चाहे, अवसर देने के बाद, ऐसा श्रादेश पारित करेगा जो 
बहू ठीक समझे, 
[3] इस नियम के अधीन किसी कार्यवाही का आरम्भ, पुनरीक्षित किये जाने 
वाले भ्रादेश के दिनाक से 6 महिनो के पश्चात्‌ नहीं किया जाएगा। 
व्प्पिस्थी 
पहले इस परिच्छेद का शीरषक “पुनरीक्षण (रिवीजन)” था । उसके बाद भ्रधियूचना स 77 ]0 
(9) नियुक्ति, 8/59 ग्रूप 7 दिनाक 3--6] द्वारा बदल कर 'परुकविलोकन (रिव्यू)” कर दिया 
गया, झौर अ्रव अधिसूचना स ह 3 (7) वियुक्ति (#नाग)/67 दिनाक 9 अक्टूबर, 974 द्वारा 
धुन संशोधन क्रिया जाकर “पुनरीक्षण एवं पुनविलोकन (रिवीजन एण्ड रिव्यू)” रखा गया है, जो 
सही है । 
अपील प्राधिकारी को शभ्रधिकार है कि वह अ्रपने प्रधीनस्थ अधिकारी द्वारा सचालित किसी 
भी प्रनुशासनिक कार्यवाही के अभिलेव (रेकार्ड) या तो स्वेच्छा से अथवा पीडित राज्य 
मर्मचारी के प्रावेदन पर मगवा कर, उनका परीक्षण कर सके । अपील प्राधिकारी, 
यदि आवश्यक हो, तो उसमे श्रागरे अस्वेषण कर सकेगा और उसके बाद, सामले में पहले 
पारित ग्रादेश का पुनरीक्षण (रिवीजन) कर सकेगा । कसी झादेश को पुनरीक्षण करने भ्र्यात्‌ बदलने 
से पहले, यद्दि नियमानुसार भ्रावश्यक हो तो लोक सेवा आयोग से भी परामर्श लेगा । पुनरीक्षण 
करते हुए, उक्त प्राधिकारी वह सभी कार्यवाही कर सकेगा जो अपील प्राधिकारी नियम 30 के 
अन्तर्गत ग्रपील में करने के लिए सक्षम था और यदि उक्त प्राधिकारी शाह्ति बढ़ाने का प्रस्ताव करे 
तो वह उसी प्रकार के प्रतिवत्धो के श्रधीनस्थ रहगा, अर्थात्‌ जब तक दोपी कमंचारी को प्रस्तावित 
बढ़ाई गई शास्ति के विरुद्ध प्रतिवेदन प्रस्तुत करत का अवसर नहीं दिया गया हो, तब तक शास्ति 
में वृद्धि नही की जा सकेगी। झौर यह भी कि, यदि लघु शास्ति को कठोर शास्ति में परिवर्तित 
- करने का इरादा हो और मूल जाच, वियम 6 के झनुवन्धों वे श्नुसार सचालित नहीं हुई हो, तो 
बह तदनुसार जाच करने का निर्देशन देगा श्रौर तत्पश्चात्‌ वैसी जाच वी कार्यवाहियों पर विचार 


वियम 32 (पुनरीक्षण एवं पुनविलोकन)] अनुशासन एवं राज्य कर्मचारी [73 


बदके धर दोदी कर्मचारी को प्रस्तावित शास्ति के विरुद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत बरने का अवसर देने 
के पश्वात्‌, जैसा भी वह उचित समझे वैसा आदेश पारित कर सकेगा । 


पुनरीक्षद के लिए मयाद;--पुनरीक्षण (रिवीजन) की कार्यवाही झ्रारभ्भ करने के लिए मयाद 
(उम्यावधि), पुनरीक्षण किए जाने वाले झ्रादेश वी तारीख से छः महीने की है। परल्तु उक्त छः 
महीने की प्रवधि मे कारण बताओ नोटिस देता श्रावश्यक नहीं है, जैसा कि राजस्थान उच्च न्यायालय 
ने विजयपिह वि राजस्थान सरकार से निर्णोत किया है ।। इस मामले में उप-महानिरीक्षक झारक्षी 
ने रेकाई मगवाकर, उनका परीक्षण करने के पश्चात्‌ यह तय कया कि पुलिस अ्रधीक्षक ने अपने 
ग्रादेश दिनाक 0 जून, 965 द्वारा जो शास्ति दोवी कर्मचारी पर अधिरोपित की वह उदार थी 
भौर मामला शास्ति मे वृद्धि करने हेतु कार्यवाही करने के लिए उपयुक्त था। छः महीने की अवधि 
समाप्त नही हुई थी जब कि दिनाक ६॥ भक्टूबर, 965 को, उप-महानिरीक्षक आरक्षी ने दोपी 
पर्मचारी के विरुद्ध शास्ति बढाने के लिए झागे कार्यवाही करन कि सिफारिश का पत्र महा-निरीक्षक 
गआरक्षी को भेजा क्योकि वह कार्यवाही खुद नही करके महा-निरीक्षक से करवाना चाहता था, भन्यथा 
दोपी कमंचारी को नोटिस वह स्वय ही जारी कर देता। श्रत न्यायमूर्ति श्री सिघल से तय किया 
हि उप-महानिरीक्षक भारक्षी ने शास्ति मे वृद्धि करने की कार्यवाही नियम 32 मे निर्धारित 6 महीन 
की मयाद के भीतर आरम्भ कर दी थी जब कि उसने !। अक्टूबर, 965 को महा निरीक्षक 
भारक्षी के नाम पत्र भेजा । चू कि महानिरीक्षक आरक्षी के साथ पत्र व्यवहार करने मे कुछ ममय नप्द 
हप्रा, इसलिए कारण बताओ नोटिस विलम्ब से दिनाक 0 अ्प्रेल, 7966 को जारी विया गया, 
वैयोकि महा-निरीक्षक श्रारक्षी का मत था कि उप-महानिरीक्षक स्वय झ्रावश्यक कार्यवादी बर सकता 
था। राजस्थान उच्च न्यायालय ने इसमे व्यक्त किया कि “झ्ाया नियम 32 के उप-निग्रम (3) के 
भ्रधीन शास्ति मे वृद्धि करने की कार्यवाही के लिए, निर्धारित छ महीने वी झवधि में कोई कार्यवाही 
प्रारम्भ वी गई थी या नही उसभो तय करने के लिए कारण वताप्नो नोटिस जारी करना वास्तव में 
निर॑यात्मक नही माना जा सकता, क्योकि नोटिस तो केवल तभी दिया जाता जब कि पुनरीक्षण 
प्राधिकारी शास्ति लागू करना” या “बढाता चाहता हो और न कि जब वह नियम 32 में उल्लेखित 
कोई अन्य आदेश देता प्रस्तावित करे" **४ ** जब कक्त प्राधिकारी रेकर्ड समगवाएं श्र उसका 
परीक्षण करे और यह तथ करे कि लोक सेवा झ्रायोग से परामर्श लेकर या अन्यथा पहले के भादेश 
को संशोधित या निरस्त करने के लिए वह मामले की कार्यवाही को श्रागे बढाएगा, तब से ही उक्त 
प्राशिकशी इारा ऐसे मामले भे कार्यवाही आरम्म की जाना क्यो नही समभा जांचे इसका कोई कारण 
नही है। इसलिए, नोटिस जारी करना (या प्रतिवेदन प्रस्नुत करते के लिए अवसर दिया जाना) 
ही यह निश्चित करने के लिए एक मात्र निर्सयात्मक परीक्षा नहों है कि आया नियम 32 (उप-नियम 
3) के अधीन कार्यवाही झ्ारम्भ हो गई है ।” 
उक्त स्यायालय ने उसी न्यायालय के मोहनलाल वि राजस्थान झरतार+ दे फैसले वा प्राश्य 
जिया जिसमे झदाजत ने यह मत व्यक्त क्या था कि कार्यवाद्ी तव से आरम्भ की जानी समभी जावे 
*जव ऐसे व्यक्तियों के विरद्ध तलबी का आदेश जारी हो भथवा जव प्राधिकारी कार्यवाही करने का 
मानस बनावे “या बनाने १ समन हुंडी से राय ता भी भराशय लिया गया जिसमे यह तम हुआ था कि_ वि. केरल सरबार का भी आश्रय लिया गया जिसमे यह तय हुआ था कि 
१. 973 ज्ञातर 285 + 
2. 963 छान्‍झ 209 । 
3. 4973 (॥) 50.६ 408 





74] राजस्थान सी से ए रूह्स [नियम 33 (राज्य से के स विश्वनु माझ्ा का(वुनविलोकन) 


ऐसे मामलों मे वास्तविक प्रश्न यह है कि झ्राया दोपी कमचारी के विरुद्ध सम्बंधित कार्यवाही करने 
का निणय लिया गया है । 


एक बार जब कोई मामला गुण दोपो के झाघार पर निर्णीत हो चुझ हो, तो उसका पुरा 
लोकत करके शास्ति बढाने के लिए सरकार सक्षम नही है, क्योंकि काई नए तथ्य प्रकाशित नही हुए 
है ।( जब पुनविलोकन की शक्ति प्रधाग मे जाई जा चुती हो झौर समाप्त हो गई हो, तो वारम्बार 
पुनविलोकन करके इस शक्तित का फ़िर से अयोग वही किया जा सकता ।£ 


33. राज्य सैवाओ्रो के सदस्यो क सदस्यों के विरुद्ध भ्रनुशासनिक मामलों से 
आदेशों का पुनविलोकन --सरकार स्वेच्छा से या अन्यथा, उस मामले के श्रभिलेखो को 
मगवा सकेगी जिसमे कि राज्य सेवाओं के कसी सदस्य पर नियम 4 में विनिदिष्ट 
शास्तियों मे से कोई शास्ति लगाने वाला झादेश दिया गया हो, ऐसे किसी मामले मे 
पारित किसी आदेश का पुनविलोकन कर सकेगी और झायोग से परामर्श करने के वाद 
जहा ऐसा परामर्श करना आवश्यक हो- 

[२२८ %] 

+[(क) “आदेश की पुष्टि, उसका सशोधन या उसको निरस्त कर सकेगी, 

(ख) कोई शास्ति अ्रधिरोपित या निरस्त कर सकेगी या उसके द्वाश श्रधिरोपषित 
किसी शास्ति को कम कर सकेगी या बढा सकेगी ।”” 


परन्तु किसी शास्ति को वर्धित करने का श्रादेश तव तक नहीं दिया जाएगा जब तक 
तक कि सम्बन्धित व्यक्ति को कोई अ्रम्यावेदन करने का जो वह ऐसी वर्धित शास्ति के 
विरुद्ध करना चाहे अवसर न दे दिया गया हो 


परन्तु यह भर है कि इस नियम के अधीन किसो कार्येव्राही का प्रारम्भ पुनविलों 
क्त किये जाने वाले श्रादेश के दिनाक से तीन मांहने से अ्रध्कि समय बाद नही किया 
जाएगा । 


+ टिप्पणी -यह नियम राजस्थान न्यायिक सेवा के किसी ऐसे सदस्य के मामले 
में लागू नहीं होगा जिसके विरुद्ध, सेवा से पदच्युति या हटाये जाने की शास्ति के अश्रतिं- 
रिक्त नियम 4 मे विनिदिंट शास्तियो मे से कोई शास्ति लगाने का आ्रादेश, प्रशासी 
न्यायाधीश द्वारा या उच्च न्याधालप के भुएप न्याथाधिकति द्वारा नामजद क्सी न्यागा 


धीश द्वारा दिया गया हो या जवक्ति आदेश न्यायालय की समिति द्वारा अ्रपील में दिया 
गया हो । 





] 977 7.99 ॥0 (१२०८) 74 (इलाहाबाद) भारतीय सघ वि राम अवतार शर्मा । 

2. 977 7.80 30 636 (दिल्ली) वशीधर वि. भारतीय सघ ) 

+ जी एस श्रार 29 विज्ञप्ति स 7 3 (7) नियुक्ति (#ना]) 67 दिनाक 9 अक्टूबर, 
974 द्वारा सशोधित, जिससे अभिव्यक्ति * ऐसा ग्रादेश दे मकेगी जो चह ठीक समझे लोपित 
बी गई ॥ 


के अधिसूचना सकी 3 () #& (४)/60, ग्रुप दिनाक 6 2-960 तथा 9- 6 द्वारा 
सशोधित रूप मे जोडी गई । 


गम 34 (राज्यपाल वी पुनविलोकन सवंधी शक्तिया))]। अनुशासन एवं राज्य कमंचारी  [75 


टिप्पणी 


नियम 33 राजस्थान सरवार को शक्ति प्रदान करता है जिससे कि बह, शजस्थास न्‍्यायिक 
वाप्नी के प्रतिरिक्त, झन्‍्य राज्य सेवाओं के सदस्पोके विरूद्ध भ्रनुशासनिक कार्यवाहियों का 
गविलोव न (रिव्यू) कर सके । राज्य सरवार या तो स्तरेच्छा से ऐसे मामले का ग्रभिलेख (रेक्ड) 
गया सवेगी या सम्बन्धित दोषी अ्रधिकारी वे प्रावेदन पर ऐसा कर सकेगी । पुनविलोकन की 
पतराही में राज्य सरकार, दोपी अधिकारी के विरुद्ध पारित शास्ति के आदेश की पुष्टि कर 
रेगी या उसमे सशोधत कर सरेगी या उसे खारिज कर सकेगी, अ्यवा सम्बन्धित श्रधिकारी को 
"ना भ्रम्यावेदन प्रस्तुत करने के पश्चात्‌ शास्ति में वृद्धि कर सत्रेगी । बोर्ई भी श्रादेश जारी करने 
' भव सरकार लोक सेवा झायोग से उन तमाम मामलो मं परमर्श लेगी जिनमे ऐसा करना नियम 
5 (2) के धरमुसार भ्रवश्यक है जो निम्नाकित है;-- 

५ राज्य सेवाओं के सम्बन्ध में जिनवी नियुक्ति करने की शक्ति किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को 
३६ की हुई नही हो तो निन्‍्दा भौर वेतन शूद्धियों को रोकने वी शास्तियों वे भ्रतिरिक्त कोई धन्य 
छत प्रधिरोपित करने से पहले लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जायेगा ।' 

के भयाद:--नियम 33 के द्वितीय परन्तुक॒ द्वारा पुनविल्योकन वी भयाद जिस आदेश का 
गव्रितोकन करना है उसकी तीथि से तीन भहिने की निश्चित की हुई है। भपीलों, पुनविलोकन 
वा एुतवित्ोकन तथा पुनविलोकत प्रस्तुत करने वी मयाद निम्नानुसार है -- 


()) वियम 30 प्रपील जिस तीधि को प्रपीलकर्त्ता श्रपीलप्रस्त 
आदेश की प्रति प्राप्त करे उस दिन से 
3 महीने मे (देखिये नियम 25) 
(2) नियम 32 पुनरीक्षण जिस आ्रादेश का पुनरीक्षण करना है उस 
आदेश की तीथि से 6 महिनो में । 
(3) विषम 33 सरवार द्वारा न्यायिक जिस आदेश का पुनविलोकन करना है 
सेवाओं को छोड कर प्रन्य राज्य उसकी तीथि से 3 महिनें मे 


सैवाशो के सदस्यों के विरूद्ध 
भादेशों का पुनविलोकन, 


(4) वियम 34 राज्यपात द्वारा पुन- जिस आदेश का पुनविलोकन करना है 
विवोवन उसकी तीधि से तीन वर्ष में । 


'ीडित राज्य कर्मचारी को सामान्यत. अ्रपना भ्रपील करने का अधिकार का प्रयोग समाप्त 
शी है कर हो पुनविलोकन के लिये प्रार्थना करती चाहिय। परन्तु कामूनन यह श्रनिवार्य 


पव्तोक्त्‌ पजस्थान न्यायिक सेवाओ्रो के सदस्यो के सम्बन्ध मे नियम 33 के नीचे दिये गये नोट का 
'तीक्न करें । 


कप के पी को पुनविलोकन सम्बन्धों शक्तियांः- इन नियमों में अन्तर्विप्ट 
भगाने के वाद होते हुए भी, राज्यपाल, स्वेच्छा से या अन्यथा, मामले के अभिलेखो को 


किसी आदेश का जो इन नियमो या नियम 35 द्वारा निरसित नियमों 


776] 


राजस्थान सी- सी- ए, झल्स [नियम 34 (राज्यपाल वी पुनविलोबन सवंधी शक्तिया) 


के प्रधीन दिया गया हो या अपीलनीय हो, पुनविलोकन कर सकेंगे और झायोग से परा- 
मर्श करने के बाद, जहां ऐसा परामर्श करना झ्रावश्यक हो -- 


(क) 
(स) 


(ग) 


(घ) 


आदेश को पुप्ट, उपरान्तरित या अपास्त कर सकेंगे, 

कोई भी शास्ति लगा सगे या ग्रादेश द्वारा लगाई गईं शास्ति को अपास्त, 
कम या पुप्ट अथवा वर्धित कर सकेंगे, 

मामले को, उस प्राधिकारी को, जिसने झ्रादेश दिया हो, या किसी प्रन्य 
प्राधिकारी को ऐसी भ्रन्य कार्यवाही या जाच के निर्देश देते हुए, जैसा कि 
बे मामले की परिस्थितियों मे उचित समभे, विप्रेशित कर सकेंगे, या 

ऐसे श्रन्य प्रादेश जैसा वे उपयुक्त समर, पारित कर सकेंगे $ 


परतु शर्ते यह है किः-- 


(0) 


(0) 


किसी शास्ति को लगाने या वर्धित करने का कोई आदेश तव तवा नही दिया 
जाएगा, जब तक कि सम्बधित व्यक्ति की अम्यावेदन करने को, जो वह ऐसी 
वर्षित शास्ति के विरुद्ध करना चाहे, भ्रवसर न दे दिया गया हो । 

यदि राज्यपाल किसो ऐसे मामले मे जिसमे तियम 6 के अभ्रधीन कोई जांच 
नही की गई है, नियम 44 के खण्ड [4] से [7] में विनिदिंप्ट शास्तियों में 
से कोई शास्ति लगाने का प्रस्ताव करें तो वे, नियम 9, के उपबंधों के 
अ्रध्यधीन ऐसी जाच करने का निदेश देगे और उसके बाद ऐसी जाच की 
कार्यवाही पर विचार बरने तथा सम्बंधित व्यक्ति को ऐसा श्रम्यावेदन करने 
का, जो वह ऐसी शास्ति के विरुद्ध करना चाहे, श्रवसर देने के बाद, ऐसा 
प्रादेश पारित करेगे जो वे ठीक समभें। 

+[पुनविलोकन की जाने वाली आाज्ञ। के दिनाक से तीन वर्ष से अधिक के बाद 
इस नियम के भ्रधीन कोई कार्यवाही आरम्भ नही को जावेगी ।] 


टिप्पस्ी:--वह नियम राजस्थान न्यायिक सेवा के किसी, ऐसे सदस्य के मामले में 
लागू नही होगा जिसके विरुद्ध सेवा से पदच्युति या हटाये जाने की शासह्ति के अतिरिक्त 


नियम 4 


में विनिरदिष्ट शास्तियों मे से कोई शास्ति लगाने का आ्रादेश प्रशासी न्‍्यायाधीग 


द्वारा, या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा नामजद क्सी न्यायाधीश द्वारा 
दिया गया हो या जब कि श्रादेश न्यायालय की समिति द्वारा अपील में दिया गया हो । 
राजस्थान सरकार का निर्णय ---'पश्न यह है कि श्रायां राजस्थान सिविल सेवा (वर्गगरिण, 
नियन्त्रण और प्पील) नियम, 958 के नियम 34 के प्रलगंत पीडित झ्रधिकारियों द्वारा उन पर 
लागू की गई शास्ति के झ्रादेश के विरुद्ध प्रस्तुत क्ये गये पुनविलोवन के प्रार्थना-पत्रों का फैसला 
करने से पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयीग से परामशे लिया जाना चाहिए। राजस्थान लोक सेवा 
(कार्यो की सीमा) विनियम 95] के विनियम स॒ ] के साथ पठित सविधान के ग्रवुच्छेद 320 (3) 
(ग) के परन्तुक के झनुसार, जब राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियस्त्रण भौर अपील) नियम, 
4958 के नियम 4 मे उप खण्ड (7) तथा (7) में निदिष्ट शास्तिया सरकार लागू करे, तो ग्रायोग 


# [वि स. 3(2) कामिक (क-3) 75 जी एस भार 29 दिवाक 25-7-75 द्वारा तिविष्ठ | 


हि. कलर 


वियम 34 (राज्यपाल वी पुतविलोरन सम्पन्धी शक्तिया)] अनुशासन एवं राज्य कर्मचारी [[77 


ते परामर्श लेगा प्रावश्यक नहीं है । इस लिए. उपर बनाएं गई शास्तियो के विषय में आदेश या 
पुरवितोकल-प्रार्थना-पत्र पर आयोग का परामर्श लेना न ता जरूरी है और न आादेशानुमार | ऊपर 
बनाई गई शास्तियों के ग्रतिरिक्त अन्य शास्तियाँ लागू करन से सम्यन्धित अनुशासनिक मामलों मे, 
इसी प्रकार पुनविलोकत प्रार्थना-पत्र के विपय में भी आयोग से परामर्श लेगा अवश्यक होगा 7 


व्प्पिशी 


नियम 34-राज्यपाल की पुनविलोदन (रिव्यू) की शक्ति --इस नियम वे ब्रधीन राज्यपात 
को झ्थिकार है कि वह क्सी भी वर्ग के सिविल सेवा के सदस्य के विरूद्ध चताए गए अनुशासनिक 
ममलो का पुनविलोकन कर सर्वे ) इसके विपरीत नियम 33 के अ्रन्तर्गत राज्य सरकार, (राजस्थान 
च्याधिक सेवाशो को छोडकर) केवत राज्य सेवांग्रा के सदस्यों से सम्बन्धित मामलो भें ही पुनवितोकल 
कर सकती है। राजम्थान न्‍्यायिक्र सेवाओं के सम्बन्ध मे, नियम 34 के नीचे दी गई टिप्पणी 
देविए | राज्यपातर यह बार्य स्वेच्दा से बर सकते हैं या व्यत्रिन सरकारी कर्मचारी की प्रार्थना पर हु 
भी कर सकते हैं । 


मवाद;--पहले नियम 34 वे श्रस्तर्गत बोई मयाद निश्चित नही थी। परन्तु भ्रब परन्तुक (0) 
में निम्नाकित नया खण्ड जोड़ा गया है।--- 


% पुनविलोक्न की जाने वालौ प्राज्ञा के दिनाक से तीन वर्ष से अधिक के बाद इस मियम के 
प्रधीव कोई बायेदाही प्रारम्भ नही की जावेगी ।” 


सर्वोत्तम न्यायालय ने सूझालात यादव वि राजस्थान सरकारों म एक रोचक निर्णय दिया है । 
इस मामले में, पुलिस के एक सव-इन्सपेकटर को एक ऐसी विभागीय जाच करके सेवा से वर्साह्त कर 
दिया गया जिसमे बह उपस्थित नहीं था । व्याधित व्यक्ति ने राज्यपाल को पुनविलोक्त प्रावेदन पत्र 
प्रस्तुत किया जिस्ले उन्होने ग्रहण किया और आदेश दिया कि मामला पुनविलोजन (रिव्यू) के लिए 
उपयुक्त नही था । ततृपश्चात, दो या तीन महिने क॑ भीतर, छच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका 
पैश़ की गई । उच्च न्‍्यायात्यन ने रिठ माचिका मुस्यत* इस आधार पर खारिज कर दी कि राज्य- 
पाल को पुनविलोक्न के लिए भ्रावेदन-पत्र दो वर्ष की देरीके बाद वेश किया गया, जो उनको 
सम्मत्ति में ग्रनुचित विलम्य था । सर्वोत्तम न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस यासले में उच्च न्याया- 
जय का मूल्याकन सही नहीं था । चू फ्रि राज्यपाल ने पुनविलोकन-भ्रावेदन-पत्र बिलम्बे के कार 
धारिज नही किया का और उसे बरस (थारदाएबाा) करने के पश्चात्‌ पुनविलोकन के लिए उपयुक्त 
गेही पाना, इस लिए सर्वोत्तम स्थायालय ने यह मत घारणए क्या कि राज्यपाल ने प्रावेदन-पत्र उसे 
गुण दोवो पर खारिज क्या था ४ स्थिति उस प्रकार की होने से, उच्च न्यायालय के लिए यह 
चुचा हही था कि उस दूरस्थ अवस्था में (£श7006 ४2९०) पुनधिलीकन-भ्रावेदन-पत्र के विलम्ध के 


हि को धुवर्जीवित करता झौर उस्ते रिट याचिका खारिज करने का प्राधार बनाता । झ्रतः श्रपील 
स्वीकार की गई और उच्च न्यायालय का आदेश रह रिया गया और रिट याचिका वापिस भेजी 
जाकर उसका निपयारा कानून के अनुसार करने का आदेश दिया गया। 


पधियुचता स है. 3 (2) कायिक (ैना)75, 6 8 8 29 दिनाक 25 जुलाई, 975 
द्वारा ज्ोडा गया । 


! #8 947 सुप्रीय कोर्ट 2050-970 [&9 70 366, 


78]) राजस्थान सी सी ए रुल्स [नियम 34 (राज्यपाल की पुनतियोरन सम्बन्धी शक्तियां) 


सर्वैधानिक बिन्दु --भ्रपील में या पुनविलायन मे उठाए जा सपते हैं। सरकार पुनविलोतन 
श्रावेदन पत्र इस झ्राधार पर सारिज नहीं कर सत्रगी कि प्रार्थी वी दलीलें ऐसी सरधानित पेची* 
दगयो से सम्बन्धित हैं या उसमे ऐसे कानूनी बिन्दु हैं जिन पर नीचे के प्रापिकारीयों वे रामक्ष बत 
नही दिया गया था। सरकार भी उच्च न्यायालय के समान ही संविधान भौर कानून यो सान्यता 
देन क लिए बाघ्य है ।१ 
राज्यपाल की पुनविलोकतन शक्ति-श्राया व्यक्तितत है मा सर्वधानिक मुत्तिया करे झुप में “- 
पहले, सर्वीत्तम न्‍्यायातय 'और राजस्थान उच्च न्यायालय भी इस सम्मति के थे कि जो प्रधिकार 
किसी प्राधिकारी विशेष मे निहित हो उसका प्रयोग वह वेवन स्वयं ही कर सयता है, जिसवा अर्य 
यह हुआ कि नियम 34 के भ्रवीन पुनवियोकन वा झधिकार बेवल राज्यपाल द्वारा प्रयोग में लाया 
जाना चाहिए न कि सरकार द्वारा । शमंशर भिह वि. पजाव सटवार और ईश्वरचरद श्रग्मयाल वि 
पंजाब सरकारण में यह निश्चित विया गया है कि राष्ट्रपति/राज्यपाल एक प्रौधचारिव व सर्व 
धानिक मुखिया (007ञञप्रव०7७ |०40) है । बहू सविधाना के प्रावधानानुमार भपने मत्रीपरिपद्‌ 
के सामणस्य से अपने स्वविवक वा प्रयोग करता है। नियुक्तियां तथा व्यक्तिया यो सेवा से हठाया 
जाना राष्ट्रपति/राज्यपात द्वारा कायकारीएी के सर्वेधानिद मुक्िया [0०7हधणाणाववा प००) 
हाने के नात, झौर मंत्री परिपद्‌ वी सहायता तथा परामर्श से बरते हैं। यही कारण है कि भारतीय 
सध था राज्य वे विसी क्मंचारी द्वारा नियुक्ति या वर्खास्तगी बे विषय मे लाया गया दाबा भारतीय 
संघ था राज्य सरकार के विरूद्ध लाथा जाता है न कि राष्ट्रपति/राज्यपाल के विरूद्ध | 


इसी प्रकार का निर्णय भारतीय सघ वि श्री पति रजन विश्वास* मे दिया गया । इस मामले 
में घोषित किया गया कि रिसी राज्य कमचारी की नियुक्ति या वर्साह्तगी वे क्षेत्राथिकार का प्रश्न, 
संघीय सरवार की दशा म राष्ट्रपति और राज्य की दशा म॑ राज्यपात के कायकारीणी कर्तव्यों की 
परिधि म श्राता है । भ्रतः यह तथ्य फ्रि ब्रतिम भादेश से पहले या उसके साथ किसी मत्री ने 
प्रधन्याथिक जाच की राष्द्रपति के कत्तंव्यो वी किस्म को प्रभावित नहीं बरता जवकि भारत का 
सर्विधान उसे निश्चित रूप म सर्वेधातिक राष्ट्रपति मानता है, तो यह भ्रनुज्ञ नहीं है न ऐसा इरादा 
ही क्या गया कि राष्ट्रपति म॒ इससे भिन्न शांसनितत सम्राट का अश्रधिकरार निहित किया जावे । 
सविधान के भ्रधीन बनाएं गए किसी भी नियम के श्रन्तगत राष्ट्रपति का काई भी सदर्म उसके 
सर्वेधानिक मुश्षिधा (एणाशाप्रधणा4] प्रत्यत) के रूप में राष्ट्रपति से है! जिसमे स्वेधानिक वार्य- 
वाही करत हुए मत्री परिपद्‌ की सहायता झौर सेवा से कार्य करने का प्रभिप्राय है। बैद्धीय सिविल 
सेवा (वर्गोकरण नियस्त्रण और अपीन) नियम, 957 के नियम 23 (2) के भ्नुसार मस्ती द्वारा 
किया गया अपील का निपटारा राष्ट्रपति द्वारा उचित और क्यनुती निपटारा है जिसने बर्खास्तगी 
के झादेश वी पुष्टि, भन्‍्त्री की सलाह पर कार्य करते हुए की है । ऐसे मामले मे शक्ति की सुपुर्दगी 
(एथ८ह/० ० 9०७८) सम्मिलित नहीं है । 

जा जा मल. मर व जम न न टमपबी कद लक अं १-33 अप हा पवन नक पल 

). 975 4.00, 70 33] (जम्मू व काश्मीर) जी एस ब्रोका वि जम्मू कश्मीर सरकार । 


नि 96] सुप्रीमकोर्ट 75]-मू पी सरकार वि बलूराम उपाध्याय, #ए 967 राजरू 
थान 44-लोगमल वि सरकार । 


3 3974 सुप्रीम कोर्ट 20992, 976 &878 269 
4... 976 88 87-#॥& 975 सुप्रीमकोर्ट 7255. 


नियम 35 (निरसन तथा व्यादृति)]।.. अनुशासन एवं राज्य कमेचारी [ १79 


घ 
“कियी ब्रादेश ',--प्रभिव्यक्ति / विसी आदेश का जो इन नियमों या नियम 35 हारा 
निर्मित नियमों के श्रघीन दिया गया हो या श्रपी वनीय हो ” राज्यपाल को पुनविलोकन की विस्तृत 
गक्ति प्रदाव करती है और सिविल कर्मचारी को विस्तृत अवसर प्रदान करती है, क्योंकि अ्नुशासनिक 
वागवाहियो में न केवल अन्तिम ब्रादेश बल्कि निल्स्वन के आदेश या कोई मध्यवर्ती (धाक्षा0००- 
70) ग्रादेश भी वुनविलोकन के विषय हो सकते हैं। उदाहरणत जाच प्रधिकारी की नियुक्ति, 
बगीत रखने की प्स्वीकृति किसी गवाह को सम्मन करने से इन्कार, किसी अभिलेख को ग्रहण करने 
से इकार किसी गवाह से मिरह करने की अस्वीकृति, इकदरफा झादेश निरस्त करने की अस्वीकृति, 
ग्रमिलेष निरीक्षण करने की अनुमति नहीं देना, नियम ॥8 के अधीन समुक्त जाच ब्रादि राज्यपाल 
झा उसकी स्वेच्छा से या श्रन्यथा झर्थात पीडित पक्षकार द्वारा आवेदन करने पर पुनविल्तोकन किये 
जा सकेंगे । राज्यपाल पर यह भी कोई प्रतिवन्ध नहीं है. जिसस कि बह पुनविलोकत के फलस्वरूप 
दिये गये स्वय के श्रादेशों का पुनविल्ञोकत नही कर सके । यह केन्द्रीय सरकार रे एम एच एफेयर्स 
कै आरादेश, मौमो सस्या 7-39//69 898 (#) दिनाक 6 अ्रग्नेल 969 के समझुप है। 
पुवविलोकन श्रादेश एक बोलता हुम्रा श्रादेश होयाः--जो प्राधिकारी अपील पुनरीक्षण या 
पुनविल्ञोकन का फँसला करें उतको अपने निष्कर्ष कानून के अनुसार तिकालने चाहियें और उनको 
अपने निर्एम को पुष्टि मं कारण उत्लेित करने चाहिये। ऐसा करना प्रावश्यक है, “ताकि उच्च 
स्थायालथ (जिस्ले अपने सर्वधानिक कत्तंव्यों वा पालन रिट थाचिकाशो पर करना होता हैं) इस स्थिति 
में हों कि वह पह सुनिश्चित कर सके कि आया निर्शय न्‍्यायरिकता से और निष्पक्षता से भौर 
सेखन्धित विषय के तथ्यों और क्रानून पर उचित विचार करके और नीति या ्रौचित्य के बाहरों 
प्रभावों से भ्रप्रावित रहते हुए किया गया था । यह भी ध्यान देन योग्य है कि कारण बभिलिखित 
फैला इस लिये भी प्रावश्यक है क्योकि इससे मामले को स्पप्टी करगा मिलता है मतसान झाचरण 
का मौका कम होता है, श्राम जनता के मस्तिष्क मे विश्वाम पैदा होता है, जिस पश्षकार के विरूद्ध 
प्रोदेश दिया गया है उसे सतुष्टि होती है और भारत के सविधान के अनुच्छेद 226 के श्रधीन 
“यायालय झपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिये समर्थ होकर न्यायाधिकरणों और कार्यकारणी को 
पपनी सीमा के भीतर रहने के लिये वाध्य कर सकता है ।* 
प्न शेष उपचार --जब काई सरकारी क्मचारी श्रपील, पुनरीक्षण या. पुनविलोकन के माध्यम से 
विफन हो जाये तो, वह उस पर अधिरोपित शास्ति के विरुद्ध राज्यपाल को मेमोरियंत याचिका पेश 
+₹ सकता है जो कि एक प्रकार से फौजदारी मुश्दम मे सजा दिये जाते पर किसी अ्िगुकत की 
जमा याचना के समान है ! सविधान के अनुच्छेद 6] के श्रधीन राज्यपाल को क्षमादान करने या 
कि" करने वी शक्ति है। परम्तु न्‍्वायालय रिट याचिका प्रस्तुत करन मे विलम्ब वो माफ करने 
लिये कायकारएी प्राधिकारियों को प्रावेदन करने तथा मेमोरियल प्रस्तुत करने में प्यतीत किया 
गैया समय नहीं गिनेगी ॥£ 
भाग शा 
अप प्रकीर्ण तथा श्रस्थाई पु ऐ 
और अगीज तथा व्यावृत्तिः-- () राजस्थान मिविल सेवा (यर्गीकरएण नियत 
४२-77 950 और ऐसे किन्‍्ही नियमों के अधीन जादी की गई अधिसूचना 950 और ऐसे किन्ही नियमो के अधीन जारी की गई अधिसूचना 


१. 
976 [3७ ॥0 ॥ 975 (जम्मू कश्मीर) पूर्ण पीठ) एस शरीफ्दीन वि जम्मू-कश्मीर सरकार, 


(3973) | 8,979 ) कश्मीर) ला वि जम्मु-कश्मी ग्रीर सरकार 
68 (जम्मू कश्मी हफीज- *उल्ः ग्श्मीर ार्‌व 
किए] 954 बम्बई 202 ।॥ हे 2 हा न 


कक जा 


80] राजस्थान सी. सी. ए. रूल्स [ नियम 35 (निरसन तता व्यावृत्ति) 


और दिए गए आदेश उस सीमा तक, एतद्द्वारा निरसित किए जाते है, जहा तक कि वे 
उन व्यक्तियों पर लागू होते है जिन पर ये नियम लागू होते हैं, और जहा तक वे अनुसूची 
में विनिदिष्ट सिविल सेवाओं के वर्गीकरण से सम्बंधित हो अथवा जहा तक वे नियुक्तिया 
करने, शास्तिया लगाने था अपील ग्रहण करने की शक्तिया प्रदान करते हैं : 
परतु :-- 
(क)। ऐसा मिरसन उक्त नियमो, अथ्िसूचनाओों ओर श्रादेशों अथवा तद्पीन 
पहले की गई किसी बात या कार्यवाही के प्रवर्तन को प्रभावित नहीं करेगा, 
(ख) अक्त नियमों, अविसूचनाम्री या झ्रादेश के अधीन कोई क्यर्यवाहिया जो इन 
नियमों के प्रारम्भ के समय लम्बवित थी चालू रहेगी और यथा सम्मव इन 
नियमो के उपबधो के अनुसार निपटाई जाएगी । 


(2) इन नियमों मे कोई भी वात, ऐसे व्यक्ति को, जिस पर कि ये नियम लागू 
होते हो, श्रपील करने के उस भ्राप्िकार से वर्चित करने का प्रभाव नही रखेगी जो कि इन 
नियमो के प्रारम्भ होने से पूर्व पारित किसी आदेश के सम्बंध मे उसको उप निवम () 
द्वारा निरसित तियमो, अधिसूचनाओ या आदेशो के अथीन प्रोद्भूत हो चुका था । 


(3) इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय लम्बित या बाद मे की गई अझपील पर 
जो किसी ऐसे झ्रादश के विरुद्ध हो जो इन नियमो के प्रारम्भ से पूव दिया गया था, *इन 
नियमों के अनुसार विचार क्या जाकर उस पर ब्रादेश पारित किए जाएगे। 


टिप्पणी 

नियम 35 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रण! भ्रौर अपील) नियम 950 तथा उसके 
भ्रधीन जारी की गयी अधिसूचनाभ्रों तथा श्रादेशो को निरस्त करता है। यह निरसन उस सीमा तक 
होता है जहा तक कि वे उन व्यक्तियों पर लागू होते है, जित पर यह नये नियम लागू होते हैं । परन्तु 
उपनियम ? के नीचे दिया गया परन्तुक कहता है कि ऐसा निरसन पहले के कानून के अधीन की 
गई कार्यवाहियों को प्रभावहीत नहीं करता भ्रर्थात्‌ यह कि उनके अ्रन्तगंत जी भी कार्यवाही की गयी 
वह वैद्य रहेगी । परन्तु पहले के प्रावधानों के अधीन वी गयी कार्यवाही जो इन नियमो के चालू होने के 
समय विचाराधीन चल रही थी वे जारी रहेंगी और, जहां तक सम्भव हो बहू इन (नये) नियमों के 
झनुसार शाशित होगी। श्रत. कोई भी की गयी बायंवाही या पारित झ्िया गया झादेश वैद्य रहेगा 
और प्रभावशील बना रहेगा । किन्तु जो श्रादेश पहले भी शूत्य था वह अब भी अवैद्य रहेगा । 


परन्तु उपनियम (2) मे राज्य कर्मचारियों के लिये एक सरक्षण का उपबन्ध किया गया हैं 
जिसके भ्रनुसार नये नियम राज्य कर्मचारी को निरस्त किये गये नियमो, अ्धिसूचनाओं या आदेशों के 
अ्रधीन पहले से प्राप्त किसी अधिकार से वचित नही सकते, जो कि 958 मे इन नियमों वे लागू होने 
से पहले भ्रजित हो चुके थे | परन्तु उपनियम (2) पर एक प्रतिवन्‍्ध उपवन्ध (3) द्वारा प्रावधावित 
किया गया है, वह यह है कि जो अपील इन नये नियमो के लागू होने से पहले विचाराधीन थी या जो 
इन नियमों के लागू दोने से पूर्व पारित आदेशों के विरुद्ध है परन्तु नये नियम लागू होने के पश्चात 





कपरिपत स एफ 3 (2) नियुक्ति (क) 68 श्रे 3 दिनाक -9-6] द्वारा निविष्ट । 
रतन. 


दियम 37 (विश्येय उपच्रन्ध) ] अनुशासन एवं राज्य कर्मचारी [8॥ 


इतुत की गयी है यह इन नये नियमों वे प्रावधानुसार विचारणीय होगी और उसी के अनुसार तय 
की गणगी । 950 के पहले के नियमो मे अपील प्राधिकारी को शास्ति म वृद्धि करने का अधिकार 
नव का, परतु श्रव 3958 के सियमों में नियम 30 के अ्रस्त्गंत श्रपील प्राधिकारी को शास्ति मे 
वृद्धि करने की शक्ति प्रदान की गयी है । एक प्रश्त यह उत्पन्त हुआ कि झ्राया कथित संशोधन आगे के 
गिवे है या भूतवाज से प्रभावशील है। मोहत लाल वि राजस्थान सरकार? से राजस्व मण्डल नें 
पर्दो की पदावनति कर दी श्रौर भादेश दिया कि तीन वर्षों के लिये उसे किसी उच्च पद पर स्थाना- 
पल झप से कार्य करने का झवसर नही दिया जाए । प्रार्थी ने शास्ति वे इस झ्रादेश के विरुद्ध ग्रपीत 
गही जो लगभग 6 वर्षों तक झनिर्णीत रही और उसके दरम्यान 958 बे' नये नियम प्रभावशील 
है गये भरौर तत्पश्चात सरकार ने, भ्रपील तय करते हुए, नियम 30 के अधीन पअ्रपील प्राधिकारी को 
पद गक्ति का प्रयोग करते हुए प्रार्थी की शास्ति मे वृद्धि करते हुए उसे सवा से बर्खास्त कर दिया । 
पयोत प्राधिकारी के इस निर्णय को प्रार्थी ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी जिसमे निर्शांय हुप्ला कि 
वियम 35 हे उपनियम (3) मे किया गया सशोधन झागे के लिये (?7059८७॥४७) प्रभावशौल था न 
कि मूवक्ालिक प्रभाव से ((८४०५७८९७४८) । अत प्रार्थी की शास्ति म वृद्धि करने वी सरकार की 
"तती प्रभितेत्व पर प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट है । इस प्रावधान का अथ यह लगाता न्यायपूर्ण नहीं हागा 
हि प्रपीत प्राधिकारी को ऐसा शक्ति प्रदत्त हो गयी है कि वह पहले से ही विचाराधीन अपील, नये 
नियमो दे नियम 30 मे निर्धारित तरीके से तय करे झौर शास्ति म वृद्धि कर दे । 

36. सदेहों का निराकरणः--जहा कोई सदेह उत्पन्न हो कि क्सी वार्यालय वा 
अध्यक्ष कौन है या कोई प्राधिकारी किसी दूसरे प्राधिकारी के अधीनस्थ है या उससे 
पेतर है था इन नियमों के उपबधो मे से किसी भी उपबधो के निर्वेचन में या उनकी 
गयोज्यता मे सदेह हो, तो मामला सरकार को नियुक्ति विभाग मे निर्दिष्ट किया जाएगा, 

पबा उस पर विनिश्चय अतिम होगा । 

37 फतिपय भ्रधिकारियों के लिये विशेष उपबन्ध -जहा कोई झधिवारी एवी- 
3 की योजनाओं मे से किसी योजना मे किसी पद पर नियुक्त नही विया गया है, तो 
डे राजस्थान का सम्मिलित उसी इकाई के उस पर लायू होने वाले नियमों से जिसमे 
उप्ने अ्रनिम नियुक्ति घारण की हो, शासित होता रहेगा । 


टगप्रऊफ्गडझपद् प5)प5)पपप-+-+++++ 
37.0 ((96) |] राजस्थान 783. 


राजस्थान सिविल सेवा 
वर्गीकरण, नियन्त्रण भौर अवील] नियम 958 


अनसचियां 
>> ७ 


(क) 7. सूचो विमागाध्यक्ष-प्रथम भ्सी 
2. सुची विमागाष्यक्ष-प्रघम अण्यी के भ्रतिरिक्त 
(ख) कारन्याध्यक्ष 
(१) राज्य सेवाएं 
(2) झपीतस्थ सेवाए' 
(3) लिपिक वर्गोय सेवाएं 
(4) चतुर्थ थंणों सेवाएं 





2] राजस्थान सी सी ए रुल्स झनुमृूची (क) 
अनुसू: क 
गुसूची (कर) 
(]) विभ्ागाष्यक्षो (प्रथम श्रेखी) की सूची 
4 महाधिवक्ता 278 अतिरिक्त परिवहन श्रायूक्तर 
2 अध्यक्ष, राजस्व मण्डल 28 निद्देशक, मुदण एवं लेख सामग्री (उत्त 
3 मुख्य वन सरक्षक तारीख स॒ जिससे राजस्थान प्रशासनिक 
4 विद्योपित सेवा का प्रधिकारी उस पद को घारण 
5 मुख्य अभियन्ता, भवन एवं पथ करे 
6, मुरय अभियन्ता, सिचाई 29 उपर निदेशक शिक्षा विभाग 
7. कर आयुक्त, राजस्थान 30 निदेशक तकनीवी शिक्षा 
8, निदेशक, उद्योग एव रसद विभाग 3! निदेशक बीमा विभाग 
9 मुख्य निर्वाचन प्रधिकारी 32 देवस्थान, आ्रायुक्त 
0 मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार 33 निदेशक, चकवन्दी जात 
! आयुक्त, आबकारी विभाग 34 प्रधानाचाय॑, अधिकारी प्रशिक्षण विद्यालय 
22 निदेशक शिक्षा विभाग ४ 35 मुख्य लेसा प्रधिकारी, चम्बल परियोजना 
3, फेक खिकित्सा हट दिया 36 निर्देशक, पशु चिकित्सा एवं पशुपालन 
व4 खान एवं भूगर्भ कनीकी 
5, निदेशक कृषि एवं खाद्य आयुक्त 37 अध्यक्ष तबनीकी शिक्षा मण्टल 
6. समुक्त विकास प्रायुक्त 38, अध्यक्ष, पाठ्य पुस्तक राष्ट्रीयकरखण मण्डल 
37. विकास श्रायुक्त एवं भ्रपर मुख्य सचिव 39 भपर महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार 
8. महानिरीक्षक पुलिस निरोधक विभाग 
9 महानिरीक्षक, कारागार (निदेशक, सुधार 49 मुस्य अभियन्ता, राजस्थान नहर परि- 
सेवाओं के भघीन विपयो को छोडकर' ) याजना 
20 निरीक्षक पजीयन एवं स्टाम्प न्ता, हि 
2। जागीर श्रयुक्त 4 द्वितीय मुख्य अभियन्ता, सिंचाई 
22, श्रण्आयुक्त 42 निदेशक, रोजगार 
ट3 विधि परामर्शी 43 सहायता श्र'युक्त 
24 श्यायाधीज्ञ, औद्योगिक न्यायाधिकरण 44 निदेशक, लघु ब्रचत एवं लोटरीज* 
25 पजीयक सहकारी समिति थे 
26 बन्दोबस्त झायुक्त 45 उपनिवेशन श्रायुक्त, राजस्थान नहर 
27 परिवहन आयुक्त परियोजना बोकानेर5 
46 विशेषाधिकारी, जाच गृह (परिवहन) विभाग (ऐस्ली प्रनुशासनिक कायवाहियो के सम्बन्ध में 
जो कमी सरकारी कमचारी द्वारा उसके भूतपूर्व राजस्थान स्टेट रोडवेज डिपाटमेट मे सेवा 
काल के दरभियान या राजस्थान राज्य सडक परिवहन निगम मे प्रतिनियुवित के दौरान 
किए गए किन्ही कामों के सम्बन्ध मे अथवा किन्‍्ही कामा में की गई किन्‍्ही गलतियों के सम्बन्ध 
में लम्बित हो या पुन स्थापित की जाती हो । ) 
47 प्रायुकत, विभागीय जाच 
48 श्रपर आयुक्त वारिज्य कर एव पेश प्रधानाचार्य, वाणिज्य कर प्रशिक्षपालय 
4 विज्ञप्ति सरया एफ 3 (3) कामिक (क-3) 77 दि० ]4-2-77 द्वारा निविष्ट 4 
2. विज्वप्ति सख्या एफ 3 (20) कामिक (क-3) 75 दि० 22-]2-75 द्वारा प्रतिस्थापित । 
3. विज्ञप्ति सख्या एफ 3 (4) कामिक (क-3) 77 दिचाक 2-2-77 द्वारा पुन निविष्द । 
4 विज्ञप्ति सख्या 3 (6) कामिक (क-3) 77 दिवाक 9-5-77 द्वारा प्रतिस्थापित । 
5 विज्ञप्ति सब्या एफ 3 (9) कामिक (क-3 ) 75 दिताक 38-[-76 द्वारा प्रत्निस्थापित । 


परमूपूरी (बा) अनुशासन एप राज्य कर्मचारी [3 
4) विदेशक भेड व ऊन विभाग 60 प्रायुक्त, मदस्थल विकास आयुक्त राज- 
5$0 निदशक, राष्ट्रीय वैंडिट कोर स्थान जोघपुरर 
$] प्रध्यप क्षेत्रीय परिवहन प्राधिवरण 6] निदेशक, नागरिक रक्षा एवं गहासमा- 
52 परोक्षक, स्थानीय निधि प्रत्ने क्षण इष्डा, पृ 'रक्षकरे 
53 निर्देशक, जिला गजेटियर 62 निर्देशक, नगर भूमिया, राजस्थान 
4 मुष्ण नगर प्रायोजक जयपुर* 
ई मुख्य प्रमियस्ता, जनस्वास्थ्य भ्रभियातिदी_ 63 निदेशक, भ्रभियोजन् 
64 प्रष्यक्ष, राजस्थान ग्रिविन सेवा झपील 
56 निदेशव भाषा विभाग अधिकरणा, राजस्थान१ 5 
57 मदस्य राज्य परिवहन भ्रपील श्रघिकरण 65 अपर महानिरीक्षक (पुलिस सतर्कता) 
58 निदेशक चम्पन विकास 66 निदेशक, सुधार सेवायें जेल विभाग, 
49 निर्देशक, दुर्वशाला विकास एवं श्रपर जयपुरप 
प्रजीयक, सहकारी समितिया' 
(2) विभागाध्यक्षों (प्रथम श्रे एप के श्रतिरिकत) की सूची 
4 अपर जागोर कमिश्नर 9 आफिमर क्माडिग, शप्द्रीय क्रैंडिट कौर 
2 निदेशक, बर्थ विज्ञान एव माह्यिवी यूनिट 
3 निदेशक पुरातत्र एवं संग्रहालय ]0 निदेशक, भायुर्गेद विभाग 
4 विलोषित ]] निर्देशक, स्थानीय निकाय 
£ अध्यक्ष श्रायुशेंदिक एव यूनानी पद्धति ]2 निदेशक, अन सम्पर्क कार्यालय 
प्रोषधि पजीयन मण्डल 43 निर्देशक, समाज कल्याण विभाग 
6 सक्षम प्रधिकारी (निष्कान्त सम्पत्ति) ]4 विलोपषित 
बवर 45 जिला एवं सत्र न्यायाधीशगण 
7 विलोषित ]6 बिलोपषित 
£ जियो के क्लेबटर ]7 अध्यक्ष, पुरातत्व मदिर का 
78 व्यवस्थापक, आयुर्गेदिक फार्मेसी 
9 प्रधानाचार्य, स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालय 
20 ग्रधानाचायं, फोर्ड पाउण्डेशन प्रशिलश केन्द्र, छत्रपुरा (कोटा) 
2] प्रधानाचाय, मगनीराम बागड मैमोरियल इन्जीनिय रिंग बालेज, जोघपुर 
22 परजीयक, राजरथान उच्च न्यायालय 
23 सचिव नगर विकास 
24 विशिष्ट श्रधिकारी नगर विवास एवं शासन सचिव ] 
25 सचिव, लोक सेवा झ्रायोग 
26 उप निर्देशक भेड एवं ऊन ॥ 
27 विजोषित 
28 श्रपीक्षक, आयुर्मेद प्रष्ययन 
विस एफ 3 (5) कामिक (क-3) 75 दि० 9--75 द्वारा निविष्ट 
2 विस एफ3 (पर कामिक 5 75 दि० 28--76 द्वारा निविष्ट । 
3 विस एफ 3 (28) कामिक (क-3) 75 दि० 7-2-76 द्वारा निविष्ट 
4 वि से एफ 3 (6) कामिक (क-3) 76 दि० 24-5-76 द्वारा निविष्द ) 
$ विस एफ 3 (2) कामिक क-3) 76 दि० 5-7-76 द्वारा निविष्ट। 
6 विस एफ 3 (6) बारिक (क-3) 76 दि० 6-8-76 द्वारा निंविष्ट । 
7 विस एफ 3 (9) कामिक (क-3) 77 दि० 8--77 हारा निविष्ट । 
8 विस एक 3 (3) कामिक (क-3) 77 दिए [4-2-77 द्वास मिविष्ड 
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29 
30, 
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32 
33 


उब4 


हे 
36 
37, 


राजस्थान सी. सी. ए रूल्स अनुसूची [क) 


प्रधानाचार्य, पशु चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर 

प्रधानाचार्य, श्री कश्ण नरेन्द्र इुषि महाविद्यालय, जोबनेर 

राजकीय विद्यूत विरीक्षक, वित्त विभाग के भादेश सरया एफ ॥8 (१) एफ [45, 
दिनाक 3 श्रक्टूबर 956 में वणित पदो के लिए। 

विलोषित 

विशेषाधिकारी, राजस्थान कृषि महाविद्यालय, उदयपुर जैसे प्रधिकार प्रधानाचार्य पशु 
विकित्सा भहाविद्यालय, बीकानेर को दिये गये हैं, ये भ्रधिकार क्सी प्रधानाथार्य के कायभार 
सभालने तक के होगे । 

निम्नलिखित योजनाओ के सम्बन्ध मे विशिष्ट शिक्षा श्रधिकारी, योजना - 

(क) बहुडद्दे शीय विद्यालय तथा उच्चतर माध्यमिक शालायें 

(ख) केन्द्रीय सभागीय एवं जिला पुस्तकालय 

(ग) समाज शिक्षा 

राजस्थान के भरह्मविद्यालयों के विशेषाधिकारी 

उप-प्रायुक्‍त, उपनिवेशन, राजस्थान नहर परियोजना, बीकानेर 

आयुक्त, उपतिवेशन, चम्बल परियोजना कोटा 

विलोषित 

यूनिट प्रभिलेख कार्यालयों के लिए उप-सचिव नियुक्ति विभाग 

वबफ आयुक्त 

सचिव, पाठ्य पुस्तक राष्ट्रीयकरण मण्डल 

प्रधानाचाये, पोलोटेकनिक (वहुतकनीकी) 

प्रधानाचाय अतिरिक्त प्रसार भ्रशिक्षण केस्द्र सुमेरपुर 

निर्देशक, सहायता एवं पुतर्वास 

निदेशक, संस्कृत शिक्षा 

विवोषित 

निदेशक, मुद्रण एव लेखत सामग्री. _ 

पतिरिक्त भायुक्‍त, वाणिज्यि कर एवं पदेन प्रधानाचार्य वाणिज्यि कर प्रशिक्षयालय 
भारसाधक भभियता भौर सचिव, भू-जल मण्डल, जोधपुर 

मुख्य लेखा प्रधिकारी 

निर्देशक, पर्यटन विभाग ध 

उप-महानिरीक्षक, पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग 

मुख्य निरीक्षक, फैक्ट्री एवं वायलसे, ४ 

भपर उपनिवेशन झायुवत, राजस्थान नहर योजना, बीकानेर" 

सचिव, मरुस्थल विकास अगयुक्त, राजस्थान, जोधपुररे 

भ्रपर बन्दोबस्त आयुक्त (-4-974 से)२ 

चजीयक, राजस्थान सिविल सेवा प्रपील भ्रधिक्रण* 

निर्देशक, सतर्कता, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर 5 


विस एफ 3 (9 कामिक (क-3)/75 दि० 28--976 द्वारा निबिष्ट 
वि स एफ 3 (7) कामिक (क-3)[75 दि० 28--976 द्वारा निविष्ट 
वि स एफ 3 (3) कामिक (क-3)/75 दि० 3-]-976 द्वारा निविष्ट 
वि सं. एफ 3 (6) कामिक (क-3)/76 दि० 6-8-976 द्वारा निविष्ट 
वि ए एफ 3 (3) कामिक (क-3)/77 दि० 6-8-]977 द्वारा निरिष्ट 


तप 


|] 


अनुशासन एवं राज्य कर्मचारी 


इनुपूरी (खा) 


५4 कह बट 
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32 ] राजस्थान सी सी ए छूल्स अनुसूची /[] 


अनुसूची- -राज्यसेवाएं (5906 56भधां०8७५) 


].. निम्नलिछित सेवा में सम्मिलित पदो के धारक-- 


][] राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा 2 राजस्थान प्रशासनिक सवा 
3 राजस्थान न्यायिक सवा 4 राजस्थान पुलिस सेवा 
5 राजस्थान लेख सवा 6 राजस्थान सचिवालय सेवा] 


नोट राजस्थान पुलिस सव| व पद घारको के सम्बन्ध में परिनिदा और वेतन-बृद्धि रोर 
रखने की शास्तिया तगान की शास्तिया मह निराक्षक पुलिस मे निहित हांगी। 
2. नीचे प्रगणित भअ्रन्य पदो के धारक - 

नोट-- नींच प्रगणित्र पदा के धारका के सम्बन्ध मे भाग 3 और वियम ॥5 के उप नियम 
(१) में विनिदिष्ट शक्तिया जो विभागाध्यक्ष में प्रत्यायाजित प्राधिक।र के अधीन निहित हैं, 
सरकार द्वारा आयुक्त, विभागीय जाच को सौंपे गए विभिन्न विभागा से संबंधित 50/- रू या इसरे 
अधिक राशि के गबन की जाच के मामलो के सवध मे आयुक्त विभागीय शराच में निहित होगी । 

कवि विभाग 
क-कूषि भ्रनुसाग 

] निर्देशक, क्ृपि विभाग, 2 उप निदेशक 3 सहायक निर्देशक 4 प्रशासन सहाय 
5 अथ बनाःपति विज्ञ, 6 कृपि रसायनज्न, 7 कीट विज्ञानी, 8 कक्‍वक विज्ञानी, (माइकोजोजिस्ट 
9, साँख्यिक )0 हृषि अभियता !॥ सहायक इृषि अभियता, )2 जल वैज्ञानिक, 3 अधीक्षक 
बुनियानी कृषि विद्यातय, !4 जिला कृषि अधिकारी, 5 फत विणेपन्न, 6 सभागीय प६ 
चिक्त्मा अधिकारी 7 पशुपालन अधिकारी, 8 दुग्धशाला अधिकारी, 9 प्रधानाचार्य, राज 
स्थान प्मु चिक्टिसा महाविद्यालय, बीकानेर 20 जिला पशु चिकित्सा अधिक'री, 2, सहायक पौर 
सरक्षण अधिकारी, 22 सहायक भूमि सरक्षण अधिकारी, 23 भारसाधक अधिकारी, कनिष्द 
कर्मचारी प्रशिक्षण केन्द्र । 

नोट - मद 74 के पदा के धारको के सबंध में भाग 3 तथा नियम 5 (]) में विनिर्दिप्ट 
शवितिया, उनमे अन्तर्विष्ट उपबंधा के अध्यधीन निदेशक, हृषि विभाग में निहित होगी । 

ख-पशुधन प्रनुमाग 


+ उप-निदे शक 2. सहायक निदेशक, पशुचिकित्सा विभाग 
3 श्रधिकारी, प्रथम श्रेणी 4 अधिकारी, द्वितीय श्रेणी 
5 गोशाला विकास अधिकारी 6 प्चुधन विकास अधिकारी 


7 श्रधीक्षक, पद्मु प्रजनन प्रक्षेत्र 8 सहायक सजन पद्मु चिविस्सा 
नोट-- मद 4 तथा 7 के पदो के धारक के सवध भे भाग 3 तथा नियम 5 (]) में 
डिनिदिष्ट शक्तिया, उनमें अल्तविष्ट उपबन्धों के अध्यधीन निदेशक क्रृषि विभाग म निहित होगी । 
पुरातत्व एग सगृहालय विभाग 


 मुग्य भ्रधीक्षक 2 अधीक्षक 3 सगम्रहालयाध्यक्ष 4 पुरातत्व रसायनज्ञ 5 गवेपशा। 
एवं खुदाई अधिकारी 6 पुद्रा-शास्तज्ञ | 





॥ विस 3 (4) नियुक्ति (क-3) 72 दि 24-9-973, जा राजपत्र म दि 7-4-75 
को प्रकाशित हुजा, दारा प्रतिस्थापित + 


फ्रममुरी ([ब)] अनुशासन एवं राज्य कर्मेचारी [ 33 


उड्डयन विभाग 
| मुख्य पायलट 2 प्रायज्र 3 ग्राउन्ड अभियता 4 रेडियो चालक 
आपुर्नेद विभाग 
! निदेशक, आयुर्वेद विभाग 2. प्रभारी मैनेजर, औपघ निर्माणशाला 3. प्राचार्य 
परौदध महाविद्यालय 4 उप-निदेशक । 
जनगणना विभाव (लोपित) 
सक्टि हाउस 
 प्रधीक्षक, राजश्यान स्टेट होटथ, जयपुर 2 भण्डार निरीक्षक । 
खाद्य एव नागरिफ रसद विभाग 
! जिला रसद भ्धिकारी 2 विशिष्ट लखा ग्रधिकारी 3 लेखा अधिकारी 4 सहायक 
पे प्रथिकारा 5 साहियव 


है सहकारी विभाग 

7 अपर बजोयक 2 प्रादेशिक सयुबत पजीयक 
3 उप-पबीयकत 4 मुरय (आडिटर) अकेक्षक 
£ सहायक पजीयक 6 विशिष्ट भ्रकेक्षक 

7 शिक्षा अधिकारी 8 प्रचार अधिकारी 


शो - सहायक पजीयक, सहवारो समितिया के लिए परितिस्दा तथा दा बेतनवुद्धिया रोकने 
रड देन की शक्तियां पजीएक, सहंबारी समितियों में निहित हागी। [वि से एफ 3 (5) 
कि (क-3) 76 8 0 85 दि 3-5-76] 
चारिशज्यिक कर विभाग 
उप आयुक्त, (प्रशासन) 2 उपन्यायुक्‍त, (अब्रील) 
प्रशासन अधिकारी 4 वाशिज्यिक कर अधिकारी 
उप-प्रधानाचार्य, वासिएज्यिक बर प्रशिक्षण विद्यालय 
सहायक दाशिज्यिक कर अधिकारी 
सहायक चाशिज्यिक कर अधिकारी (सिवारक दल) 
सास्यिक अधिकारी 
नोद - क्रमांक 6 और 7 के पदो के धारको वो अर्थात्‌ सहायक वाशिब्यिक कर 
ये! ओर सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी (निवारक दल) और वा शिज्यिक कर प्रधिकारोी 
जि4)जो रा प्र से के नहीं हैं को परितिस्दा और वेततव्‌द्धि रोव रखते की शास्तिया लग 
दैदपी शक्तिया, कर आयुषत, राजस्थान में निहित होंगी । 
आवकारी विमाग 
[ उप-आयुक्त (आबकारी) 2 प्रशासन अधिवारी 
3. जिता आबकारी अधिकारी 4 सहायक आवकबारी अषधिवारी 
$ भुरुय प्रसियोजन निरीक्षक 6 उप आयुक्त (निवारव दल) 
थ सहायक आबकारी अविवारी [निदारक दलतु 
33-3० ०-+७० ५: ७२०क-०क न सका 
) मे एक 3 [9] बामिक[व-3[76 दि 6-7-76 द्वारा प्रतित्थापित हि 


०० तय ० 9 ९६० “5 


36] राजस्थान सी सी ए. रूल्स अनुसूची (व 


9 लेखा श्रधिवारी 70 उद्यान विशेषज्ञ ] उद्यान प्रधक्षक 2 रसायनज्ञ (जल प्रदाय विभाग 
3 विशेष श्रधिकारी ग्राम जल-प्रदाय (जल प्रताय विभाग) । |; 


जेल विभाग 

] प्रहानिरीक्षक, कारागार 2 उप-महानिरीक्षक, कारागार 3 प्रथीक्षक, केन्द्रीय जैल_ 
4 अधीक्षक, जिला जेल 5 उप-अधीक्षक, केन्द्रीय एव जिला जेल 6 निदेशक, जेल उद्योग 
| सिकिस्सा भ्रधिकारी, सहायक सिविल स्ंन, प्रथम भ्रेणी एवं द्वितोय श्रे णो । हु 

नौद- मद 5 के पद धारकों के सम्यन्ध मे भाग (3) तथा नियम 5 [[) में विनिदिष्द 
शक्तिया उनमे अन्तविष्त उपबन्धों ने भ्रध्यधीन महानिरीक्षक कारागार में निहित होगी। 

श्रम विभाग 

] श्रम भ्रायुक्त 2 सयुक्त श्रम श्रायुक्त 3 उप श्रम आयुक्त 4 सहायक श्रम भ्रायुक्त | 

5 कामिक भ्रधिकारी 6 श्रम कल्याण अधिकारी । 
घिक्त्सा एग जन स्वास्थ्य विमाय 
क- चिक्त्सा एग जन स्वास्थ्य विभाग 

] निदेशक, चिक्त्सा एवं स्वास्थ्य सेवा 2 उप-निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा 
3 सहायक भिदेशक, खिक्तिया एवं स्वास्थ्य सेवा 4 भुख्य उपचर्या भ्रधीक्षक 5 प्रान्तीय टी० बी० 
अ£्किारी 6 जन्म मरण गणना अधिकारी 7 लेखा अधिकारी 8 प्रधान चिकित्सा! भ्रधिवारी 
9 चिकित्यालय अधीश्वक |0 वरिष्ठ सर्जन ]। वरिष्ठ भिषक 2 वरिष्द स्त्री रोग चिकित्सक 
3 बरिध्ठ नत चिकित्सक ]4 सर्जन 5 भिषक 6 स्त्री रोग घिकित्सक 7 नेत्र चिकित्सक 
8 रश्मि जिद ]9 दत्स चिकित्सक 20 जिला चिक्त्मा एय स्वास्थ्य अधिकारी 2 सहायक 
सिविल सजन, एथम श्रेणी (चार दन्त चिक्त्सिको को सम्मिलित करते हुए) 22 उपचर्या अधीक्षक 
23 मातुका (मैट्रन) 24 स्वास्थ्य अधिवारी (एम बी बी एस) 25 अधीक्षिवा, स्वास्थ्य 
विद्यालय 26 ओऔपधघ रसायनज्ञ 27 जिवाग्ु विज्ञानी 28 मुरय सरकारी विश्लेषक 29 रसायन 
परीक्षक 30 मैनेजर सेन्द्रल मैडिकल स्टोर 3] गाजस्थान चिल्त्सि एव स्वास्थ्य सेवा प्रथम श्रेणी 
(सलेक्शन प्र”) 32 राज्स्थान चिक्त्सा एवं स्वास्थ्य सेवा, प्रथम श्रेणी 33 राजस्थान चिक्त्ता 
एव स्वास्थ सेवा द्वितीय श्रेणी विरिष्ठ वेतनमान) 34 राजस्थान चिक्त्मा एवं स्वास्थ्य सेवा 
द्वितीय शव री (कनिष्ठ वेतनमानों 35 सहायक स्वास्थ्य अधिकारी 36 सचिव सामान क्रय सगठन 
37 प्रशासन अधिकारी 38 निदर्शश 39 आहार विद 40 सरकारी विश्लेषक *[4! एन्टोमो- 
लोजिस्ट 42 बरिष्ठ ड्रग निरीक्षक 43 ड्रग निरीक्षक 44 ड्रग विश्लेषक 45 सहायक ड्रग विश्लेषक 
46 डूग निरीक्षक (आयुवेद) 47 विधि अधिकारी, आयुर्वेद 48 रेडियो-फिजोसिध्टो 

ख--सवाई मान सिंह झ्ायुविज्ञान सहाविद्यालय 

] प्रवानाचार्ये, सवाई मानसिंह जायुविज्ञान महाविद्यालय 2 (क) आचार्य, शरीर क्रिया 
विज्ञान ख) आचार्य, शरीर रचना विज्ञान (ग्र) आचाये, औषधि प्रभाव विज्ञान (घ) श्राचार्य, 
विक्रति विज्ञान 3 (क) उपाचाये, विक्ृद्ति विज्ञान (ख) उप चाय, मैडीसन (क्लीनिकल) (ग) 
उप।चार्य जीव रसायन 4 (क) सहायक ग्राचाय, शरौर किया विज्ञान (ख) सहायक ग्राचाये, शरीर 





ढ़ 


प्रिंस एफ 3 (5) काझ्िव (क 3) 76 जी एस झार 62 दि 2-8-76) द्वारा निविष्द] 


घी (उब) अनुघासन एव राज्य दर्मचारी [ 37 


शा शत 5 (क) बरिष्ठ निदेशक, शरीर क्रिया विज्ञान [ख) वरिष्ठ निदर्शक, शरोर रचना 
3 () वरिष्ठ निदथक, औफघ प्रभाव विज्ञान (घ) वरिष्ठ निदर्शक, विकृृति विभाल 
पड़ 3 
ग--श्रायुविज्ञान महाविद्यालय 
! पूख्काध्यल (375-850 के वेतनथान से) 
2 ध्यायाम्र शिक्षक (375-850 के बेतनमान मे) 
खान एंग भू-विज्ञान विभाग 
निदेशक 2 संयुक्त निदेशक, प्रशासन 3 खान अभियला 4 सहायक खान अभियता 
* सापनत्ञ एव 'झरेम्रिक औद्योगिदी विज्ञ 6 खान मैनेजर 7 सहायक खान मैनेजर 8 उप बेघक 
प्रशियता 9 रमायनज्ञ ]0 पिरेमिक सहायक [] सहायक अभियन्ता (सर्वेक्षण) 2 मैनेजर, 
पल परियोजना 3 श्रमिक बल्याणु अधिकारों 24 वरिष्ठ भू विज्ञान 5 कनिष्ठ भू विज्ञानी 
6 जायनत एवं सिरेमिक प्रभियन्ता 
पुलिस विभाग 
* पुलिस बाहत भ्रधिकारी 2 निदशक श्याय (फोरसेजिक) विज्ञान प्रयोगशाला 
2 सहायक निदेशक, फो वि प्रयागणाला 4 वैज्ञानिक भ्रधिकारी, फो वि प्र । 
डिष्पष्ठी--पद स ), 3 व 4 को परिनिम्दा व वेतन बुद्धि रोकने का दण्ड देने की शक्तिया 
गडानिरीक्षक, प्ारक्षो मे निहित होगी ।] 
जन सम्पर्क निदेशालय 
] निदशक 2 उप निदेशक 3 सहायक निदेशक 4 संवीक्षा श्रधिकारी 5 वरिष्ठ फोटो 
गरर 6 सहायक सम्पादक 7 सम्पर्क भ्रधिकारी 8 जन सम्पर्क अ्रधिकारी 9 पूछताछ झधिकारी । 
सहायता एवं पुनर्वास विभाग 
] दित्तीय सलाहकार 2 ऋण झधिकारी 
समाज कल्याण विभाग 
] निदेशक 2 सहायव निदेशक 3 कल्याण भ्रधिकारी 4 अनुसघात भ्रधिकारी $ प्रचार 
प्रधिकारी 6 विशेष अधिकारी (पुलरवास) 7 चिकित्सा प्रधिकारों 8 श्रधीक्षक गृह 9 मुख्य परि 
पी' भ्रधिकारी 0 प्रयानाचार्य ६ प्राध्यावन !2 जन जाति कल्याण एवं सुधार कार्य प्रशासन 
पे शध्यापक ; 
विर्वाचन विमएम 
] मुग्य निर्वाचन पर्यवेध्षेक 
पर्दटन निदेशालय 
] निदेशक 2 उप निदेशक 3 सहायक निदेशक 4 मैनेजर ॥ 


पंजीधम एस स्टाप्प विभाग 
]. निरीक्षक 
राजस्व एव भू ऋभिलेग्द विभाग (लोपित) 
साविफ, सैनिक तथा शैद्दानिक सब्डल 
] मसचिद 
आम नकल कस 


] दे एफ 3 (2) बामिक/द 3]77[058|62[छ 6 8-77 दक्ष इविस्यावित । 


38 |] राजस्थात सी सी ए रूत्स अनुमथी (से) 


सचिवालय 
] सहायक शासन सचिव 2 व्यवस्था एवं पद्धति श्रथिवारी 3 निजी सचिव 4 लापित 
5 7[6 सक्शन अ्रधिकारी] | 
राज्य बीमा 
! निदेशक 2 उय निदेशक 3 भहायक निदेशक 
झथ विज्ञान एय सारियकी निदेशालय 
॥ निदेशक अथ विज्ञान एवं सास्यिकी 2 सात्यित्र 3 उप निदेशव 4 सहायक निदेशक । 
स्वायत शासत (स्थानीय निकाय) 
प्रादेशिक निरीक्षक 2 सभाभीय प्रचायत भ्रधिकारी । 
विकास विभाग 
] विवास भ्रधिकारी 2 परयुपालन अधिकारी 3 ब्रध्िप्रसतार भ्रधिकारी 4 सम्पादक, 
राजस्थान ग्राम विकास 5 श्रधानाचाय ग्राम सवक क द्व । 
/विकास अ्रधिकारी पर शान्ति श्रधिरोषित करने का श्रधिकार-- 
(7) सम्बीधत कलेक्टर [जला विकास भधिकारी) को परिनिदा तथा भसचपी प्रभाव 
से दो तक वतन वद्धिया रोकने क लिये 4 
(2) प्राय लघु शारितया व लिए--निदेशक सामुदायिक विव/स । 
(3. कलक्टर के द्वारा दी गई शास्ति के आदेश को अरील-- निर्देश। समुदायिव विकास। 
उप निशेशन बिमाग >)८>< (लोपित दि० 28 । 76 मत) 
राजस्थान उच्च न्यायालय 
4 उप-पजीयक (प्रशासन) 2 सहायक पणीयवा एवं मुम्य न्यायाधिपतिं बे सचिव 
3. पुस्तकाध्यक्ष (375-850 के वतनमान मे) 
विधि एव न्याय दिसाग 
] पूर्राकालिक लोक प्रभियौजक 2 समवारों भ्रधिवक्ता । 
घचामत विमाय 
/ सहायक निदेशक 2 वरिष्ठ प्रशिक्षक तथा भ्रन्य श्रशिशक 3 जिला प्रचायत प्रधिकारी | 
अत्प बचत सगठन 
! विशप अधिकारी अल्प बचत 2 सभागीय भ्रध्विकारी क्‍झल्प बचत । 
रोजगार निर्देशालय 
2 निदेशक 2 उप निदेशक 3 सहायक निदेशक 4 उप प्रादशिक रोजगार अ्रधिकारी 
5 सहायक रोजगार भ्रधिकारी 6 जिला रोजगार अधिकारी । 
चकबदी विभाग 
॥ चकबदी प्रधिकारो 
राजस्थान लोक सेवा श्रायोग (विलोपित) 


अधिकारी प्रशिक्षण विद्यालय, जयपुर 
] प्रश्मासन अधिकारी 





] स० एफ 3(][) कामिक|क 3/75 दि 28 । ?6 द्वारा नोडा गया । 
स० प० 9 (8) कामिक|क [[7/77 दि० 0 78 । 


अनुगुपी (ख) अनुशासत एवं राज्य कर्मचारी [ 39 


मूल्याकन समठन 
4 प्रादेशिक मुल्यावन अधिकारी 2 अन्वेषण अधिकारी 
राजस्थान नहर परियोजना 
] महायव नयथर आयोजक 
राजस्थान भू-गर्भे जल विभाग 
4 भारमसाधव' भ्रभियन्ता एव सचिव 2 अधिशासी अभियन्ता (वेधन) 3 प्रधिशासी 
प्रभियन्ता (विस्फोटक) 4 भू-गर्भ जल वैज्ञातिक 5 सहायक अ्रभियन्‍ता 6 कनिष्ठ भू विज्ञानी 
7 रमायनज्ञ 8 वेघन फोस्मैन'ः [9 कनिप्ट जल दैज्ञानिक 0 कनिष्ठ भौतिवीक ]] कनिष्ठ 
रतायनत्र] 
जिला गजेटियसे निर्देशलय 
] अनुसथान अधिकारी 
जिर्देशालय पुरालेख 
] निदेशक पुरालेख 2 सहायक निदेशक पुरालेख 
नागरिक सुरक्षा विभाग 
2[] निदेशक, नागरिक सुरक्षा एव कमाडेट जनरल, दोमगाई,स 2 उननिदेशक, नागरिक 
गुरक्षा एवं डिप्टी कमा्डेट जनरल 3 बटालियन कमा्डेट 4 परिष्ठ स्टाफ भ्रधिकारी नागरिव सुरक्षा 
5 वरिष्द स्टाफ भ्रधिकारी, होमगाई 6 रूप कमार्डेट, नगर होमगाई 7 बटालियन में द्वितीय 
पमाहंट 8 कनिष्ठ स्टाफ प्रधिकारी 9 लेखाधिकारी । 
टिप्पणी--पद स० 3 से 9 को “परिनिन्दा' तथा दो स भ्रनधिक बेतन वृद्धिया सचयी 
परभाव से रोकने की शक्तियां निदेशक मे निहित होगी ।] 
नगर आपोजना विभाग 
न ] मुझ्य नगर श्रायोजकू एवं वास्तुशिल्प सलाहकार 2 वरिप्ठ नगर प्रायोजक 3 उप-मगर 
धागीजक 4 उप नगर झायोजक (सिविल सर्वेक्षण) 5 सहायक नगर शायोजक (तकनीकी सहायक 
९ सस्मिलित करत हुए) 6 सहायक प्रभियता (सर्वेक्षण) 7 सास्यिक 8 प्रनुसधान प्रधिकारी । 
तकनीक्षी शिक्षा निर्देशलय 
पा | निर्देशबा, तवनीकी शिक्षा 2 भ्रध्यक्ष, तकनीकी शिक्षा बोर्ड 3 भयुक्त निदेशव', तकनीकी 
गधा 4 सचिव, तकनीकी शिलता बोर्ड 5 प्रशिक्षण एवं काम दिलाने वाला श्रधिकारी 6 प्रधानाचार्य, 
पोलिटविनब 7 सहायक निदेशक, तकनोकी शिक्षा 8 श्रष्यक्ष, प्रभियात्रिक विभाग 9 प्राष्यापक, 
प्रेक्नीकों [0 श्राध्याण्क, गैर तकनीकी !] प्रधीक्षक, वर्बशाप 2 उप-निदेशक, प्रशिक्षण 
3 राज्य उप शिक्षुता सलाहकार 4 सद्दायक निदेशक, प्रशिक्षण 3 राज्य महायव शिक्षुता 
सजाहकार 6 प्रधानाचार्य, भौद्योगिक प्रशिक्षण सस्थान 7 धषीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थान 
8 परजीजक तबनोको शिक्षा खोड़* [9 उपनिदेशक 20 रोडर 2] पाठ्यक्रम विकास का अध्यक्ष 
22 शैक्षणिक प्रधकारों 23 सहायक प्रशिशण एवं प्लेसमेट भ्रधिकारों] । 
भाषा विभाग 
]. निदेशक 2. सहापढ्ः निदेशक 3 जिला भाषा भधिवारों 


४-++न-तत+तत+त_त 
]. सन एक 9 (55) वामिव |-3[76 558 ]28 दिल 2प7-6-77 द्वारा जोड़े गये । 


2. गम 3 (2) बामिव[क-3[76 दि० 29-3-976 द्वारा प्रतिध्यापिद । 
का पर 2 533: जे लि, आशिक ७१ ईवा क प आग पक जप पड मे 2५ 


40 ] राजस्थान सी सी ए रूस झनुमूची (व 


निरीक्षणालय फंक्ट्र तया बापलर 
] मुख्य निरीक्षक 3 निरीक्षक 
2 वरिष्ठ निरीक्षक 4. चिकित्सा निरीक्षक 
जन स्वास्थ्य भ्रभियात्रिकी विभाग 

] मुख्य श्रसियन्ता 2 अरधीक्षण भ्रभियल्ता 3 ग्रधिशासी अभियन्ता 4 सहायक अभियत' 

5 वरिष्ठ रसतायनज्ञ 6 वनिप्ट रसायनज्ञ ) 
मोड एव ऊन विभाग 

] उप-निरदेशक (विपक्षन) 2 उप-निर्देशक (प्रसार) 3 प्रधानाधाय भेड एवं कन प्रशिक्षश 
सत्यान 4 सहायक निदेशक (विपस॒त) 5 सहायक निरदेश्रक (प्रशा०) 6 जिला भेड़ एवं क्त श्रधि 
7 ऊन श्र णीकरछ अधिवारी 8 इतिम सर्भावान अधकारी 9 प्रयोगशाला अधिकारी (ऊन विश्ले 
पस्म प्रयोगशाला) 0 अधोक्ष क, भड प्रजनन से थान 4 मुछ्य कतन अधिकारी ]2 प्राध्य पक, 
भड एव ऊने प्रशिक्षण सस्यान 43 सहायक कृत्रिम गर्भावान श्रधिकारी !4 भेड एवं ऊन प्रसार 
अधिकारी । 

प्रावधिक निधि (प्रोविडेंट फण्ड) विभाग' 
! निदेशक प्रावधिक निधि 2 लेखाधिकारी 
दुग्धशामा विकास विमागरे 

! निदेशऊ, दुग्धशाला विकास एवं प्रपर पजीयक सहकारी समितिया 2 श्रपर निर्देशक 
(डुग्घ उत्पादद वृद्धि कार्मेकम) 3 भयुक्त निर्देशक (दुस्घशाला श्रमियात्रिकी) 4 उप निदेशक 
(कायकारी अभियन्ता, सिविल) 5 उप निदेशक (कार्पोरेशन) 6 उप निर्देशक (मानव शक्ति विकास) 
7 उप निदेशक (विपणन व क्रय) 8 उप निदेशक (पयु प्रजनन) 9 सहायक निदेशक (पश्नुपालन 
एवं चारा विकास) 0 सहायक निदेशक (सर्वेक्षण ) । 

अ्रक्षियोजन विभागरं 
राजस्थान अ्भियोजन सेवा के सश्स्य 
विश्व खाद्य कार्य श्रम परियोजवा विभाग 


4 प्रोजेक्ट प्रबन्धक 2 सहायक प्रोजेक्ट प्रवन्धप 
अल्प बचत एव लौोटरी विभाग 
] उप निदेशक 2 सहायक निदेशक 





॥ स एफ 3(6) नि (क-3) 75 दि 28 [-76 द्वारा जोश गया । 

2 स॒ एफ 3(5) का्मिक/क 3/75 दि 9-]-76 द्वारा जोडा गया । 

3. स एफ 3(2) कार्मिक/+-3/76 दि 5-7-76 द्वारा जोडा गया । 

4. स॒ एफ 3(2) नियुक्ति (क-3)/7] दि 4-9-76 द्वारा जोडा गया । 

> स एफ 3 (6) कामिक १-3/77 590 68 दि 9-5-77 द्वारा जोड़ा गया । 


झूपरी () प्रमुशासत एवं दाज्य कर्मचारी (4) 


अनुसूची (2) अधीनस्थ सेवाएं 


जिम्तलिखित पद या इसी प्रकार के पदो के धारक 
दित्त विमाग लेखा एज वितियोजन [राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के सदस्य 
नोद-विभागो[कार्यालयो से सम्बद्ध लेशाकारो ? [तिया कनिष्ठ लेखाकारो] के सम्बन्ध में 
दी शालिया लगाते की शक्तिया विभागाध्वक्ष]कार्योलयाध्यक्ष में भी लि्टित हैं 
कृषि शिभाग 
(| पि प्रनुभाग 
बोरिंग सुपरवाइजंस 2. बोरिंग करने बाला 3 संगणक 4 ओवरसियरगणश 5. नक्‍शा- 
स्रोत 6. कलाकार 7 तकनीशियन 8. मिस्त्री 9 बरमा चालक 0. प्रयोगशाला सहायक , कृषि 
फवक ॥2 क्षेत्र सहायक 3, सह्दायक्र तकतीशियन 24. अक्षेत्र मिस्त्री 5- कुपि अध्यापक 
॥6 उद्यान परववेक्षक 7. प्रशिक्षक 8, यात्रिक 9, कपास विरोक्षक 20. प्रीष सरक्षक सहायक 
2 सहायक जिला कृषि अधिकारी 22. ट्रैक्टर फौरमंन 23 प्रक्षेत्र मैनेजर 24. अनुसघान सहायक 
25 वृषि प्र्ञार अधिकारी 26, डिजाइनर, कृषि निर्मासशाला 27 कृषि फौल्डमैन । 
(स) पशुषत शाला 
पे 3. शालिदोत्री 2, टीका लगाने बाला 3. मुख्य पशुपाल एवं पशुपाल 4, पशुधन तिरीक्षक 
स्य क्षेत्र पर्यवे्षक 6, कम्पाउष्डर प्रछु चिकित्सालम 7. कुक्कूट पालन निरीक्षक, उप निरीक्षक 
दया सहायक 8, अयोगर्शाघा सहापक 9. सहायक अधीक्षक, पद्चु प्रजनन प्रक्षेत्र 0. पशुपालन प्रसार 
प्रधिगारी और भ्रेड एवं ऊन प्रस्तार भ्रधिकारी । 
++पशुपालक प्रसार अधिकारियों के सम्बन्ध मे “परिनिन्‍्दा” करने शोर बिना आकलित प्रभाव 
से दो से अनधिक “वेतन बृद्धिया रोक रखने” वी शास्तिया लगाने की शक्तियां राजपत्रित 
कोटि के अधिकारियों के सम्बन्ध मे सम्पृक्द उप-निदेशक, पशुपालन विभाग में निहित होगी 
भौर धराजवल्ित मपेटि के क््मेचारियों के सम्बन्ध में सपृक्त जिला पशुपालन अधिकारी मे 
लिहित होंगी । कूषि प्रार अधितगरियों एुर्व भेड तया ऊन विकास प्रधिकारियों के विषम 
सै पक्त शक्तिया क्रमशः संयुक्त जिला इषि भ्धिकारी शोर जिला पशुपालन अधिकारियों के 
पास होंगी । 
चुरातत्व एथ संग्हलय विभाग 
[. परिरक्षक 2. सरक्षणु सहायक 3. पर्यवेक्षक, खगोस वैधशाला, जयपुर 4, फोटोग्राफर 
$ गवणानवीस 6, कलाकार 7, पुस्तवाध्यक्ष 8. पर्यवेक्षक, विज्ला एवं बैलेस 9. प्रयोगशाला सहायक 
9, निशामेशज ], मुख्य फोटोग्राफर 2. बढ़ई 
आपुर्वेद विभ्शग 
६, निशीक्षौष, आपुर्कोद एड यूनाती भोषधालय 2 वैध एवं सद्ायक वैद्य, भोषध निर्माणशात्रा 
3 बैच एवं हवस, औपधालय 4. केम्पाउण्डरसण 5. नसे 6 भ्राभ्यापक, आयुर्गे " महाविद्यालय 
7. बज्जोगक, भारतीय पैडिवस मण्डल) 
सांदिट हांउस 
. भाग्माघक पर्य वेक्षक, सर्दिद हाउस, प्रषस श्रेणी 2. पर्यवेक्षण, राजपीव प्रवास भवन, 
कत्ल जा 5 
. से, एक 3(4) दामिक (९-3) 76 9 (27) दि. -5-76 द्वारा घोड़ा यया । 


42 ह| राजस्थान सी. सी. ए. रल्स अनुभूची (ख) 


3 वरिष्ठ स्वागतक्ता 4 कनिष्ठ स्वागतकर्त्ता 5 मैनेजर, सक्ठि हाउव 6 सहायक श्रवीक्षक, 
राजस्थान राज्य होटल, नयपुर 7 मैनेजर, बीकानेर हाउस, नई दिल्‍्नी । 
नागरिक उड्डयन विभाग 
3 यात्रिक (मैकेनिक्स) 
खाद्य पूति विभाग 
] क्षेत्रीय रसद श्रधिकारी 2 भ्रवर्तंन अधिकारी 3 गोदाम श्रधिकारीगरा 4 सहायक जिला 
पृत्ति श्रधिकारी 5 प्रवर्तन निरीक्षकगण । 
ग्राम पुनर्तिर्माणा सहकारी विभाग 
] निरीक्षक 2 सहायक निरीक्षक 3 क्षेत्रीय प्रचार महायतक्र 4 चालक 5 ग्रामगेबक 
6 भ्रध्यापक, ग्राम पुननिमण विभाग 7 वैद्य $ भ्रबन्धक नाटदूय दल 9 कलाकार, नाट्य दल 
]0 अभिनेता, नाट्य दल . सगीतज्ञ, नाट्य दल 2 सहकार प्रसार अधिकारी 
॥ [टिप्पणी “८ () इन नियमों के तियम ॥4 में व्शित समस्त शास्तिया निरीक्षक अधिशासी तथा 
सहायक निरीक्षकों के लिए देन की सम्पूर्ण शक्तिया भपर पजीयक में निहित 
होगी । 

(2) निरीक्षक (आडिट) पर समस्त शास्तिया देने की सम्पूर्ण शक्तिया मुख्य 
आडिटर में निहित होगी। 

(3) नियम ?4 में वर्शित (), (7४) व (ए) साधारण दण्ड देने को शक्तियां 
निरीक्षक (प्रधिशासी) मय सहकारिता प्रमार अधिकारी, सहायक निशीक्षको 
के जो सम्बन्धित अधिकारिता में है। उस क्षेत्र के क्षेत्रीय एवं संयुक्त|उप 
प्रजीयको मे निहित होगी । 

(4) उनके अधिकार क्षेत्र मे कार्य कर रहे निरीक्षक (अधिशासी) मय सहकारिता 
प्रसार अधिकारी, सहायक निरीक्षको पर परिनिन्दा या दो से अनधिक वेतन 
वृद्धिया बिया सचयी भ्रभाव से रोकने के साधारणा दण्ड देने की शक्तिया 
सहायक पजीयक में निहित होगी जो तदर्थ (एडह्माक) या पूर्णात' अस्थाई रूप 
से यह पद धारण नही करते हो । 

(5) उनके अधिकार क्षेत्र मे कार्य कर रहै निरीक्षक (भाडिट) पर परिनिःदा या दो 
से अनधिक वेतन वृद्धिया बिना सचयी प्रभाव से रोकने की शक्तिया विशिष्ट 
आडीठदर में निहित हागी, जो तदर्थ या पूर्णंत भस्थाई रूप से यह पद घारणय 
नही करते हो |] 

वाशिज्यिक कर विभाग 
] विधि सहायक 2 निरीक्षक, प्रथम थंणी 3 निरीक्षक, द्वितीय श्रेणी 4 निरीक्षक, 
ततीय श्रेणी 5 गश्त अधिकारी 6 जमादार 7 सिपाही 8 ड्राइवर । 
नोट.-- () क्रमाक 2 से 4 पुनः सरयाक्ति पदों के सत्बन्ध में प्र्थात्‌ निरीक्षक प्रथम श्रेणी, 
द्वितीय श्रेणी और तृत्तीय॑पर “ परिनिन्दा” छौर बिना आवलित प्रभाव के दो से 
अनधिक वेतन वृद्धिया रोक रखने को शास्तिया लगाने की शक्तिया वारिज्यित वर 
अधिकारियों में निहित होगी । 


म्रकएट एक उच 25१ जटै ५३2० 
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(2) त्रमाक 7 और 8 के पदा अर्थात्‌ स्षिपाही और ड्राइवरा पर परिनिन्दा वी शास्ति 
लगाने वी शक्तिया सहायक वाणिज्यिक वर अधिकारिया (निवाग्क दल) में निहित 
हागी हे 

( ) न्रमाक 2 से 8 तक के पदा के सम्बन्ध में समस्त छोटी शास्तिया, जँसा कि राजस्थान 
ससविल् सवा (वररकरण, नियन्दण और अपील) नियम 958 के नियम, 4[0 कु, 
[2] और [3] में विहित है, लगाने की शक्तिपा उप झायुक्त, चाशणिज्यिक' कर 
(प्रशासन) का हावी । 

आबकारी विभाग न 
] निरीक्षक, प्रथम श्रेणी 2 निरीक्षक, द्वितीय श्रेणी 3 निरीक्षक, तृतीय श्रेणी 
4 प्रभियोजन निरीक्षक 5 गश्त श्रधीक्षक, (निवारक दल) 6 गश्द अ्रधिकारी, प्रथम थ्र॑ थी 
(निराधक दन) 7 गए्त अधिकारी, द्वितोय श्रेणी (निराथक दव) 8. जमादार (निरोधक दल) 
9 मिपाहो और सवार (निरोधक दत)। 
नोट --() क्रमाक । से 4 तक के पदा के सम्बन्ध मे परिनिन्‍्दा बौर बिता झाकलित प्रभाव के 
दो से भ्रनधिक वेतन घड़िया रोक रखने की शास्तिया जगाने वी शॉक्तिया सहायक 
आबकारी, अधिका री, जिल। आवदारी श्रधिकारी को होगी ॥ 

(2) कूमाक ह तथा 9 के पदो के! सम्दन्ध से परिनिन्दा बे शास्ति लगाने की शक्तिया 
सहायक प्रावकारी अधिकारी (निरोधक दल), जिला भ्राबकारी प्रधिकारी (निरोपक 
दल) को होगी 

(3) क्रमांक । से 4 तक के पदो के सम्बन्ध में समस्त छोटी शास्तियां, जैसा कि उपयुक्त 
नियमों के नियम 4[], [2] दया [3] के भ्रधीन बिहित है, लगाने की शक्तिया 
उप-पआायुक्त, ध्रावकारी मे श्रौर क्रमाक 5 से 9 तक के पदो के सम्बन्ध में उप-आयुक्त 
(निरोधक दल ) को होगी 


धर्मार्य जिम 
] निशीक्षक 2 सहायक निरीक्षक 


शिक्षा विभाग 

] उपन्सहायक निरीक्षक 

2 हाई स्कूलो तथा वैसे ही शिक्षा सस्थातों के अतिरिक्त राजकीय विद्यालयों के 
प्रधानाष्पापकगएए ५ 

भारसाधक पुस्तकाध्यक्ष, महाराजा भार्दजनिक पुस्तकालय, जयपुर । क्गिजार्ज पचम 
रजत जयस्ती पुस्तकालय, बीकानेर और सुमेर सावेजनिव पुस्तकालय, जोधपुर । 

4 ममस्त राजकीय सस्थाप्रा के प्रध्याषफ 5 अधीक्षक शारीरिक शिक्षा 6 चिकित्सा 
अधिकारी 7 समाज शिक्षा झ्रायोजक 8 शोबरबीयर 9 उप-प्रघानाचायं, कला सर्यान, जयपुर 
0 शारीरिक शिक्षक ॥] प्रथोगशादा सहायक 2 निदशक 3 झाशूलिपि शिक्षक 4 चम 
प्रसाधक ]5 कलाकार 6 उच्चान पर्यचेक्षक 7 सपग्रहपाल 8 म्ेसमैन 9 सैँवशन बटर 


20 संस्कृत सहाविद लय में प्रध्यूपक 2] शिक्षा प्रसार अषिकारी 22 सहप्यक शारीरिक शिक्षक 
23 सगीत एवं नुस्प शिक्षक 24 बायलित बादक 25 तबला शिक्षक 26 बस ड्राइवर 27 मैट्रन 
28 यात्रिक भौर मिस्त्री 29 सन तक महाविद्यालय के पुस्तकाध्यक्ष 30. सहायक साम्यित' 


3६ सगझक 32 प्रदतक भधिकारों 33 सहायक प्रवतक अधिवारो 34 हानरी अधिकारी 
35 सभागीय पुस्तवाध्यक्ष 36 मैंटून 37 प्रूफ रीडर! 
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नोट -- () 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


नोट - () 


(2) 


(3) 


(4) 


राजस्थान सो सी ए रूत्स अनुगूची (सर) 


शसिव वरिष्ठ प्रध्यापक प्रमाणपत्ञ, प्रशिक्षण विद्यातय मे सहायक अध्यापकों को 
सम्मिलित करते हुए अप्रशिक्षित स्नातक, प्रशिक्षित रतासत ग्रेड के घ्ध्यापक के पद- 
घारको के सम्बन्ध मे भाग 3 तथा नियम 5 () में विनिदिप्ट शक्तिया उनमे 
अन्तविध्ट उपवन्धों में अध्यधान उप-निदेशक शिक्षा बिभाग को होगी। 
मैट्रिक प्रशिक्षित मैट्रिक, अग्रशिक्षित इन्टर भौर प्रशिक्षित इन्टर ग्रेड वे अ्रध्यापतो 
से पदधारको मै सम्बन्ध मे भाग 3 तथा नियम 35 (]) में निदिष्द शक्तिया, 
उबमे भन्तविष्ट उपनन्धों के भ्रध्यधीन, विद्यालय निरीक्षदों में (जिता भारमाधव 
विद्यालय उप“निरीक्षको को सम्मित्रित करते हुए) होगी। 
कन्या विद्यालया वे अप्रशिक्षित तथा प्रशिक्षित इस्टर ग्रेड के भ्रध्यापकों के पदघारकों 
के सम्बन्ध में भाग 3 तथा नियम 5 (।) से बिनिदिष्ड शक्तिया, उनमे भ्रस्तविष्ठ 
उपबन्धों के अध्यबीन सहायक निदेशक शिक्षा विभाग (महिला) में निहित होगी ॥ 

नया विद्यालयों के मैट्रिक पोर प्रशिक्षित मैट्रिक ग्रेड के अध्यापवा वे पद धारकों वे 
विपय में भाग 3 तथा नियम 5 (7) में विनिदिष्ट शक्तिया उनमें अन्तर्विष्ट 
उपबन्धों के अध्यधीत विद्यालय उप-विरीक्षिका को हांगी । 
शिक्षा प्रसार अधिकारियों के पदधारकों पर परिनिन्दा भौर बिना भावत्रित प्रभाव के 
दो से भ्रनधिक वेतन वृद्धिया रोव' रखने की शाह्तियां लगाने की शक्तिया सम्पृषत 
विद्यालय निरीक्षक को होगी । 
पाली 3 मे शिक्षा विभाग शीर्षक के भ्रधीन मंद 4 को ताराकिति कर देना 
चाहिये । 
प्रशिक्षित इन्टर, अप्रशिक्षित स्नातक और प्रशिक्षित स्नातक भ्रध्यापकों के पदधारकों 
के स“बन्ध मे भाग 3 में विनिदिष्ट शक्तिया उनम श्रन्तविष्ट उपबन्धों के भ्रध्यधीन 
उप-निदेशक, शिक्षा विभाग को होगी । 
मिडिल, प्रशिक्षित मिडिल, मैट्रिक, प्रशिक्षित मैट्रिक प्रौर अप्रशिक्षित इन्टर ग्रेड के 
अध्यापकों के पदधारको के सम्बन्ध मे भाग 3 में निदिष्ट, शक्तिया, उनमे प्रस्तविष्ट 
उप बन्धो वे अध्यघीन, विद्यालय निरीक्षको मे (जिला भारसाधक विद्यालय उप 
निरीक्षको को सम्मिलित करते हुए ) होगी । 
कन्या विद्यालया मे मैट्रिक, प्रशिक्षित मैट्रिक भौर अप्रशिक्षित इन्टर ग्रेड के प्रध्यापको 
के पदधारका के सम्बन्ध में भाग 3 मे निर्दिष्द शक्तिया, घतमे, श्वल्तविष्द सप्यधो 
के अध्यधीन, सहायक निदेशक शिक्षा विभाग (महिला वर्ग) को हागी । 
कनंया विद्यालयों मे मिडिल ओर प्रशिक्षित मिडिल ग्रेड के भ्रध्यापको के पदधारकों के 
सम्मनस्ध मे भाग 3 से निर्दिष्द शक्तिया, उनमे अन्तविष्ट उपबन्धों के अध्यधीन, 
विद्यालय उप निरीक्षकों को हागी । 

पुरातत्व मन्दिर (राजस्थान श्रोरियन्टल रिसर्च इन्स्टोड्यूट) 


4 कनिष्ठ अनुसघान सहायक 2. सर्वेक्षक 


वन जिसाय 


. सौमाकन रेंजर तथा उप-रेंजर, घास श्रक्षेत्र को सम्मिलित करते हुए रेंजरगणा 2 उप 
रजरगण 3 प्रशिक्षक, कोटा वन विद्यालय 4 मुरय रक्षक 5 हृवलदार 6 बनपाल 7 नोकेदार 


अर्गेक्षक 40 नवशपनवीस ![ अमीच 2 भोवरसियर | 
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गेरेज विभाग 

], ड्राइवर सहायव ड्राइवर, मोटर ड्राइवर, ट्रक ड्राइबर, ट्रैक्टर ड्राइवर को सम्मिलित 
करते हुए 2 फोरमैन 3 बिजलौवाला 4 यात्रिक 5 फ्टिर 6 यात्रिव निरीक्षक 
नोट'- (]) इन मददो का वर्गीकरण अस्य विभाग डे वैसे ही पद घारकों पर लागू होगा। 
नाट -- (2) (।) यात्रिक, (2) फ्टिरो, (3) बिजली दालो, (4) ड्राइवरों को नियुक्त करने 

और "निनिन्दा एवं उनवी वेतन वृद्धिया रोक रखने वी शार्तिया लगाने वी शक्तिया 
मुस्य प्रधीक्षर, मोटर गेरेज जयपुर को हागी । 
सार्वजनिक निर्मारा विभाग (सिंचाई) 

) भहायक क्षेत्र घरभियन्ता 2 संगणाक $ प्रावकलनवार 4 नवशानवीस, सुरूष नवशानवीस, 
वरिष्ठ नवशनवीस, कनिप्ल नवशानवीस और सहायक नक्‍्शासवीस वो सम्मिलित बरते हुए $ अनु- 
रेजक 6 ओवरमिण्र 7 सर्वेक्षक वरिष्ठ एव कनिष्ठ सर्वेक्षण भो सम्मिलित बरते हुए 8 पर्यवेक्षक' 
9 आयोजता प्रभिलेखापाल 0 फंरो मुद्रक एवं फोरमैन । सबविस फोरमैन ]2 यात्रिक फोरमन 
3 प्रशिक्षक 4 मुख्य सकेतकार तथा सकेतवार 5 जिलेशर तथा नायब जिलदार 6 डिप्टी 
पलेक्‍्टर ]7 यात्रिक एवं विद्यूत ओवरसीयर ]8 अनुसवान सहायक 9 मुख्य प्रयोगशाला सहायव 
20 प्रयोगशाला सहायक 2) ओवरसीयर 22 नहर तहसीलदार 23 ज्षेत्र सहाय» 24 मिट्टी 
विश्नेषन 25 प्रेक्षण 26 मिस्त्री 27 श्रसिक कल्याण निरीक्षव । 


नोट (]) ओवरसीवर ने पद के घारकों पर परिनिन्दा और बिना आकलित प्रभाव के दो से 
अनृधिक वेतन बुद्धिया रोक रखने वी शास्तियां लगाने करो शक्तिया सयुक्त अधिशामी 
अभिवन्‍्ता, मिंच।ई को हागी । 

(2) भाग 3 ओर नियम 5 ।]) में विनिदिष्द शत्तिया, अपर मुख्य भ्रभियन्ता, सिंचाई के 
प्रभाराधीन परिमण्डनो मे प्रघीनस्थ सेवाओ के पदों के सम्बन्ध मे, अपर मुख्य अभि- 
यसन्‍्ता, सिंचाई को हागी। 

सहायता एथ पुनर्वास विभाग 

] तहसोलदार 2 महायक ग्राम पुनर्वास अधिवारी 3 ऋण निरीक्षक 4 पर्यटक निरीक्षण' 
# भायब तहसीलदार 6 विक्रय निरीक्षक । है 

समाजे फल्याण विभाग 

£ सहायव अनुसधानाधिकारी 2 सहायक प्रच।राधिकारी 3 सहायक सारियक अश्रषि- 
बारी 4 फोटोग्राफर एवं कलाकार 5 कब्याण एव पूनर्वास निरीक्षक 6 लेख। निरीक्षक 7 प्रचार 
सहायक 8 कल्याण कर्मी 9 कल्यारा कमिणो ॥0 प्रोबरसीयर एवं नक्शानवीस ] प्रचारक 
32 चालक 3 भुरूष निरीक्षण 4 वरिष्ठ गड़ निर्माण निरीक्षक 5 उद्योग निरीक्षक 6 विद्या- 
लण पर्देक्षक ॥7 गृह निर्माण निरीक्षक 38 कुप निरीक्षक 9 वैद्य 20 कम्पाउण्डर 2] छात्रा 
अप अधीक्षक २2 छात्रावास अधीक्षिकां 23 सिलाई शिक्षण 24 बढ़ईगिरी शिक्षक 25 जूता 

णि निरीक्षक 26 बास एव बेंत निर्माण शिक्षण 27 इृषि शिक्षक 28 लोहारगिरी शिक्षक 
29 बुनियादी प्रशिक्षक (बुनियादी विद्यालय) 30. शित्प विद्यालय प्रध्यापक 3] अध्यापक 
32 सहायक अ्रधीक्षक 33 महिला कल्याण अधिकारी 34 जिना समाज कल्याण अधिकारी 35 
पच्वेषक' (क्षेत्र सर्नक्षण) 36 परिवीक्षा श्रधिकारी 37 सहायक महिला कल्याण अधिकारी 38 
अधीक्षक, परवर्ती सवा गुहउद्धारयुड|भिक्षुगृह और चूद्ध एवं प्रशक्तता 39 प्रधानाध्यापक, सर्दीफाइड 
“ईल 40 सह यक अवीक्षक, परवर्ती सेवा गृह उद्धारगृह|भिक्षगृह/जिला आश्रालय और श्रनाथधालय 
4 सहायक परिवीक्षा अधिकारी 42 कल्याण अधिकारी (कारावास) 43 अन्वपणकर्तता (गुड़) 

सार्वजनिक निर्माण विभाग (मवन एव सडक) 

] ग्रभियालिक अधोनस्थ, वरिष्ठ एव कनिप्ठ 2 प्रावकलनकार 3 सगशार 4 नवशानबीस, 
पुख्य भकशानवीस वरिष्ठ नक्शानवीस, कनिष्ठ सक्शानवीस झ्ौर सहायक -नक्शानवीस को सम्मितित 
पते हुए 5 फैरोग्ेन 6 कारखाना पर्यवेक्षक 7 कारखाना फोरमैव 8 जल निरीक्षक 9 मीटर 
पिरीसक 0 सीटर पढने वाला प्रयोगशाला सहायक 2 फिल्टर एटेण्डेण्ट ]3 पम्प एटेण्डेप्ट 


46 |] राजस्थान सी सी ए रूल्स झनुसची (ख) 


4 अनुरेसक 5 उद्याना वे निरीक्षक 46 सहायक उद्यान तिरीक्षक ॥7 कामुनी सहायक 8 
सहायक वास्तुविद 9 सहायक सांरियक 20 मिस्त्री 2] पम्प चालक ! [22 भौतिव वेज्ञानिक 
23 रसायनिक वैज्ञ निब 24 प्रयोगशाला चावक] । 

मोट ओवरसियर के पदधारवों पर ०रिनिन्दा और बिना आवलित प्रभाव के दो से धन- 

डिक वतन वृद्धिया रोक रखन की शास्तिया लगान की शक्ितया संपृषत अविशासी 
अभियन्ता (लाक निर्माण विभाग, भवन एड सडक) सशक्त हागें। 
श्रम विमाग 

] निरीक्षक 2 भ्रन्वेषक 3 सारियक सहायक 4 संगणक्ा 5 नवशानवीस 6 शिक्षक, 

प्रौड़ शिक्षा २ [7 महिला दर्जी] । 
जौल विभाग 

] जेलर 2 उप जेलर 3 नायब जेलर 4 मुख्य महाप्रहरी 5 मंद्रन 6 मुस्य प्रहरी 
7 कारखाना मैनेजर 8 सहायव फंबट्री मेनेजर 9 भ्रध्यापक ]' मुख्य १म०/जीटर ] वम्पोजाटर 
]2 मुद्रक 3 निरीक्षक जेल एवं बन्दी!-ह 24 वम्पाउण्डर ]5 नस दाई 3[6 वाडइर !7 
डायर (रगरेज) 8 खाती (कारपेल्टर) 9 लोहार 20 चर्म शिक्षण 2] दर्नी]। 

राजस्व, उपनिवेशन, बन्दोयस्त एथ भू भ्रमिलेख विभाग 

१ नायब तहसीलदार 

नोट--इन पदो के धारका वे सम्बन्ध मे कायलियाध्यक्ष भ्रपने धपन जिले के जिवाधीश 

4 [तथा उपनिवेश विभाग में उपनिवश भायुक्त] हागे। 

2. सहायक भू प्रभिलेख झ्रधिकारी 

नोट- इन पदो के घारका के सम्बन्ध में कार्यालय अध्यक्ष निदेशक भू-अभिलेख होगा। 


3. बन्दोबस्त विभाग के वार्यालय में निरीक्षक या पडतालक 

4. निरीक्षक भू-प्रभिलेख विभाग 

5 मुख्य नवशानवीए तथा नक्शानवीस 

6 सीमा निरीक्षक 

7 सदर कानूनगो, सहायक सदर वातुनगों तथा का्यलिय कानूनगो 
58 [सदर मु'सरिम] 

9 


सह।यक कार्यालय कानूनगो 0 वरिष्ठ सीमा निरीक्षक ]! राजस्व लेखा निरीक्षक 
2 अनुरेखफ़ 3 फोरमैन 4 तहसीलदार 5 सहायक बनदोवस्त अधिकारी (रा त से ) 
टिप्पणी --तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार के पदों को घारण करन वाले व्यक्तिया के 
सम्बन्ध में “परिनिन्दा तथा वेतन बृद्धिया रोक रखने” सम्बन्धी शास्तिया लगाने 
की शक्तिया सम्बद्ध जिलो जहा कि वद्द घटना घटी हो, जिसके सम्बन्ध से 
शिकायत को गई हो, के क्लेक्टरो को होगी । 
रजिस्टर शन एज स्टाम्प विभाग 
]। उप रजिस्ट्रार 
स्थानीय निकाय निर्देशालय 
4 सहायक प्रादेशिक निरीक्षक 
चिकित्सा एड जन स्वास्थ्य विभाग 
(क) चिकित्सा एथ जन स्वास्थ्य विभाग 
] सहायक अधीधक, चिकित्सालय 2 सहायक औपध रसायनज्ञ 3 सहायक परिचारिकाए 
4 सिस्‍्टर भौर जूनियर सिस्टर 5 नस तथा नर्सदाई दाई जिनम मेल नर्स सम्मिलित है 6..कम्पाउप्डर 





3 स एफ 3(8) कामिक/क-3/दिताक 26 2 -76 द्वारा जोडे गये। 

2 स्‌ एफ 3(4) कामिक/क-3/75 दि० 28-]-976 द्वारा जोडा गया । 
3 7४ 3(]) ९८ (& ॥7[] 75 दि० 0 3-75 द्वारा जोड गये + 

4 स० 3 (9) कामिक/क-3/75 द्वि० 28 -7976 द्वारा सशोधित | 


भनुमूची (ख) अनुशासन एव राज्य कमचारी [47 


7 औषधकारव 8 तवनीशन 9 एवस र सहायक 0 प्रचार सहायक ] कलाकार ]2 महिला 
स्गम्थ्य अधिकारी 3 प्रयोगश'ला सहायक ]4 मिडीया मैन 5 स्वास्थ्य निरीक्षक 6 सफाई 
निरीभव' ]7 मलेरिय, सर्वेक्षण 8 स्वास्थ्य वीक्षक 9 टीका लगान वाला 20 मिस्त्री 2! बिजली 
बाता 22 मिस्टर टयूटर 23 स्टाफ नस 24 मिडबाइफ 25 पद्यु आहत 26 फोटोग्राफर 27 
व्यावस्ताणिक थरापिस्ट 28 प्रतिमान कार 29 व्यायाम शिक्षक 30 मोटर मिणत्री 3] यूनिट भधि 
जारी मलरिया । 
(सो सवाई मा सिह झार्युविज्ञान महाविद्यालय 
] कनिष्ठ निदशक 2 सग्रहातयाध्यक्ष 3 पस्तवाध्यक्ष 4 व्ययाम शिक्षक 
नोट >-सकाई निराक्षकों के पटघारका पर * परिनिदा और बिना आव लित प्रभाव के दो स 
प्रनध्चिव वतन वद्धियों रोब रखने ” वी शास्तिया तगान की शक्तिया सपृक्त जिला 
चिवित्सा एव स्वास्थ्य प्रधिकारी को हागी 
परिवार नियोजन विभाग 
] परिवार नियोजन शिक्षा एवं प्रचार अधिकारी 2 स्वास्थ्य शिक्षा एव प्रसार अधिब्रारी 
3 स्वास्थ्य शिक्ष प्रशिक्षक 4 सामाजिक विज्ञान प्रशिक्षक 5 जन स्वास्थ्य नस प्रशिक्षक 6 प नि 
शहरो पसार शिक्षक 7 प्‌ नि ब्लाव प्रसार शिक्षबा 8 परिचर्या मिस्टर 9 स्टाफ नस 0 कस्पा 
उप्र थ 2 !! महिला स्वास्थ्य विनिटर |2 क्षत्र शिक्षक 3 फोटोग्राफर )4 कलाकार एवं 
फोगेग्राफर 5 दुँमरामेन 6 कम्पोजिटर ग्रेड | (भ्रक्षरयोजक) 7 वम्पोजिसर ग्रड |] 8 
प्राफ्सेट मशीन चालक ]9 सहायक आफ्सेर मशीन चासक 20 फोटो कलाकार प्राफ्सट प्रेस 2! 
हैनियो आफ्सेटर 22 डेववपर 23 बँमरा पो बलाकार 24 कलाकार एवं क्रपटमैन 26 प्रोजक्श 
निछ्ल 26 मंक्‍कनिक श्र ॥ 27 मंकनिक श्र ती 28 चालक एवं यात्रिका 29 चालक 
30 सहायक परिचारिका दाई 3] प॑ नि सवा सहयक 32 प नि पल्याणा कायकर्ता 33 प 
ति क्षत्र कायकर्ता 34 फोरम॑न श्र । 35 फोरमनस श्रे [[ 36 बिजली बाला 37. 54? 
>[टिप्पणी--परिनिददा की शास्ति अधिरोपित करने भ्ौर मद स |] से 54 व सम्मुख बताये 
गये पदधारक। वे सम्दन्ध में प्रसचयी प्रभाव से दो से भ्रधिक वेतनवृद्धिया रोकने की शक्तिया सबधित 
विभाग वे कार्यालय प्रध्यक्ष का हागी 3] 
खनिज एथ भू विज्ञान दिमाग 
। सर्दोक्षक 2 बिजली वाला 3 सप्रहालय सहायक 4 २सायनिक सहायक 5 प्यस्वा 
अग्राधक 6 यात्रिक 7 भाकड़ी पटिटयो की धान क॑ में नेजर 8 कम्प सर चालक 9 पधुर्वेक्षण ए्यवक्षक 
0 "म्प चालक [] ज़ेनेरेटर च लक 2 चत्टानवरमा चालक 3* वधक सहायक 4 रिगरमत 
45 सैवशन कटर 6 प्रनुरेखक ]7 कम्प्रेसर ड्राइवर 8 वेघक प्रथम श्रणी 9 वेधक द्वितीय 
श्रेणी 20 सहायक वेधक 2, खान सर्वेक्षक 22 साख्यिक सहायक 23 समणाक 24 खाम फोस्मन 
प्रथम श्रेणी 25 घन फोस्मैन द्वितीय श्रेणी 26 नवशानवीस प्रथम श्रणी 27 नक्‍शानबीस 
द्वितीय श्रेणी 28 क्षेत्र सहायक प्रथम शव शी 29 क्षत्र सहायक ह्वितीय श्रण 30 वरिष्ठ निगरा 
3] कनिष्ठ नियरां 32 वरिष्ठ प्रयोगशाला सहाथक 33 कनिः्क प्रयोगशाला सहायक 34 क रखाने 
का यात्रिक 35 बरमा यात्रिक 36 फ्विटर द्वितीय श्रेणी 37 जोप टकः एवं ट्रैक्टर डाल्वर | 


पुलिस विभाग हि 
3[] निरीक्षक कम्पनों भ देशक 8 प्रलिझ फोटोग्राफर 
2 उपनिरीक्षक 5 [सुपरवाइजर 9 फोरमेन साइस तबोस्टरी मे फोटेग्राफर/ 
वैज्ञानिक सहायक | 
उपनिरीक्षक/प्लादून प्रादेशक 40 तकनीकी सहाण्क 


सहायक उपन्रिक्षक (१ 5)  [! कनिष्ठ तकनीकों सहायक 
मुरप झारक्षी (सी (") ]2 सेकनिक 

आ्रारक्षी (कास्टबिल) 43 प्रयोगशाला सहायक अ घक 
चालक (ड्राइवर) 4 प्रयोगगाला एट डेट । 


] विस 3(]) नि (क3) 7] दि० 27 3 973 
2 [वि से एफ (3) कामिक (क 3) 75 दि० 2] 7 75] 
॥ कलश कि है पदक 66० हू की 2 5 6... 


च्यऊ प्र + ० 


अआे पा 34[59 


48 १ राजस्थान सी सौ.ए रूल्स भनुसूची (छ) 


टिप्परिया--नियम 5(॥) में वशित शक्तिया-- 
(2) पद सप्या 2 3 व 8 के लिए-निदेशक राण्य पुलिस बेतार/उप महानिरीक्षक को 
होगी 
(2) पद समस्या 4 5,6 7 के लिए-पुलिस श्रधीक्षक या उसदे! समकक्ष पदा घकारीया 
निदेशक, राज्य पुलिस बेतार को होगी । 
(3) पर सषय 2,3,]4 के लिए-निदेशक पृलिस फोरसेनिव प्रयोगशाला वा 
होंगी । 
(4) दण्ड सख्या () ; (7) व (॥) देने को शक्तिया-- 
पद सख्या ] कै लिए-उपमह्दातिरीक्षक/निदेशवा राज्य पुलिस बेतार में पद धल्या 
2,3,8 लिये पुलिस भ्रवीक्षक या समान पदाधिकारी में पद सल्या 9,0,] के 
लिये निदेशक, पुलिस फोरसेनिक साइन्स प्रयोगशाला में तथा पढ़ सख्या [3 [4 
के लिए सहायक निदेशक पुलिस फो वि प्रयोगशाला को हागी । 
(5) पद स 5 को निम्न श्रेणी, वेतनमान आदि में पदावेत करने तथा पद से 4,5, 
6, 7 को खड़स (3), (7) व (ए7) देने की शब्तिया भपर पुणब्चिस प्रभीक्षक 
(80.5 ९ ) को होंगी । 
(6) पद सझ्या 4, $, 647 को परिनिनदा का दण्ड देने की शक्तिया उप भ्रधीक्षक 
पुलिस|भ्रपर अधीक्षक/सहायक कमार्डेड/एजुटेन्ट को हागो। 
(7) भपर टिप्पणी 2 घ 4 मे सहायक महानिरीक्षक,कमार्डेट|प्राचां, प्रशिक्षण सल्यान 
भी सम्मिल्तित होंगे । 
[पपर पुलिस मद्दानिरीक्षक (सतर्कता रेलवे एवं पुलिस मुख्यालय) राजस्थान वो 
नियम 23 के भन्तगत पुलिस उपनिरीक्षकों एवं प्लाटुन क्माडरों की अपीर्न निर्णीत 
करने के भधिकार दिये गये हैं ।]" 
जन सम्पर्क निर्देशालय 
] फोशेग्राफर 2 डार्क रूम सहायक 3 कल्लाकार 4 यात्रिक एवं घातक 5 चालक 
6 मिस्त्री । 
अ्थ्रय॑ विज्ञान एम सांसियिकी विभाग 
 अधीनसूष साख्यकी सेवा के सदस्य 2 पुस्तकाध्यक्ष 3 मुख्य कलाकार 4 वरिष्स 
कलाकार 35 फोटोलिथों चालक 6 क्रतिष्ठ कशाकार 7 मित्री । 
टिप्पषी--विभिन विभागों के साथ सबग्न भ्रवीनस्थ साहियकी सेवा के सदस्यों को सावारण 
दण्ड वेने के झ्धिकार सम्बन्धित विभागाध्यक्षों में भी निहित होंगे। 
यातायात बिमाग 
5 ([| सहायक प्रादेशिक परिवहन भ्रधिकारी] 2 परिवहन निरीक्षक 3 परिवहन उप« 
निरीक्षक 4 सर्वेक्षण निरीक्षक 5 फोरमेन 6 ड्राइवर 7 यत्र निरीक्षक । 


वि० स० एफ  (क) (48) गृह (ग्र-) 77 दि 25-8 78 

2 [वि स० एक 3(3) नि क-3/72 दि 28--76] 

3 उपराकत क्र स 5कोवि स 3(3) तमि (क 3) 72 558 9 (48) दि० 25-5-76 
द्वारा हटा दिया । 

4 वि से एफ 39! कामिक (क 3) 74 दि० 27-3-75 द्वारा णोड़ा गया । 


अनुमुषी (से) अनुशासन एवं राज्य कर्मचारी [ 49 


विकास विमाग 
] महतवारी एवं प्रचायत प्रधिकारी 2, समाज शिक्षा अधिकारी 3. ओवरसियर 
4 झसर *5 महिला आहार प्रसार अधिकारों । 
पचायत विभाग 
॥ पचायत प्रसार भ्रधिकारी, प्रथम श्रे णी 
2 पचायत प्रमार प्रधिकारी, द्वितीय थणी 
चर्षेटक सुदिधएं विशएए 
] पर्यटन सहायक 2 वरिष्क स्वागतकर्ता 3 ड्राइवर 4 फण्डक्दर। 
चकवन्दी विभाग 
4 सहायक चकबन्दी यपधिकारी 2 मुत्सरिस 3 निरीक्षक! 
उद्योग विभाग 
] जिला उद्योग अधिकारी 2 सूचना झधिकारी (जिला उद्योग श्रधिकारी के रेक मे) 
3 श्रपीक्षक एवं डिजाइनर श्राटिस्ट 4 तकनीकी प्रधिकारी 5 तकनीकी व्यवस्थापक 6 प्राध्यापक, 
सम 7 विश्लेषक, रसायनिक प्रयोगशाला 8 व्यवस्थापक श्रौद्योगिक गम्पदा 9 प्रशिक्षक, बढरंगिरी 
]0 आधथिक अनुसधानवर्त्ता [] सारियक सहायक 2 भर्गेक्षण अधिकारी 3 डिजाइनर 
हेम्तशिल्पकला ]4 प्रधीक्षक लवण 5 उद्योग निरीक्षक 6 व्यवस्थापक, औद्योगिक सम्पदा 
जयपुर को छोड कर 7  निरोक्षण लवण 38 पर्यवेक्षक, कोटि भकन 9 प्रयेवेक्षक, चर्म 
20 तिरीक्षक, हस्तशिल्पफला 2] विद्युत कर्षा प्रशिक्षक 22 होजरी मास्टर 23 कन बुनाई 
24 रगाई मास्टर 25 डिजाइनर, हस्तशिल्पकला विकास वेरद्र 26 फिनिशिंग मास्टर 
27 राप्यनह्ष (शोर) 28 उद्योण जिस्तए आऋणिकरी 29 िरीक्षक बएट श्रोर झाए 
30 नकशानवोस, शोरा 3] निरीक्षक, कोटि अकन 32 मरम्मतकार बाट और माप 33 प्रशिक्षक, 
चमे जूता 34 सहायक निरीक्षक, बाट भौर माप 35, प्रयोगशाला सहायव' 36 भिस्त्री चर्म सस्यान 
37 मिस्त्री|पात्रिक रगरेज एवं भुद्रक 36 बुनाई प्रशिक्षण कुटीर उद्योग सक््यान 39 सद्दायक 
बुनाई प्रशिक्षक, कूटीर उद्योग सस्थान 40 दक्ष जुलाहा 4] यात्रिक 42 रगरेज 43 मिल्र 


44 प्रशिक्षक, मुड्डा एव बएण 45 प्रशिक्षक, मृदा बर्तन निर्माण 46 मिस्त्री 47 ड्राइवर 
48 बढई। 


विप्पणो--उद्योग प्रसार अधिकारियों को परिनिन्दा त्तवा दो से अर्नाधक वेतन वृद्धिया रोकने का दण्ड 
देने को शक्तिया जिला उद्योग अधिकारी को निहित होगी । 


मूल्याकन सगठन 
_ ] अनुसघान सहायक 2 अनुसघानकर्ता 3 गझुनावार 
अ्रधिकारी प्रशिक्षण विद्यालय 


१ व्यायाम एवं खेल-कूद श्रशिष्षव 


राजस्थान नहर मण्डल 
) स्टोर अधीक्षक 


25 2-3 
* झधिमूचना स एफ 3(8) डी को पी [ए-] 78, जो एस भार 73 दि० 3] जनवरी, 79 
द्वारा जोडा गया (राज० राज-पत्र भाग 4 (ग) ([) दि० 8-2-979 मे पृष्ठ 


457 पर 
प्रकाथित । हि 


$2 ] राजस्थान सी सी ए रूल्स अनुसूची (क) 


भेंड एवं ऊन विभाग 

॥ एहायक जिला भेड तथा ऊन अधिकारी 2 प्रगति सहायक 3 कृषि सहायक 4 प्रनु 
सधान सहायक 5 बिन निरीक्षक 6 प्रशिक्षक (क्तंन/श्रेणीवरण) 7 प्रयवक्षक 8 झोवरसियर 
9 नक्‍शानवीस 0 प्रक्षेत्र सहायक 4! श्रेणीकर्ता 42 पशुपाल सहायक 3 पशुपाल 4 यात्रिक 
5 चालक 6 ड्राइवर 7 मास्टर कतंव । 

दुग्धशाला विकास विभाग! 

4 सकतीकी सहायक 2 दुृग्धशाला विकास भ्धिकारी 3 पशुपालन प्रसार भ्रधिकारी 
4 कृपि प्रचार प्रधिकारी 5 महकारी इन्सपैक्टर । 

अभियोजन विभाग” 

॥ सहायक जन अभियोक्ता थेणी (2) 

टिप्पणी--उपरोक्त पदाधिकारियों को परिनिन्दा तथा वेतन वृद्धि रोकने के दण्ड देन के 
अधिकार सम्बन्धित डिस्टीक्ट मजिस्ट्रेट मे निहित हागे। 

2 सहायक जन असियोकता (श्रेणी प्रथम) झभियोजन विभाग के तिए नियम 4 मे 
वर्णित परिनिन्दा तथा वेतनवृद्धि रोकने क दण्ड देने की शक्तिया निदेशक, श्रभियोजन राजस्थान को 
प्रत्त की गई है? । 

आ्रायोजना (गेज़ेटयर्स) भ्रनुसधानकर्ता विभाग 

2 शोध नहायक (वरिष्ठ) 2 ग्रुप्त सदेशक (डीसाइफरिस्ट) 3 शोध सहायब' 4 कनिष्ठ 
शोध सह/।यक 5 अनुसधानकर्ता (फील्ड इन्वेस्टीगेटर) । 

भूमि एवं मत्रेन कर विभाग? | विधिक सहायव 2 कनिष्ठ श्रभियन्ता|ग्रधिदशक 3 वरिष्ठ 
प्रारूपकार 4 निरीक्षक श्रे 25 ट्रेसर (रेखाक्रक) 6 बाहन चालक 7 फोरमैन । 

टिप्पणी-क्र स 24४ के सम्बंध में परिनिन्दा, दो वेतन वद्धिया तक बिना सचयी प्रभाव 
से रोवने, सरकार की किसी कानुन या आज्ञा की अवहेलता या लापरवाही स हुई हानि को पुणात या 
मशत वेतन में से बसूली करने के दण्ड देने की शक्तिया सहायक निदेशक म निहित हागी । 

अल्प बचत एवं लाटरी विमाग? 
4 प्रचार सहायक 32 ड्राइवर 3 आपरेटर (प्रचालक) 


“राजस्थान लोक्सेवा श्रायोग”? 
हे 


4 चालक । 
]. शस॒ एफ 3 (5) का्मिक/|क-3/75 दि 9--76 द्वारा जोड। गया। 

2. [विस एफ3 (2) का (क-3) 76 ७57४ 4! दि 5-7-76] 

जिस एफ 3(4) कारमिक/|क-3/77 एस ओ 35 दि 5-4-77 द्वारा, जा राजपत्र में 

दि. 27-4-77 को प्रृ 29 पर प्रकाशित दुई ] 

एफ 3 (3) कामिक/क-3/76 दि 5-7-76 

[वि से एफ 3 (84) वा (क-3) 76 6 80 46 दि 23-7-76] 

एफ 3 (6) कामिककि-3/77 0870 दि 9-5-77 

त८- | [8)॥ <-3५5०.. ०० ३२ खिल (१ ९एर ३॥]9> ८. 
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पनुदपी (3) अनुशासन एवं राज्य कमचारी [53 


अनुसूची (3) लिपिक वर्णीय सेवाए' 


समस्त विभागों सें निस्लत्निप्तित प्रयर्यों के पदधारन करने वाले जैसे :-- 


* |, जिला राजेस्व लेखाकार झौर तहमील राजस्व सेयाकार 2 भहलमद, वरिष्ठ, कनिष्ठ 
शथद्य महायक प्रहलमद 3. लेखासिपिक और कनिष्ठ लेसः लिपिक 4. सेस' संकलनफर्ता 5. सहामक 
जिममे राजस्व महायक, न्यायिक सहायक, सपापना सहायक, विविध सहायक एवं आयोजना सहामक 
मम्पितित हैं 6 प्रदेश, चिद्टियात लिपिक 7. अवेध्षा लिपिक 8. सभागीय भयेक्षक को सम्मिलित 
कमते हुए ध्रकेक्षक 9, (वल लिविक 0, बिल्टो लिपिक ], जिल्दसाज 2 खजान्वी एवं सहायक 
साली 3, विधिक जिसमें दौवानी लिपिक, फोजदारी लिपिक, विविध लिपिक, प्रपील लिपिक, 
निगगनी लिपिक, भ्रग्नेजी लिपिक सम्मितित्त हैं। 4. गणता येत् चालक 5. शिविर लिवियः 
6 मूपीकार 7. सेक्लनकर्तता जिसमें निदेशक जिला ग्जेटियर्म के मुख्य संकलनकर्तता भी सम्मिलित 
हैं 8, प्रंतरंग लिपिक 9, नक़लनवीस 20, कोर लोगिय लिपिक 2). पदल लिपिक 22, डावा 
जिपिक २३3, प्रे पण्ठ लिविक 24. डायरी लिपिक 25. समाग्र लिपिक 26. झ्थापना लिपिक 27. 
आबकारी लिपिक 28, प्रक्षेत्र लिपिक 29. विलोपित 30. क्षेत्र सहायझ 3. सैन्य लिविक 32. 
फर्तीचर लिविक 33, गजधर 34. राज-्पत्र लिपिक 35. मुख्य लिपिक 36. जनगशना विभाग मे 
निरेक्षक 37 सुिया निरीक्षक, छं गो एवं भ्रावकारी विभाग के उप-िरीक्षक तथा सहायक निरोक्षक 
38, उपकरण लिप्रिक 39. कनिष्ठ लिपिक 40. खाता जमाबर्दी लिपिक 47, भ्रभिलेस लिपिक 
42 शदान एवं प्रेपण लिपिक 43, कार्यालयों के पुस्तकाध्यक्ष या प्रस्तकालय लिपिक 44. अनुसूची 
(|) या (2) में बरणठ पुस्तकालपो के अप्िरिततः पुस्तक लगे के पुस्तकाध्यक्ष, सद्गायक पुस्तकष्थ्यक्ष , 
शाला पुस्तकाध्यक्ष, सदर्भ पुरतकाष्यक्ष 45. छुट्टी बार्क्षत लिविक 46, सदर म्‌ सरिम को सम्मिलित 
करते हुए मु सरिम 47. सु शी एवं मुख्य मु शी 48. मोहरिर 49. घुकहम 50. नाकेदार 5. 
नाजिर 52. कागज विशेषज्ञ, सहकारी विभाग का 53, पासंल लिपिक 54. पटवारी 55. बेतन 


लिपिक 56. पेंशन लिपिक 57. विभागाध्यक्षों अथवा कार्यालयाध्यक्षो के निजी सहायक जो विभाग 
के सवर्ण से सवचित नही है । 





सोद:--मद 57 के पद घारकी के सदघ में कार्यालयाध्यक्ष सर्म्भधत विभागाइपक्ष होगा 

38. वैशकार भौर कनिध्ठ भ्रथवा सहायक वेशकार 59 यालिका लिपिक 60 #,करीइर 
6[, जनसम्पर्क निदेशालय में निम्नलिखित पद --जाच श्रधिकारोी समाचार सम्पादक, समाचार 
सहायक, पत्रकर, संदोक्षक, उत्तादव अधिकारी, व्य|स्याता 62. पेशकार एुईं मुझ पेषाकार 63 
प्राप्ति लिपिक 64, अभिलेखपाल भहायक अभिलेखपाल तथा अभिलेख लिपिक 65, प्रत्यपेण लिपिक 
66. रोजनामचा लिपिक 67. शाखा प्रभारी और शाखा लिपिक 68. वरिष्ठ लिपिक जिसमें जागौर 
विभाग के निरीक्षक सम्मिलित हैं 69, लेखन सामग्री लिपिक 70 सामख्यिकी लिपिक 7/, झाशुलिपिक 
72. माल पढतालिया 73, भण्डारी तथा सहायक अण्डारी 74. उपसभाग लिपिक 75. भ्रयीक्षक 
अहा भ्रधीक्षक, अनुभाग अधीक्षक, जिसमें कार्यालय शभ्रवीक्षक एवं पजीयक मंगनीराम बॉगड 
इन्जीनियरिंग महाविद्यालय, जोघपुर सम्मिलित है | 76 पर्ग्रवेक्षकगण 77 सारणीकार 78. समय- 
पाल और सह्यक समयपाल 79 कार्यालयों के अनुवादक 80. यात्राब्यय लिपिक 8. कार्यालयों 
कोपाध्यक्ष , सहायक कौपाध्यक्ष तथा कनिष्द कोपाध्यक्ष 82 टकणुकर्ता 83. भाषा लिपिक 84 


54] राजस्थान सी सी. ए रूल्स प्रनुमूची (3) 


लेखक 85 ग्राम सेवक 86 महाफ्जिन 87 उप फ्जीयक, विभागीय परीक्षाएं लापित 88 टिब्रिर 
बाबू एवं कण्डक्टर, राजकीय परिवहन सेवर, सिरोही 89 देव यान विभाग वे मैनेजर प्रथम तथा 
द्वितीय श्रेणी *+90 दारोगा, प्रथम तथा द्वितोय श्रेणी 9] श्रोहदेदार, प्रवम तथा द्वितीय श्रेणी 
92 महन्त, प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी 93 मुखिया, प्रथम तया द्वितीय श्रेणा 94 पुजार प्रथम 
तथा द्वितीय श्रेणी 95 ग्रोस्वामी प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी 96 सहायव से [दक 97 संवाददाता 
98 बरिष्ट प्रूफरीडर 99 निदेशक, इृपि विभाग के निजी सहायवा 700 भण्डार पयवक्षक 0! 
खेल-कूद पर्यवेक्षक एवं सहायक 02 परयवेक्षिका 703 महिला दर्जी 04 निरीक्षक, भण्डार एव 
लेखा 205 भ्रमीन १06 टेवीफोन चालक ]07 चकबदी विभाग के सर्नेक्षक 08 मार्गदर्गेक 
09, कनिष्ठ स्वागवर्कर्त्ता 270 कारिदा ]]] सचिवालय झ्ौर राजस्थान लोक सेवा ग्रायोग 
कार्यालयों के शाखा अधिकारी ]2 लखा निरीक्षक 3 भप्रभिलल सहायव ]4 प्रन्वेषत 
4]5 रिक्राई अटेंडेंट 6 छटाईकर्ता व7  परिरक्षण सहायक ]8 प्रयोगशाला सहायक 
9 मुख्य अनुवादक सचिवालय 20 लोक निर्माण (भत्रन एवं सडक) विभाग में प्रशासन 
सहायक 2] भेड ऊन कायालय में मास्टर कतंव 22 प्रशासनिक सहायक ]23 मुरप्र श्रनुबदक 
24 सहायक मुख्य अनुवादक 25 साक्षर प्रठेड? +-26 देखभालवर्ता | 





(94 से 96 देवस्थान विभाग के पद हैं। 
+[दिं. 6.0,78 को जोडा गयात 


हनूगूरी (4) प्रनुशासन एज राज्य कर्मचारी [ 55 


5 ग़ों ड़ ० 
च्च णीं सेचाए 
अनुसूची (&.) चतुथ श्रण ए 
अनुसूची --(3) 
अप्रत्त विभागों में निर सलिहित श्रेसा के पदधारण करने वाले, जैसे-< 


] शिह्पक्ार (बोहार, बढई, कलाईगर, खरादी, रगसाज भादि) 2 अटेडेट जिसमे जैलेरी 
फेंडेट, बाई अरटेब्ट, अस्पताल अर्टेडेंट रिपिटर अर्टेंडेंट, सब स्टेशन अर्टेडेंट सम्मिलित है 3 नाई 
4 भारकदाज 5 भिश्तों 6 जिल्दमाज तथा सहायक जिप्दसाज 7 बोहरिया है बाय जिसे 
आइ री वाय, देवोफोन बाय बर्ड बाय, पैद्रोव बाय सम्मिलित हैं 9 बडल उठाने वाला ]0 पा 
गैर । गाड़ीवान ]2 गाडी चालक 3 चवालिया 74 चौकीदार 45 जरीबी 6 शिनेमा 
कमबारी 47 बलोनर 8 उसाइया 9 कुदी 20, दफेंदार 2 दफपतरी 22 दाई या मिड वाध्फ 
23 इ'क ले गाने वाला 24 ड्रेसर 25 फर्सश 26 फ्ल्टिर चालक 27 माली (हाली, माली, 
28] प्रादि] 28 मैगमे” और गैंगमन 29 गेट पास चैकर 30, द्वारगाल एवं गेट सार्जेल्ट 3 
पहरेशर जिसमे कोप रक्षय वन रद्ाक, भ्रापेट रक्षक तथा रिजर्व रक्षण सम्मिलित है । 32 हरकारा 
33 मददगार 34 ह)ग्रदवा!क 35 जमादार 36 कावडिया 37 खलासी 38 श्रमिक जिसमे स्थापी 
श्रमिक तथा कृशन श्रमिक सम्मिलित है । 39 लिफ्टमैंस 40 लाइन बेलदार 4] भेद एवं हैहमेट 
42 जोषित 43 भोतिया 44 तिगरा और विंगरानेदार जिसमे सहायक निगरा तथा निग्रानेदार 
सम्मिलित हैँ 45 अ्रदंली 46 वेष्टक 47 पँदल 48 प्रहरी 49 चपरासी 50 बस्ताबरदार 54 
गे जमादार 52 शहना 53 शिकारी 54 सवार जम्त साईक्लि सवार ऊट सवार, सुतर मवार, 
प्रेह सदतर डाक सवार 55 ग्रेहतदर 56 सईस 54 दर्जी 58 टर्नेकी एवं सहायक रनक 
49 प्रहरी 60 वाडर्मट 6] घोवी 62 जतघारी 63 कमान 64 चरवाहा 
65 डील 66 मूर्ता 67 भण्डारी 68 कदर 69 मशालची 79 कोबारी 
7. स्टीवड या खानसामा 72 आददार 73 शक्‍करची 74 बकर 75 बरा 26 बलदार 
गए बायवर अटडेंद 78 सोशिति 79 खन रक्षक ४० पापोशा ह] लापित ४? पहरायती 
83 सरवश ४4 ट्िनमैन 8५ जापित 8 कोठार सेवक 87 गद्टी घनाने बाता 58 भोचो 
89, लोषित 90 लश्कर 9) सक्लाई परयवक्षक 92 सिनेमा चालक 93 ने दर ड्योढी 94 नादर 
खिड़की 95 दरवान 96 हजारो 97 नेवगन 9९ भष्डार कम बारी99 गाडी निर्माता 400 साचागर 
0], बल्वेमाइजर 02 कलईसाज 03, वैंटरोमेन 04 मोची 05 रगसाज "[706 कोस्यारी 
307 भण्डारी 03 सत्रडिया 09 तोपलानी 0 अपिपेकी [[] बाजभोगी 2 शुभचिस्तव 
43 रसोइया |[4 टहलबा ॥]5 क्रापटिया ]6 वीतंनिया 7 चोबहार ]5 हरकारा 
9. पोशावी ।20 जलघड़िया] 2] भ्रवधाता ]22 कर बमूल करने बाला 23 सहायक भडारी 
(24 यत्रपान ]25 प्रक्षेत्र सेदक [26 मु्य हलवाला 27 हलवाला 28 मद्या 429 हेडमैंट 
(देवास!) 30 घोदी 3] आदेंशिका वाहक 32 लोपित 33 लोषित ]34 सहायक बुनाई 
भास्टर, परिसज्जक, सूत चुनाई सहायक वॉयलस्म्रेंन 35 चमडेवाला 36 हुलार 37 प्रोजेक्ट 
चाबक 38 ग्रेज रीडर 39 प्रयोगशासर सवाहत (शिक्षा विभाग) ]40 प्रयोगशाला सेवक 
(शिक्ष विभाग) [4 लोहार |42 लोपित ]43 सरादी ॥44 बाजादाला ]45 मारणिगा 


किक क०-+न->+ नमन नीयपन-वपननयन+ पी नन- पन-पनन-न न नाना 
#06 से 20 तथा ।44 से 55 भ्वस्थान विधाण के पद हैं) 


56] राजस्थान सी. सी. ए रल्स अनुसूची (4) 


446 परखावजिया 447 बाडदार ।48 मुखिया 49 पुजारी 50 भीत रेया ]5] क्रापध्या 
52 देश का पोशवाद ]53 नयारची 554 प्रचारक ।55 शहनायची] 56 साड परिधारक 
57 ग्वाला तथा हाली 58 सहायव गेसमैन ।59 मेनुअल सहायक 60 मानचित्र पात 
6। फैरोमैन 62 डिजल बॉय 63 भारिक ]64 लश्कर 65 प्रयोगशाता बॉद ।66 मर 
(मरम्मत बरत वाला) 67 नौकापाल 6। एलममेन ॥69 की मैन 70 बांट वीपर ।77 
बाइलर मैन ,72 वॉँच एण्ड वार्ड स। 





अधिसूचना स एफ 3 (0) कामिक/(एनाा|78, जो एस. आर 74 दि 3! जनवरी, 


979 द्वारा जोडा गया, (राज राज-पत्र भाग 4 (ग) (7) दि. 8-2-979 म प्रृष्ठ 452 
पर प्रकाशित ॥ 


रे 


गण] अनुशासन एवं राज्य कमचारी [57 
परिशिष्द--क 
दिभागोय जात्ों के लिय झआादश प्रपत्र 
प्रा स 
[वियम 3 (।) (को के अस्ययत निलम्बत आज्ञा] 
रज्जस्यान सरकार 
विभाग 
झाज्ा 
कपावः द्विनाक / 
चूंकि 
[राज्य कमचारी वा नाम तथा पद] 

के विश्द्ध एक अनुशासन कायवाही करने का विधार दै|चल रही है 

2 अत श्रव राज्यपाल[निम्त हस्ताक्षरकर्ता राजस्थान सिविल सेवाए (वर्गीकरण नियन्रश 
प्रोर अपोक्ष) निषण क निष्म १३ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए | शी 

को त्त्कालिक प्रभाव से निलम्बित करते हैं । 
प्रनुशासन प्राधिकारी वा हस्ताक्षर एवं पद ॥ 

प्रतिलिपि श्री “ (निलम्बित कमचारो का नाम क्या पद) 
को प्र पित । निलम्दन वी अवधि में उतको देय पिर्वाह भत्ते के विषय में पृथक झादेश जारी दिया 
जायेगा ॥ 

५ अनुशासन प्राधिकारी । 











अपन्न स० 2 
[नियम 43 (॥) (ख) के अन्तगत निलम्बन श्राज्ञा] 
राजस्थान सरकार 


विभाग 
झा 
क्रमांक दिनाक. 7 


चूफियी ४ 7४ २ (राज्य क्मचारा का नाम तथा पद) 
के विरूद्ध फौजदारी दोपारोपण के विषय में मामला प्रस्वेषण|विचारण हो 
रह हैं। 
2 अत , अब राज्यपास्[विम्न हस्ताक्षरकर्ता शाजस्थान प्रिविल सेवाएं [वर्मकिस्य 
नियाजणु और अपील) नियम, के वियम १3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कथित 
श्री को तर्कालिक प्रभाव से निलोस्बत करते हैं । 


अनुशासन आाषिकारी का 3५ .. एवं पद] 
पृष्ठाकन ऊपर रिखे अनुसार 


60 | दाजस्थान सी. सी. ््‌, रल्स [ प्रपत्र 


# निलम्बन वापिस लेने के कारण निम्नलिखित है :--- 
प्रत्त: भव राज्यप्ात/निम्न हस्ताक्षरकर्ता एतद्‌ द्वारा कथित निसम्बन ग्रादेश को तत्कालिक 


प्रभाव से वापिस लेते है ! 
हस्ताक्षर" ** ९ ४ हे 


# यहां संक्षेप्र में कारण सिलिए। 
प्रतिलिपि श्री ४ हे कि हाल २ ००००० ***«+ (निसम्बित अधिकारी का नाम तथा पद) 
को प्रेषित । 
अनुशासन प्राधिकारी 





प्रपत्र संस्या 7 
[नियम 6 (4) के अन्तगेत जाच अधिकारी की नियुक्ति] 
राजस्थान सरकार 
«० «०० «*+ विभाग 
भाजा 
क्रमांक हक *० “० दिनांक ४ ४ हल न 


चू कि राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकिरस्थ, नियन्त्रण और प्रपील) नियम, 958 कै 
नियम ]6 के प्रन्त्गंत जांच श्री'** * *““के विरूद्ध की जा रही है 
(राज्य कमंचारी का सास तथा पद) 
2, भौर चू कि राज्यपाल|तिम्न हस्ताक्षरकर्ता का विचार है कि उसके विरूद्ध अरोपित 
भारोपो की जाच करने के लिए एक जाच भ्रषिकारी/जांच मण्डल नियुक्ति किया जाना चाहिये ! 


3, अत्त, भव, राज्यपाल/निम्न हस्ताक्षरकर्ता एतद्‌ द्वारा श्री” 
मा] ७०७ +++ *++ » ५ “सर्व श्री ""* *९ ०«* *« 


का (जाच पग्रधिकारी/जांच मण्डल के सदस्यगणों के माम तथा पद) को जाच मधिकारो/जांच मडल 








कथित थी' ३५ *०+ **० » के विरूद्ध आरोपो की जाँच करने के लिए नियुक्त करते 
हैं/करता हैं" ऐ 

बा अनुशासन श्राधिकारी के हस्ताक्षर एव पव 
क्रमाक''* #०९ ०१० ०+० दिनाक "** ७०००५ +१* **०० 


अतिलिपिं निम्नलिखित को प्रेषित की जाती हैं:-- 


(जाच झविकारी का नाम तथा पद) 





2. श्री ० 
(राज्य कर्मचारी का नाम तथा पद) * 
3. भग्वि सभ्वन्वित, यदि कोई हो । 


प्र] अनुशगासत एवं शज्य कर्मचारी [6 
प्रपत्र सें० है 
[नियम [६ के श्रन्तर्गत जांच अधिकारी की नियुक्ति] 
राजस्थान सरकार 
अप ८०+ ३०३ >+ू+० न पिच गे 
का हर दिनांक हट हा हे 
चूकि एवं थी हाल कनन्‍न+++ -+०++० (कर्मचारियों के चाण एवं पद) के विरूद्ध 





गजस्थान सिविल सेदाए (वर्गीकरण, नियस्त्रण और झपील) नियम, 4958 के अन्तर्गत जाच की 
जा रही है। 

2. और चू'कि राज्यपाल|निम्न हस्ताक्षरकर्ता के विचार से उनके बिएद्ध अरोपित आरोपो 
ही जांद करने के लिए जांच प्रधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिये 

3. अतः, अब, राज्यपाल निम्न[हस्ताक्षरकर्ता, राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण 
वियन्वण भौर भ्रशेल) नियम, 958 के लियम 8 के प्त्वयेत थी हे हनन हर नह +ह* ** 
जे (जांच अधिकारी का नाम तथा पद) को उनके विरुद्ध भ्रारोपित आरोपी की संयुक्त 
जाब करने के लिए नियुक्त करते हैं|करता है। कार्यवाही में कथित नियमों के नियम ।6 द्वारा 


निर्षारित कार्य प्रणाली का अनुसरण किया जावे । 
अनुशासन प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं पद 


क्रमांक *त *नन ज्ग्न दिनांक ७34 ०७७ ३०० +४* 
प्रतिलिपि प्रेषित है :-- 
(जांच अधिकारी का नाम तथा पद) 


(राज्य कर्मेचारियों के नाम तथा पद) 
3, भ्रन्ध सम्दन्धित व्यक्तियों को, यदि कोई हो + 











प्रपत्र सं० 9. 
(पिछले जाच अधिकारी के स्थान पर नए जांच अधिकारी की नियुक्ति) 
है राजस्थान सरकार है 


ननिनन ला + न विभाम 
आरा के 





ऋशांक 

आजा|भाजाय क्रमांक दिल विलय लानत क्‍लिट नल 
के मिलसिसे सें राज्यपाल प्रसन्न होकर|निम्न हस्ताक्षरकर्ता शी 
(जाम एवं पढ)।। हा हल ना नी नन भिभिनन लनननकौ ता ह। सम्बन्धित 
मामले|सामलों वी जांच बरतने के लिए जांच प्राधिकारी निमृक्ति करते है|करता हे, जो गतकालिक 


जब प्राधिझारी श्रो $९रा झुर्ण छोश दिया कया या। 
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कोई अभिवेदन करें तो उस पर, प्रश्वावित कायवाही करने से पृव, उनके द्वारा विचार किया छागगा 
ऐसा भ्रभिवेदन, यदि कोई हो तो लिखित में हो और झाप द्वारा इस पत्र वी प्राप्ति स पच्दह टिन म 
मिम्न हस्ताक्षरकर्ता को मिल जाना चाहिय। 


3 इस पत्र की एहुच भेजें 
अनुशासन प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं पद 





प्रपत्र 3 
(देजिए नियम 6 (2) 


राजस्थान सरकार 


विभाग 
लोक सेंवा श्रायोग स परामश करन के पश्चात श्र तिम झार्देश 
स० दिनाव 
श्री (नाम तथा पद) क विरुद्ध कतिपय भार या के ऋघार पर 
निम्न लिखित चाज बनाए गए थे । 
नतामाथ -- 


राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियन्त्रण और श्रपील) नियम 958 के प्रधीन उप 
मुक्त श्रभियोगो की समुचित जाच के पश्चात, राजस्थान लोक सवा प्रायोग से परामश करके, 
राज्यपाल महोदय ने तदनुसार निश्चय किया है कि आपको (यहा 
शाध्ति लिखिए) से दण्डित क्या जावे । 

राजस्थान लोक सेवा आायाग के पत्र की प्रति (जिसमे उहाने अपनी सम्मति लिखी है, 
आपके सूचनाथ शालग्न है । 

श्री को निवेदन हैं कि वह इस पत्र की पहु च भेजें । 


अनुशासन प्राधिकारी 





प्रपत्र 4 


[भारतीय दण्ड विधान एबं भ्रष्टाचार विरोधी प्रधिनियम के श्रन्तमत सरकारी कमचारी पर फोज 
दारी मुकदमा चलाने की स्वीकृति] 





प्रत्ञ तु अनुशासन एवं राज्य कमचारी 5 


वा कृत्य बरने हुए थ्री को साजिश में राकड 
(नाम तथा पद ) ४ 

बह (कशबुबस) मे गलत तथा फर्जी अ्रविष्तिया द्वारा विभिन्न पनराशयों बो विभिन्न व्यक्तिया एव 

अत्ाप्नो क नाम वितरण करना दर्शाया जो वास्तव में दितारित नही वी गई थी एवं कुल घनरांश 

हे जो इस प्रकार विभिन्न संस्थाओं को फर्जी वितरित ढों जाना बताई रुइ वह 

इबिक प्रविकारे द्वारा जपराधिक अपहरण (दुस्पयोग) की गई भौर कतिपय व्यय श्री न 

भी गत प्रयणित किये हैं, भोर 


2 चूक़ि राजस्थात सपकार/निम्न हस्ताक्षर्कर्ता के यह भी ध्यान में लाया गया है कि 
हरे: # जो थी स्टेट दक भ्राफ दिया से दिनाक” को भ्राप्त किये वे न तो 
रोगट दही में जमा हैं न उनका सही व्यक्ति को भ्रयवा पद मुक्त करन बाल अधिकारी को भुगतान 
हो किया गया है और इस राशि का भी कथित अधिकारियों ने श्पहरणु किया हैं और 


3 चूंकि अिलेख क अए्पीकन से तथा मामल के सब दब्यो एवं परिस्थियों पर विचार 
3 है पाचातू, सरकार|निम्न हस्ताक्षर क्ची को तसत्ली हो गई कि कवित श्री. ४. और 


४” ने श्रष्दाचार विरोधी भ्रधिनियम की धारा के साथ पटित भारतीय 
दण्ड विधान करी शारा के भतगत अपराध किये हैं और । 

४ इसलिये, प्रव जा ता फोजदारी की घारा तथा भ्रष्टाचार विरोधी 
भ्रधिनियम की घार का अनुवरण करत हुए राज्य सरकार/निम्न हस्ताक्षर कर्ता 
(हद द्वारा स्वीकृति प्रदान करने है कि श्वी कि के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान 
को घारा तथा भ्रष्टाचार विरोधी धधिनियम की घारा ७ में भारतीय दण्र 
विधान की धारा का पेय करते हुए एवं सक्षम क्षत्राधिकार रखन वाली न्यायाजय 


में कोई भ्रन्‍्य अपराध बने तो उसके भ्रन्तगत फोजदारी मुकदमा चल्लाय) जाव ) 
अनुशासन शाधिकारी के हस्ताक्षर एवं पढ़ 
मुहर 


दिनाद दिनाक 


श्रतिनिति समस्त सम्बाधिता का सिवाय उन राजवीय क्‍्मचारीया व जा इस मासल मे 
सम्बलित हो । 
पजि+-++-+++तत.ततत 
पैपपा्न स 45 

(प्रपोल|नणरणसानी रू मामलों * लिए प्रपत्र) 

बे धिति 

श्री सचिव, 

राजस्पान पाक सदा आपोग भजमर] 


). राज्य कमचारी का भाग 
२. शाध्सि से पूव पद 
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शाह्ति के बाद का पद कि 

आया यह प्रथम अपील हैं या द्वितीय अयवा रिवाजन या रिव्यू 

अनुशासनिक प्राधिकारी ऊ 

अपील प्राधिकारी 

शास्ति वी तारीख जज 
दिवाक जिस दिन क्‍्पी त[रिव्यू/रिवीजन प्रस्तुत की गई । 

9 (क) भह प्रमाणित किया जाता है वि (प्रातिकारी का पद) ने राजस्थान 
सिविल सेवा (वर्गोकरण, निमंत्रण भौर भ्रपील)] नियम 958 के श्रधीन नियभित विभागीय जाच 
का आदेश दिया था और घक्त प्राधिकारी ऐसा आदेश दने भोर नियम 6 (4) के प्रतगंत जाब 
अ्रधिकारी नियुक्त करने के लिए सक्षम था । नियमित विभागीय जाच या ग्रादेश फाइल से 

में पृष्ठ पर हैं। 


0७ न ७ एाफिी 


(स) सक्षम प्राधिकारी के प्रादेशाधीन चाज और आरोपो का विवरण दोपी अधिकारी 
क्म्रचारी पर तामील कराए गए भौर ये फ़ाइल से में पृष्ठो एर उपलब्ध हैं । 


(ग) राज्य कमंचारी को पावेदित सरकारी रेकाड वा निरीक्षण बरने तथा उनसे उदरण 
सेने को प्रनुमति दी गई थी जिवाय निम्नलिखित दस्तावेजा के जिसके कारण निम्नविखित है - 


(घ) जाच प्रधिकारी प्रारम्भिव जाँच करने बावे से भिन्न व्यक्ति था । 


(४) भधिकारी/कमचारी का लिखित प्रतिवेदन उसको तैयार करन हेतु परियाप्त भौर 
समुचित समय दिये जाने के बाद यथोचित प्राप्त हो गई, श्रोर फाइन स के पृष्ठ पर है। 
उसकी उपस्थिति में विए गए गवाहो के बयान फाईल से में पृष्ठ पर हैं। जाच 
भधिकारी ने स्‍भ्रधिकारी/कमचारी को व्यक्तिगत सुनवाई का पूरा भवसर दिया । 


(च) अधिकारी/कर्मेंचारी का तथा उसके द्वारा प्रस्तुत वचाव पक्ष के गवाहो के बयान 
फाइल स में पृष्ठ पर उपलब्ध हैं। जाच भप्रधिकारी की रिपोट फाईल से 
मे पृष्ठ पर उपलब्ध है । 


() राज्य क्मचारी पर दण्ड सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित किया गया भौर जारी 
किया गया आदेश राज्य क्मचारी को भेज दिया गया । 


(ज) अपील/रिवीजन सयाद के भीतर है, अदवा यदि मयाद बाहर है तो वितम्ब राजस्थान 
सिविल सेवा (वर्गकिरणं नियत्रण भौर प्रपील) नियम 958 के नियम 25 के अधीन भादेश 
दिनाक पृष्ठ द्वारा क्षमा कर दिया गया है । 


जब कठोर शारित धिरोपित की ग्रई हो तो पूरक विद ह 


() जाच अधिकारी 
राजत्यान प्रिविल सेवा (वर्ग 
ष्ण्चू कारण बताओ नोटिस के सा' 

को दिए जा चुकै है जो 


रिपोट की प्रति भनुशासनिक प्राधिकारी की टिंप्पणी सहित, 
निम जण भोर अपील) नियम के नियम 6 (0) (ग) के 
संविधान वे अनुच्छद 37 (2) की' भ्रपक्षतानुसार, राज्य 
स॒ में पृष्ठ पर हैं। 









कप] अनुशासन एव राज्य कर्मचारी [७97 


(2) जद कि थनुशासतिक ध्ाधिकारो जाच अधिकारी के निष्कर्षो से श्रसहमत था, तो 
अमहमति दे करण भश्नेष में मूचित कर दिए थे, फाइल से * “* पृष्ठ हल 
विद : हर 


* * 9) राज्य कर्मचारी को सूचित कर दिया गया हैं कि उसकी सेवा कै पिछला रिकार्ड पर 
वो खड़े एश में बी है। सजा वो मात्रा तय करने लिए, विचार किया जाएगा । 

(व) राज्य कर्म चारी के ऐसे कृत्यो या कमियो के लिए जो चार्ज-शीट मे उल्लिखित नहीं 
| डोई शाम्ति नहीं दी गई है ) 

(ग) उपयुक्त प्रत्येक बिन्दु से सम्बन्धित रेकार्ड एकलित कर लिया गया है और सवधित 
गपनियों मे फाइलें तैयार करवाके, समस्त सारभूत कागजात, अपील[रिबयू |रिवीजन के प्रार्यदा-पत्र 
डे घाथ राजस्थान जोक सेवा आयोग्र को सम्मति हेतु भेजे जा रहे हैं । 





*. नियुक्त (एप) रिनोय के गौदों ए. एड ६ (7) निर्युक्ति (ए) 6) इध [[ (हक 
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परिशिष्ट-ख 
राजस्थान प्रनुशासनात्मक फार्यवाहिया 
(गवाही का झाव्हाव तथा प्रलेशो का प्रस्तुतिक्रण ) 
भ्रधिनियम, 4959! हर 
(श्रधिनियम कर्मांक 28, सन 959 का) 
(राज्यपाल की झनुमति दिनाक 24 मई, 959 क' प्राप्त हुई) 
एक 
अधिनियम 
राजस्थान राज्य के वार्यो से सम्यन्धित सावजनिक सेवाश्रो तथा पदा पर नियुक्त व्यक्तियों के विश्द्ध 
प्रनुश"सनात्मक कार्यवाहियों में गवाहों को उपस्धिति बाध्य करने एवं प्रलेखो को प्रस्तुत बरने के 
लिए प्रावधान निभित करने हेतु । 

राजस्थान राज्य विधानमण्डल द्वारा गणराज्य के दसवें वर्ष में निम्न रूपेणा अधिनियमित 
क्या जाता है । 

] सक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्स -- () यह भ्रधिनियम राजस्थान अनुशासनात्मव 
कार्यवाहियां (गवाहों वा भ्राव्हान तथा प्रलेखों का प्रस्तुतिकरण) प्रधितियम, ]959 कहलायेगा । 

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा। 

(3) यह तुरन्त प्रभाव मे प्रायेया । 

2. प्रथा यम्र का लागू होता - यह अधिनियम राज्स्थान राज्य के कार्यो से मम्बस्धित 
मावजनिक सेवाशो तथा पदा पर नियुक्त व्यक्तियों बे विमरद्ध समस्त विभागीय जायो पर 
लागू होगा । 

3. परिभायायें इस प्रधिनियम मे, जब तक कि प्रसंग तथा विषय द्वारा अयधथा प्रपेक्षित 
नहा, 

(क) “विभागीय जाघ” स भ्रभिप्राय उस जाच से है जो किसी व्यक्ति के विरूद्ध भारतीम 
ग बधान के प्रनुछेद 309 के अन्‍्तगंत बताये रुगे किसी कानून अथवा नियमों के 
अथवा प्रनुछ्देद 33 के अन्तर्गत जारी क्य गये कसी नियमों के अन्तर्गत या उनके 
कस वी गई हो, और 
“जाच प्रो(धिकारी” से तात्पर्य उस परदाधिवारी अथवा प्राधिकारी से है जो किसी 
अ्क्ति के भ्रक्नारण की विभागीय जाच करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रथवां 
राज्य सरकार फे अधीनस्थ किसी पदाधिकारी या प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया 
गया हो भौर इसे मे वह पदाधिकारी यः प्राधिकारी भी सन्मिलित हैं जिसे जाच 
करने वा अधिकार वी और प्रकार से हो। 

* 
प्रथमब्रार राजस्थान राज ण् असाधारण भाग 4-क दिनाक 30-5-59 को प्रग्रेजी मे 


(्ख 





(न 
प्रकाशित हुप्रा । + 
क्थ 
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4. खबाहों को उपस्यिति के लिए बाध्य करने तथा प्रनेजों को प्रस्तुत करने के लिए 
दिवग के दी जांच प्राधिकारो को शक्तिया--() जांच प्राधिकारी को गवाहों को प्राहूबान 
इसने, एव दनडी उपस्थिति के लिए वाध्य करने तथा प्रलेखों का प्रस्तुत करने के लिए 'दिवश करने 
भा वह बमस्‍्त शक्तियां प्राप्त होगी जो किसी बाद को सुनवाई करते समय, जाब्ता दीवानी, 4908 
(फट्रोय अधिनियम पचम सन 908) के भन्तरगंत किसी दिवानो न्यायालय की भधिकृत है । 

(2) हुपे शार प्राधिकारी द्वारा जारो किये गये गवाहों की उपस्थिति के लिए भयवा 
प्ररेषो को प्रस्तुत करने हेतु बाध्य करने के सब पझादेश-पत्रो की तामील उस सत्न न्यायाधीश के माध्यम 
में होगी जिपके सेत्राधिकार सें गवाह भयवा कोई भन्‍य व्यक्ति जिस पर आदेश-पत्र तामील होनी है,* 
निवास करता है। 

5, पियम बनाने की शक्ति--राज्य सरबार इस झधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित 
इसने के लिए नियम बना मक्‍ती है । 
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परिशिष्ट-ग 
राजत्थान झनुशासवात्मक कार्यवाहिया 


(गवाहा वा भ्रावहाद एवं अलेखा का प्रस्तुतित रण) 
नियम, 9607 

राजस्थान भनुशासतात्मक वायबाहिया (गवाह रा थाब्हान एवं प्रलेखा का प्रस्तुनिकरण) 
अधिनियम, 959 वी घारा 5 द्वारा प्रदत्त शत्तिपों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्‌ द्वारा 
निम्नलिखिति नियम बनाती हैं, यथा “- 

नियम 

]. सक्षिप्त नाम एव प्रारम्म -(]) ये वियम्म राजव ने अजुगाजवतासनक कायवाहिया 
(गवाहा का आब्हान एवं प्रतेखा का प्रस्तुतिक रण) नियम, 960 7हलायेंगे । 

(2) ये नियम तुरन्त प्रभाव मे श्रायेंगे। 

2. सम्मा एवं प्रादश-पत्र -(]) इस अधिनियम के अवहत किसी + यवाही मे जांच 
प्राधिकारी किसी पक्ष को प्रादेश दे सकता है कि वह सम्मस के छत हुए प्रपत्ष हा प्रतियो में देव- 
नागरी लिएप मे, सिवाय उपस्थिति वेशी का दिनाक/तया सम्मव/नोटिस (सूचना प्र) वे जारी होने 
के' दिन के विषयो को पूरी तरह भर कर उन गवाहो पर तामीव कराने के लिए प्रस्तुत करे जिनका 
बहू भपन पक्ष में साक्ष्य मं पेश करना चाहता हा । 

(2) सम्मनों एवं सूचना प्मा में उपस्थिति/पेशी का दिनाव एवं जारी हाते का दिनाव 
।जाच प्राधिकारी के कार्यालय में भरे जायेंगे तथा "जाच भप्राधिवारी अयवा उत्का कार्यालय अधीक्षक 
प्रथवा निजी सहायक झथवा कमचारी वग का बोई श्रन्य सदस्य जिसको ऐसा प्राधिकार प्रत्यायुक्त 
क्या गया हो, सम्मन/सूचना पत्र पर हस्ताक्षर करेगा एवं हस्ताक्षर करने का दिनांक भी अकित 
बरंगा। 

(3) प्रपत्र तव तक स्वीवृत नहीं किए जाएगे जब तक वि वे बड़े स्पष्ड एवं पढे जाने 
योग्य अक्षरों में नही भरे गए हो । वह पक्ष उम्र प्रपत्र पर नीचे के बाएं हाथ के कोने पर प्रपते 
हस्ताक्षर करेगा झौर उस्र प्रपत्र में प्रविष्टित वत्तात्त की सत्यता का उतरदायी होगा । 

(4) ”जाव प्राबिकारी दगरा जारी किए या दिए प्रत्येक आदेश-पत्र या आज्ञा में, जारी 
करने वाले या देने वाले झधिक/री का नाम सबसे ऊपर स्पष्ट श्रक्षरों में लिखा जायेगा । 

सब दशाप्रो में ! जाच प्राधिकारी या उप्तका कार्यालय प्रवीक्षक, या निजी सहायक या 
उपरोक्त नियम 2 (2) में निहिष्ट कर्मचारी वर्ग का भन्‍्य सदस्य अपने नान के हस्ताक्षर साफ साफ 
एवं पढ़ने योग्य श्रलरा में करेगा। ऐसा कोई हस्ताक्षर मुद्रा (स्टाम्प) द्वारा नही किया जायेगा । 

(5) प्रपत्र श्रथवा झादेश-पत्र, भावश्यक परिवर्ततो तथा सशोधनों सहित वही होगा जो 
राजस्थान के दीत्राती यायालयों के लिए सामान्य तवियम (सिविल) 952 के भन्तगंत निर्धारित है! 





] प्रथम बार राजस्थान राजपत्र. अधाधारश भाग 4-क दिनाक 8-2-960 को अ पग्रेजों में 
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(6) प्रारेशनत्र जारी बस्‍्ने से पु जारी वरने वाला भधधिकारों इस बात वी तसल्ली 
जा हि जिम व्यक्ति को आादेश-पत्र भेजना हो 'प्रधवा जिस व्यक्त के विपय में अथवा जिस 
केमति के विषय में वह जारी छिया जा रहा है उसके बशान की प्रविष्टिया ऐसी है जिनमे तामील 
हिदा की ऐसे व्यक्ति श्रदवा सम्परि को पहिचानसे मे गप्ठी बरने का खतरा नहीं रहे । आदेश 
वे मर नाम पिता का नाम, व्यवक्तय, जिला, मोहल्ला (यदि कोई हो) पग्रार या नगर दर्ज किये 
जब वि जाल प्राधिवारी को निवेदन करने वाले व्यक्ति के भावेदन-पत्र में इस प्रकार का 
व रिया हुपना नहीं हो तो, जारी करने बाले अधिकारी को तुरुत जाच प्राधिकारी की आज्ञा 
लदरनी चाहिए) 

(7) जब कोई सम्मन किसी सैनिक, नाथित, वायु सैनिक ह्रथवा सावंजनिक कर्मचारी को 
सी जिया जाना हो तो यथा सभव गवाही वे आव्दान तथा प्रलेखों हृदु, सामान्य नियम (सिविल) 
2 के अध्याय 3 मरे दिये गये प्रावधानों का उपयोग किया जावेगा । 

(8) साधारएतया ममस्त भ्रादेश-पत तामील हेतु उम्र जिला एवं सत्र न्यायाधोश के 
गयालय में भेजे जावेग जिसका उस क्षेत्र से क्षेत्राविकार है जिसमे उतत गवाह निवास करता हो 
वा जिमके सरक्षण से अलेख प्रस्तुत कश्वाना हो। 

(एफ 23 (93) ए |58[ग्रूप तृतीय दिनाक 23-0-960) 


59%222४22:22% 555 
).. ' ब्रभम थ्रेी दब्द नोयद के ह्यान पर, निर्यादिद (-तैतीय) विभाग $ क्रमाव एक 53 
(93 ए्‌ हु|िह बाद हुदोय दिनाब 5 डून 96] द्वारा लिखा रूपा | 


राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियम, 977 


जी एप श्रार 29--भारतीय संविधान ने भनुख्छेद 309 के परहपुक द्वारा प्रदक्त शक्तियों 
के! प्रशेग करने हुए, राज्स्यान राज्य के राज्यपाल, प्रसन्‍्न होकर एलद्द्वारा राजस्थान राज्य 
में पर कहे कार्यों वे सम्बस्ध मे दियाजित राज्य वर्मचारिएें के आपरण फो नियमित पररने हेतु 
निम्नावित नियम बनाते है :-« 
) संक्षिप्त शोप॑ रू, विस्तार भौर प्रयोग-- 


(।) ये वियम राजस्थान सिदिल सेवा (पाचर्ण) नियम, )97] बहसायेंगे। 

(2) ये तुरन्त लाभू होंगे। 

(3) जद तक एन नियमों में अश्यय। प्रावधानित नहीं किया गया हो, ये ऐसे व्यक्तियों पर 
पाप होंगे जो कि राज्य के कार्यों से सम्दन्धित सिवितर सेवाप्रों और पदों पर नियुक्त हों । 

पर्ततु शर्त यह है कि जब कोई राज्य फर्म चारी किसी भन्य राज्यनारकार या केसरी य सरकार 
ईं प्रतिनियुक्ति [डेप्यूटेशगन) पर रखा गया हो तो वह प्रतिनियुक्ति को अवधि में, इन नियमों के 
प्रएदर्भन (८४०७४०४) में उपार छेने वाछी। सरकार के म्राचरण तिमर्मों द्वारा उत्त सीमा तक 
शापित होगा । 

परन्तु जागे शर्ते यह है कि राज्यपाल आरती साधारण या विशिष्द थाज्ञा द्वारा ऐसे राज्य 
वमचारियों को जो किसो विशेष वर्षोकरण के हो, यो इन नियमों से पूर्णतः या थांशिक रूप में 
छाप होने से मुक्त कर सकेंगे ३ < 

परन्तु भौर शर्ते यह भी है कि उन नियमों का कोई अंश उन राज्य कर्पजपरिपों पर यु 


नहीं होगा जो कि भ्रशिल भारतीय सेवाप्रो के सदस्य हैं भोर जो अखिल भारतीय शेदाए' (आघरख) 
पनियम 968 के प्रधीनस्थ हैं । 


2 परिसाषाओं २-- 

इन नियमो में, जब तक कि प्रसग से अन्यथा भरयेक्षित ने हो-- 

(प्र) “नियुक्ति-प्रधिकारी से भ्रप्तिप्राथ वही होगा जो कि राजस्थान सिविल सेवा [वर्गी- 
करण, नियन्त्रण और पझपील) नियम, 958 में दिया जया है : 

(फ्) "सरकार से तप राजस्पात सरकार से हैं । 

(६) “पर्कार कर्मचारी” से तात्पर्य किसी ऐसे ब््याक्त से है, जो कि गज्य के कार्यों के 
सम्बंध में सरकार द्वारा किसी सिविल सेवा या पद पर नियुवत्र हो, और इसमें वह व्यक्ति भी शामित्र 
होगा जिसकी सेवाएँ भन्य राज्य या केन्द्रीय सरकार से प्रतिनिर्युक्ति फर उधार लो गई हों । 





(६) “परिदार के सदस्य” में सरकारी-कर्य दएरी के सम्बध्ध सें निम्नलिखित सम्मिलितहोंगे,- 


. [राजस्थाव प्रकार के कॉमिक विभाग (प्रप [-][[) दी [वज्नप्ति छ० एफ० 4 
(3) ऋतिक (झ-7)|[65 दि० थे अगस्त 972 दास राजस्थान राज पत्र भाष--4 गण (६) 


अवाधारण दि० 8-8-972 मे प्रकाशित ।) >त) 


हर, 


ष् 
कनत 


राजस्थान मिविल सेवा आचरण नियम, !97व [ नियम 2-4 


(!) फ़्मंचारी की पत्नि या पति, यथा स्थिति, चाहे वह कमचारी के साथ निवास करता। 
बग्तों हो या नही, लेयिन ऐसी पत्नी या पति, जँसा भी हो, शामित नही होगे जो शिसी डिग्री या 
सक्षम न्यायालय वी ठिक्री या श्रज्ञा द्वारा मरबारी क्‍्मंचारी से जुदा कर दिया गया|दी गई हो । 

(2) कर्मचारी का पुत्र या पुद्दी य' सौतेला पुत्र या सौतेली पुत्री, जो कि मर्मचारी पर 
वृर्शत प्राश्चित हो, लेक्नि ऐसा बच्चा या सौतेचा बच्चा शामिल नहीं होग! जो श्रव्॒ किसी प्रकार 
भी सरव!रो वमचारी पर झ्राथित न हो या हिंदी कानून वे अन्‍्तगंत कमंचारों को उसके सरक्षण 
में वचित बर दिया गया हो । 

(3) भ्रन्य व्यक्ति जो रक्त से या विवाद से वर्मंघारो वी पत्ति या पदि से सम्बन्धित हो 
ओर कमंचारी पर पूर्णत. आधित हो । 

3 सामान्य: 
(]) प्रत्येव सरकारी वर्मचारी सर्देव 


(7) प्रूणत ईमानदार रहेगा श्रौर 
(7, बतव्य विध्ठा भौर कार्यालय वी गरिमा बनाए रखेगा । 


(2) (।) प्रत्येक सरवारी वमचारी, जा वि पर्यवेक्षीय पद (नाएट/४09 70५) पर हो 
एम सब बदम उठावेगा जिससे कि उसके नियन्त्रण और ध्राधिवार मे व मे बर “हे समस्त कर्म बारियों 
थी ईमानदारी भर बर्जव्यनिष्ठा सुनिश्चिद हो सके । 


(3)) सरकारी कार्य बरते समय प्रदत्त शत्तिया का प्रधोग बरते हुए गोई कमंचारी अपने 
उत्तम-निर्शय र अ यथा कोर्ट कार्य नहीं बरेया जब तब कि वह विसी निर्देश वे श्रम्तरंत बाय न कर 
रहा हो भौर उत निरश को जहा तव समव दो लिवित रूप में प्राप्त वरेगा और जहा लिखित निर्देश 
प्राप्त घरना सम्भव न हो, वहा वाय॑ के शीघ्र पश्चात्‌ यथा सम्भव शीघ्र वह निर्देश की विखित 
पुष्टि प्राप्त करेगा । 

स्पप्टीवरण.--उप नियम (2) वे खण्ड (33) में बिसो वा भी अर्थ ऐसा नहीं लगाया 
जावेगा जिसरे कि सरकारी कप्यारों को भयना उत्तरदायित्व टालन हतु भ्रपन उच्च अधिवारी या 
प्राधिकारी से निर्देश या स्वीद्वति प्राप्त करत का अधिकार प्राप्त हो जबबि भत्तियों तथा हृत्तर- 
दादित्वों बो भावटन याजना (इला८छढ जा ठाज्माएात्ा वी ए०णधा$ & 76590 उधआ)) के 
भयोग ऐसी भा।वश्यक्ता नही हो । 

4. भ्रनुचित तथा भ्रयोमरीय भ्राचरण (फ्ररन०२ल८ जाते ६ ॥9९6०णां्ड़ (१070ए८),-- 
कोर्ट भो सरकारी बमसारी जो-- 


() इ्ेध्य वरते समय मा शाउथा विसी ऐय भपराधथ वा दोपी करार दिया गया हा 
जिसमें ने पिक पवन [0072 ७7 एध्८) शामितर हो + 

(2) जनता के बीच ऐसे थे ग॒ प्रकार से व्यवहार बरे जो कि सरकारी यर्मंचारी होगे 
जै होने उमने पद के लिए प्शोमनीय हो। कै 


(3 यह सिद्ध हो जावे जि उपने किसी प्राधिकारी वकोबेनाव सेया झठे ताम से कोई 
प"रिदा (प्रार्थन! पप्र) भेजा है । 


(4) प्रतेतिक जीवन व्यतीत करता हो, वड़ भनुशासतित कार्यवाही किए जाने का 
जिश्देवार होगा । 
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स्थापित सरकार करे ठलटने मे लगी हो, उसमे भाग लेने, चन्दा देने या अस्य प्रकार से सहायता करने 
से रोकने का भरसक प्रयएत करे और जहा सरवारी ऋमंचारी भतने परिवार के सदय की ऐसी 
कार्यदराही, गतिविधि सहायतार्थ चन्दा देने, भयवा अस्य प्रवार से सहायता देने में रोबने में भसमर्थे 
हो, तो उक्त सरकारी कर्मचारी इसकी सूचना सरयार कौ देगा । 


(3) यदि यहू प्रश्त उत्पन्न हो वि कोई दव राजन॑तिब-दल है, या कोई सस्था राजनीति 
में भाग लेती है या कोई गतिविधि था कार्यवाही उपनियम (2) कै क्षेत्र के भगत आती है या 
नहीं तो उत्त पर सरकार का निर्णय अन्तिम होगा । 


(4) कोई भी सरबारी कर्मचारी किसी विधान मण्डल या स्थानीय प्राधिकारी 
(,0८8॥) ४णग।०ण(9) के चुनाव के सम्बन्ध में न तो मद (५०६८) देने प्रभाव डालेया, न भघन्य 
प्रवार से दखल देगा और न उम्रमे भाग लेगा । 


परातु शर्त्तां यह है कि-- 
() कोई सरकारी क्मेंचारी जो ऐसे चुनाव में मत (४०८) देने वे योग्य है श्रपनां 


मत देन के भ्रधिकार का प्रयोग कर सबेगा और जहा ऐसा करेगा, वह ऐसा कोई सवेत नही देगा कि 
उसका किसी के पक्ष मे वोट देने का प्रस्ताव है या वोट दिया है, 


(2) कोई सरकारी कमंचारी जिसको कि ढिसी कानुन, जो कि तत्‌ समय लागू हो, के 
अन्तर्गत चुनाव सम्पादन वराने वा काम दिया गया हैं और वह यदि वे चुनाव सम्पादन करवाता 
है तो यह नही समझा जावेगा कि उसने इस नियम के प्रावधान का उल्लधन किया हैं। 


स्पष्टीफरण--किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा भ्पने स्वय के वाहन या निवास ह्थान पर 
किसी चुनाव चिन्ह के प्रदर्शन करने का श्॒र्य उसके द्वारा चुनाव के सम्बन्ध मे भ्रथ्ने प्रभाव क, इस 
उप-नियम के भ्रथं मे प्रयोग बरना समझा जायगा। 


टिप्पणी--किसी सरकारी कर्मचारी को यदि सकारणा ऐसा विश्वास हो कि उसके उच्च- 
प्रधिकारी या उपर वाले व्यक्ति द्वारा या उनकी भोर से ऐसे प्रयस्न किये जा रहे हैं जिससे कि इस 
नियम के प्रावधान का उल्लघन होगा तो वह ये तथ्य राजस्थान सरकार के मुख्य सचिय्र को रिपोर्ट 
करेग। । 

(2) चुनाव में किसी उम्मीदवार का नामाकन प्रस्त/्व या प्रमुमोदन करना या पोलिंग 
एजेन्ट के रूप मे कार्य करना, चुनाव में सक्रिय भाग सेना समझा जाएगा । 
8 सरफारी कर्मचारी द्वारा सर्घो में सम्मिलित होना'--- 


कोई सरकारी कमचारी न तो किसी ऐसे सघ (32580032007)) में सम्मिलित होगा न॑ उसके 
सदस्य के रूप में ही बना रहेगा जिसके उद्दं श्य और गतिविधिया भारत की प्रभुसत्ता और प्रद्ृषण्डता 
के हित या लोक व्यवस्था और नैतिकता के प्रतिकूल हो । 
9 प्रदर्शन तथा हडतालें:-- 


(॥) कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी ऐसे प्रदर्शन मे नहीं लगेगा और न भाग ही लेगा 
था भारत वी प्रभूसता ओर भ्रखण्डता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यो से मँत्री सम्बन्धो, लोक 
ब्यवस्था, शालीनता या नैतिकता के हित के प्रतिकृूष हों, या जिनसे न्यायालय का अपमान या 
जाए ड्ानि हो या जिनसे किसी अपराध को प्रोत्साहन मिलता हो । 
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(2) बपनी सेवा य* भ्र य सरवारी कर्मचारे की सेव झरों से सम्बन्धित मासलो मेन तो 
$ कार की हृइन्पल का माध्यम झपवावेगा और ह हश्हाल को विसी प्रवरर प्रोत्साहन देगा । 
0 ओह दा रेहिणों से सम्बध -- 
() कोई को सरकारी बर्मचारी सरकार की घूवे स्वीकृति के बिना बिसी समाचार पत्र 
गै जग गग्य/।वधि पकाशन का पूर्ण रूप से या झाशिक हूप से न तो स्वामित्व ग्रहण करेगा और 
ने उड़ा संम्पादन या प्रबन्ध ही करेगा, न उसमे भाग लेगा ! 
(2] शोई भी सरवारी कर्मचारी-- 
(थ) दिस रेडियो प्रसारण से, मरकार वो पूर्व स्वीकृति के बिना भाग नहीं लेगा, या 
(भा किगो समाचार पत्र था पत्रिका भे प़र्युक्ति प्राधिकारी की पूर्वे स्वीकृति के बिना कोई 
पत्र वेबाम या स्वय के नाम से या अ्रन्य किपी नाम से प्रवाशनार्थ प्र पित नही करेगा-- 
पु शर्तें यह है कि यदि ऐसा प्रसारण या लेख, जो शुद्ध रूप मे साहित्यिक, मलात्मक 
प वैकनिक प्ररपर का हो झोर उसमे ऐसा कोई मामला नहीं हो जिसे किसी वानूम, नियम या 
सना वे बन्तर्गन सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रकट करवा नियेष हो, तो ऐसी भ्वीडृति जी शाव- 
परता नहीं हो १ 
और बड़, हि यदि उस प्रसारण या लेख में सरकारी कर्मचारी के विभग से राम्बन्धित 
बने (चाहे थे सरपारो छोत से तैयार विये हो या नहीं) हो तो कर्मचारो द्वारा जो पीम ली जाती 
वही थो जाढ़ेगी भोर बह सवारी कर्मेचारी उस पीस से प्धिक वसूल नही 0रेगा जो कसी गैर 
ररी व्यक्ति को ऐसे प्रसारण या जेख पर देय होती हो + 
! सरकार को आालोश्ता -- 

कोई भी सरवादी कर्येचारा अपने रेडियों प्रसारण या दस्तावेज में जो कि उसके नाम से 
नाम या कह्पित भान या अन्य के नाम से प्रकाशित हो, या प्रेस वो दिये जाने बाले पत्र व्यवहार 
१ सांजनिक रूप में दिये बयानों या विधारो भे निन्‍न प्रकार वी बातें नहीं बहेगा--- 


() जिसवा बेन्द्रोय सरक(र या किसी राज्य सरवार बे दतंभान था हाल हो मो नीति 
था कार्यवाहो पर प्र*िकूंल भातोचना रा] प्रभाव पडता हो 


मंत्र शा ० 


६2) ओ बेस्द्रोय सरकार झोर किसी राज्य सरकपर के मध्य मम्बन्धों में उतमन पंदा वर 
सजते हों। 
(3) जो ढेख्ोय सरकार और जिनो मित्र विदेशों सरबपर दे मध्य सम्दन्धों परे उप्रभग 
इंदा बर शरते हो ॥ 
परन्तु शक्त' यह है, गि इस नियम का बुद्ध भी रिसो सरवपरी *र्मेचासी द्वारा दिये गये ऐसे 
इएनों मा उसके द्वारा प्रझूट डिये ऐसे विचारों पर सागू नहां होगा जो रि झसने धररारी यद को 
हैसिया से था झपने विर्षोरित बर्तायों बा समुचित पातद करते हुए दिया हो । 
]2 किसी सपिति या धर झपिशरी के समछ धादव देता--- 
(7) कोई भी सग्कारी इ रघारी उप नियम (3) सेहछे शाइधाद के धतिरिक्त अपने 
जिदुछति अधिकारी दो पूर्दे स्दोहव वि के (दिना डिपो स्थन्ट हा टस्मिसी) था प्राधिकारी द्वारा को 
जा रहो दब में घाध्य (दषाहो) गहों देवा । 
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(2) जहा उपनियम (7) हे श्रधीन कोई स्व्रीकृति दी गई हो, बहा कोई सरकारी ब्मंचारी 
ऐसी सादय देते समय राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या अन्य राज्य सरबार वी नीति या कोई 
स्वीव्ृति की बालोवना नही करेगा। 

(3) इस नियम में कुछ भी निमत लिखितों पर लागू नही हागा-- 

(प्र) सरकार, ससद या राज्यक्रोय विधान मण्डत नियुक्त किए गए प्राधित्वारी के समक्ष 
जात के सम्बन्ध मे दी गई साक्ष्य या 

(आ) न्यायिक जाच म दी गई साक्ष्य, या 

(६) ऐसी विभागीय जाच में दी गई साक्ष्य जो सरकार वे ग्रधीनस्थ किसी प्राधिकारी 
द्वारा दिगे गये भ्रादेश से की जा रही हो । 

3 प्रवाधिकृत सूच) का श्रादान प्रदान -- 

कोई भी सरकारी पर्मघारी, सरकार की सामान्य या विशेष श्राज्ञा बा यथा निर्धादित 
कर्त्तठप्रो का सदुभावनाप्‌वंक पतन करने के अतिरिक्त किसी धन्य विभाग सरकारी वर्मचारी की 
परोल या धपरोश रूप प्त वाई दस्तावेज या सूचना जो कि उमके द्वारा पत्तव्य करने के दौराव या 
सरकारी स्त्रोत था अन्य प्रकार से तैयार या सकलत की गई हो, नही देगा । 

परस्तु शर्त यह है कि, इस नियम का कुछ भी उस भ्रधिकारी को जिहफा कर्त्तव्य सरकार 

बे गतिविधियां का धरकार के सामान्य ये विशिष्ट निर्दे शानुसा।र प्रचार करना हो, प्रेस (समाचार 
पत्र) के साथ सचार करने से नही रोकेगा । 
परन्तु यह और है कि, इस नियम का उुछ भी किसी सरगारी कर्मचारी द्वारा प्रुलित 
भ्राःराचार वि वेधी विभाग) वो कोई सूचनाएं या दस्तावेज दन से वर्जित नहीं माना जावैगा जब 
के उसे ईमॉन के साथ ऐसा विश्वास हो कि उक्त सूचना प्रष्णाचार या अन्य दुराचार रोकने गा 
गपराधियां का पता लगाने या उन्हे दण्ड देन म सहायक होगी । 
:4 चन्दें-- 

वोई भी सखारी बर्मघारी, यरणर या निर्यारित प्राधिकारी वो पूवे स्वीकृति या प्राशा 
बिना कमी भी उहं श्य के लिए न तो चद भागेगा न स्दीवार उरेगा, तथा भ्रन्‍्य प्रकार से 
होई राशि या वस्तुमों के एक्रीररगा में या अन्य प्रवार से ध्पम ग्राप को रम्यद्ध नही करेगा । 
व3 उपहार - 


() इन नियमों के प्रावधानों के अतिरिव्त काई सरफारी कमचारी विसी प्रकार वा 
उपहार म तो स्पय स्वीकार # रेगा न भ्रपन परिवार के कमी सदस्य को था उसकी प्ोर से किसी 
प्रन्य व्यक्ति वो स्वीवार करने की अनुमति देया 

स्पष्टीकरण --अभिवषक्ति ' उपहार” में निशुल्क यातायात आवर्स भोजन या अन्य 
सवाएँ या झत्य आविक लाभ सम्मिलित है जिन्ट किमी एस व्यक्ति ने उपदश किये हो जो ढमचारी 
का नितट सम्बन्धी या व्यक्तिगत मित्र जिसका उसके सरकारी व्यवहार से कोर्ट सम्बन्ध हीने के 
अतिरिक्त कोई भय व्यक्ति हो 


जोट;-- [) 3420 ((०७५७०७]) भाजन, सवारी या अन्य सामाजिक झारिध्य ठपहारे 
नही माने जाए मे $ 


तियूम 5-७ ] राजस्थान मित्रिल सेवा भ्राचरण तियम, ॥977] [7 
०४ 5 20, के ९ 5 तक पु 


नौट: (0) सरकारी ब्मचारी, ऐसे व्यक्ति से, जिसका सरकार में कम काज है या जो 
औद्योगिक वाणिम्यिक फर्म या मंस्थारे आदि हैं. से सर्चीले आतिव्य या बार वार प्रातिथ्य स्वीकार, 
नही करेगा) " ध 


(2) ऐसे प्रवृमरों जैसे कि बियाह-वाधपिकोत्मव, मृत्यु या धर्भमकोत्मवों पर जिनसे कि 
उपहार देना, धाशिक या सामाजिक परम्परा के पनुकुल है, सरकारी कर्मचारी अपने निकट 
सम्बन्धियों से उपहार स्वीकार कर सकेगा, लेकिन उसे इसकी सूचना सरकार को देनी होगी, यदि 
ऐसे उपहार का म्य--. हर 


() 5० 500 00 से प्रधिक़ हो, ऐसे सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में जो किसी कि राज्य 
सवा या प्रवीनाष सेदा ऋा पद घारणा करता हो । 


(४) २० 200,00 से भ्रघिक हो, ऐसे सरकारी कमंघारी के सम्बस्ध में जो किसी कि भौर 
मन्नालयिक (पिनिस्टेरियल) सेवा का पद घारण करता हो; 


(४० ३० 00 00 से श्रधिक हो ऐसे सरकारी कर्मचारी के मम्वन्ध में जो कि चतु 
श्रेणी व॥ पद पर धारण करता हो । * ग ९ 


(3 ऐसे श्रवस्तरो पर जो कि उतनियम (2) मे स्पष्ट किये गये हैं, कोई सरकारी कर्मचारी 
'पक्तिगत मित्रो जिनकां सरकार मे काम काज है, से उपहार स्वीकार कर सकता है, लेझिन 
म्रूचना सरकार को देनी होगी यदि ऐसे उपहार का मूल्य: 


हे (.) रु० 200.00 से अधिक हो, ऐसे सरकारी कमंचारी के सम्बन्ध मे जो किसी राज्य 
सेवा या प्रधीनस्थ सेवा का पद घारण करता हो । 





(2) ₹० 400 00 से अधिक हो, ऐसे सरकारी कर्मचारी के मामले में जो मत्रालयिक 
(0गर50९749)) सेवा का पद घारण करता हो; भौर 
हु : 3] रुू० 50 00 से भ्रबिक हो, 
सेवा फा पद घारण करता हो । 


ऐसे सरकारों कमंचारी के सम्बन्ध भे जो चतुर्थ श्रेणी 


| « 


(३) किसी भन्य मामले में, सरकारी कर्मचारी सरकार को पूर्व * ध्वीक्ृत्ि के घना कोई 


उाहार स्वीकार नही करगा, यदि उसका मूल्य: 
() ९० 75.00 से अधिक है, ऐसे मरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध 
या भधीनहथ सेवा का पद धारण करता हों; भौर 
न्‍ (7) रु० 25.00 से अधिक हो, ऐसे सरकारी कमंचारी के सस्बम्ध मेंजो मन्ालयि 
(ीजाशशांत्रो) या चतुर्थ श्रेणी सेवा का पद धारण करता हो । 9 
6 सरकारी कर्मघारो के सम्मान में लोक प्रदर्शन:-- *, दि रे 
कोई भी सरकारी कर्मचारी नियुक्ति प्राधिकारी की पूर् स्वीहृति इाआ से45 
में दिया शया कोई अभितन्दन स्वस्तिवाचन या प्रमाण पत्र स्वीकार नही झरेगा या स्व्य के अप 
* भेयाकिसा भग्य सरकारों कर्मचारी के सम्मान में को गई सभा या अगर मं लक का 
रहेगा [| अल *ः 





गो किसो राज्य सेवा 


परन्तु इस-नियम का कुछ भी निम्ताकितो पर लागू हही से... 
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() स्वयं सरकारी कमंचारी के या भश्य मरकारी कर्मचारी के सम्मान मे उसकी सेवा- 
निवुत्ति या स्थानान्तरण के अवसर पर, या ऐसे धन्य व्यक्ति के सम्मान में दिया गया विदाई समारोह 
डिसने कि हाल ही में सरवा।री सेवा छोडी हो, या 

(॥) स्थानीय निकायो (!0८४) 00055) या सस्याझों द्वारा दिए गए साधारण अल्प 
व्यय के मनोरजन को स्वीकार करना । 

मोट :--किसी सरकारी कमंचारी को क्सी विदाई समारोह के लिए धाहे वह मुख्यवः 
व्यक्तिगत या प्रनौपचारिक हो चम्दा देने के लिए दबाव डालना या प्रभावित करना भौर मत्रालयिक 
(मिनिस्टेस्ियिल) या चतुर्थे श्रेणी कर्मचारियों से किन्ही परिस्थितियों में, ऐसे सरकारी कर्मचारियों के 
मनोरजन हेतु च-दा इकट्ठा करना वजित है जो कि मत्रालयिक (मिनिस्टेरियल) या चतुर्थ थे णौ सेवा 
केनहो। 

]7 शिक्षा सस्थाप्रो में प्रवेश लेते या उपस्थित न होने पर प्रतियन्ध : - 

किसी सरकारी कर्मचारी को जब तक कि वह सरकारी सेवः भे है अपने सम्बन्धित विभा- 
गाध्यक्ष वी पूर्व प्नुमति बिना, मान्य बोर्ड या विश्वविद्यालय वी परीक्षा हेतु तैयारी करने हेतु या 
परीक्षा मे बैठने हेतु किसी शिक्षण सस्था मे सम्मिलित हाने की प्रनुमति नहीं होगी। 

परन्तु, शर्ते यहू है कि--+ 

($) इस नियम का कुछ भी उप सरवारी कर्मचारी पर लागू नही होगा जिसने कि राज- 
स्थान सेव। नियमों के प्रधीन देय अवकाश हैतु श्रावेदन दिया है भौर जो स्वीकृत हुप्रा है ताकि वह 
उम्त विद्यालय य! महाविद्यालय के पूर्ण सत्र की शवर्धि में सम्मिलित हो सके जिसके लिए वह झपने 
स्वय को तैयार करता है, 

(7) सरकारी कर्मचारी जिसने कि (वर्ष 955 में या उससे पहले) कोई परीक्षा का 
प्रथम खण्ड पास कर लिया है, उसका कार्थालय समय के भलावा समय में नियुक्ति प्रति अधिकारी 
द्वारा पूर्व की परीक्षा के पश्चात प्रस्तिम परीक्षा की तंयारी करने या बेठने हेतु, किसी शिक्षा सस्था 
में उपस्थित होने या सम्मिलित होने की श्रनुमति दी जा सबेगी। 

(पं) नियुक्ति प्राधिकारी किसी सरकारी कमंचारी को कार्यालय समय के पश्चात किसी 
मध्य योई या विष्रविद्यालय की मैट्रोकुनेशन परीक्षा या स्‍्न्य परीक्षा जो कि किसी मान्य बोर्ड या 
विश्वविद्यालय द्वारा सी जाती है की तुप्रारो करन ओर वंठने हेतु कोई शिक्षण सस्या में प्रदेश लेने 
या उर्पास्थित हैनि वी अनुर्मात दे सकेगा । 

(४) किसी प्रध्यापक या पुस्तकालय प्रध्यक्ष वो शिक्षा विभाग के नियमों तथा उपनियमों 
के झपीन ओर पुरातत्व राजस्थान ओरियेंटल रिसर्च इन्सीट्यूट, एवं पुरातत्व को सेवा और (आर- 
चीपोलोजिफल ) विभाग के सदस्यो को नियुक्त प्राधिकारी, उन्हें मेट्रिकुलिशन परीक्षा से उच्च शिक्षा 
हैतु किसी मान्य बोर्ड या विश्वविद्यालय या उसके समकक्ष घोषित परीक्षा की तैयारी करने या उसमें 
बंठमे की कार्यालय समय के पश्वाव भनुमति दे सकेगा ? 

(2) विभागीय नियमों के भ्रर्ध'मस्थ किसी तकनीकी प्रधिकारी को भी, उसके कार्यलिय 
समय के अलावा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उच्च सक्‍नीकी शिक्षा बढ़ाने श्रौर तकनीकी परीक्षा में 

बैठने हेतु कोई तमनीकोी ग्रहथा में श्रवेश लेने और उपस्यित होने वी ध्नुमति दी जा सकेंगी । 

स्पष्टीकरण --(अ) अभिव्यक्ति * प्रथम खण्द परीक्षा” का अर्थ उस परीक्षा से है जो कि 
माध्यमिक या सस्‍नातव था स्नोवॉत्तर परौक्षाग्यो वी अषपितप्र परीक्षा थे अऔक पत्छके सोनी 3 


>/ 35५ 
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हि े रे 

(जा) अभिव्षक्ति “्तकतीकी प्रधिवारी” का सदर्भ उन प्धिवारियों से है जो राजस्थान 

राज्य था वन्य राज्य फे चिरिस्ता और स्वास्थ्य कृषि पशुन्यालन, बन। सार्वजनित निर्माण भौर 
संनिज एवं भू विभागों में तकनीकी पदों पर भामीन है; या राज्य क स्वामित्व वाले कारमानों या 

राज्य 4 प 
ज्य के उद्योग विभाग के अधीनस्थ य़ा डसके नियस्रणाघीन उत्तादन केन्द्रों मे पदासीन हैं । 

, . [8) ऐसी, हिन्दी परीक्षाएं जैसे विशारद, साहित्य-रन पभादि जो वि विभिन्‍न सह््याध्रों 
द्वरा ली जाती है, इस निमम वे क्षेत्र भ नही झ्ाती 
8 निजी व्यापार या नियोजन -+ 


(।) कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकार वी पूर्व स्वोकृति वे बिना, परोक्ष या अपरोध रूप 
में, किमी व्यापार, व!शि+्य में नहीं लगेगे। या अन्य पकार वी स्या में नियोजन स्वीकार नहीं करेगा 
परन्तु सरकारी फर्मंघारी, सरकार यी पूर्व स्वीकृति के विना बोई ऐसा कवेतनिब (एणांणथ्ाज) 
हाय जो सामजिक या पुष्यात्मण (074०) प्रकार दा हो या साहित्यक या कलात्मक या 
का सामायिक (0०८८8४०7॥४) हो वह कर सकेगा बशर्त कि ऐसा करने से उसके राज कार्ये पर 


वैज्ञानिक बकार प्रतिफूल प्रभाव नही पडता हो, लेक्नि बह ऐसे काय को स्वीकार नहीं बरेगा और 
उसे छोड देगा, यदि गज्य सरकार उसे ऐसा करने का निर्देश दे । 


स्पष्टीकरणएए --(१) सरकारी कर्मचारी द्वारा किसी वीम।-ऐजेन्सी, कमीशन ऐजेन्सी या 
इसी प्रकार के वारिज्यक कार्य का प्रचार फरना जिसे पर उसकी पत्नीया परिवार किसी प्रय 
सदस्य का स्वामित्व या प्रबःघ हो, इस नियम का उल्लधन करना समझो जोएगा। 

४ (2) यदि उपके कुदुम्य का कोई सदस्य किसी व्याप र॒ या वाणिज्य में लगा हुभा है गा, 
बह किसी बीमा ऐजेन्सी या कमोशन ऐजेन्सी का स्वामी या प्रबन्धक है तो सरकरो कर्मेचारी इसकी 
सूचना राज्य सरकार को देगा । 

+ (3) कोई सरकारो कर्मचारी, सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना, अपने राजकाय के अति 
रिक्त, किसी बैंक के पजीयन (रजिस्ट्रेशन) विकाश्ष या व्यवस्था कार्य में या प्रन्यं कम्पनी प्रधिनियम 
956 का (956 का 9) मा प्रन्‍्य कानून जो उस समय लागू हो, के अधीन पजियन (रजिस्ट्रेशन) 
प्रावश्यक हैं या सन्य वासििज्यिक प्रयोजन को सहकारो सस्था के कार्यों म भाग नहीं लेगा । 

परन्तु शर्ता यह-है कि सरकारी करंचारी, किसी सहकारी सब््थां जो मुख्यर्तं सरंकारो 
कर्मचारियों के लाभाय॑ हो, के पजियन, विकास या व्यवस्था जो कि राजस्थान सहकारी संस्था अघि- 
नियम,965 या भन्य कानुन जो ततूसमय लागू हों के प्रन्तगंत पजिदद्ध है, या जो साहित्यिक, 
वैज्ञनिक या पुष्यात्मक सस्याएं में जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन श्रधिनियम 890' (890 का 
2]) या अन्य काजून के प्रस्तगेत पजिपद्ध ( प्ट्ड्टाइटाव्वे) है, में भाग ले सकेगा । 
9 विनियोजन (77ल्‍०४ए०१), ऋण का सेन देन. 
(3) कोई सरकारी कर्मचारी स्टॉक, शेयर या अन्य प्रकार के दिनियोजन ([7ए:अालोए) 
नही करेगा । 
में सट्टा कि कमर, स्िवयोड़िट्री या भग प्रकार थिनियोग (इन्वेस्टमेम्ट) का बार बारे 
क्रय, विक्रय या दोनो कार्यवाही करना, इस उपर्न यम के ध्रधीन सट्टा (स्पेबुलेशन)” करना समझा 
जाएगा । 055. से हट 
(2) कोई सरवारी कर्मचारी न तो स्वय करेगा ओर न झपेने परिवार के किसो सदस्य को 
या ऐसे व्यक्त को जो कमचारी के प्रतिनिधि के रूप में कार्ये बरता हो, इस प्रकार के 
के 


जा ला 
कं $.. 
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(ए८कंगट्या) की अनुमति नही देगा जिससे कि उसे राजकीय कर्तव्यों के पालन में जुलभन या 
प्रभाव में भ्राना पडे। 7४ दस 
» (3) यवि, यह प्रश्न उतान हो क्रि कि आया कोई कार्य, उप-नियम, (] है प्रौर (2 )में 
बतलाये प्रकार का है तो इस ममिले में सरकार का निर्णय भ्तिम होगा । | 
(4) कोई भी सरदारी कर्मचारी, किसी बे था प्रतिष्ठित फर्म जिसे कि बे किंग-कार्य करने 
कछअिकार हो के साथ वैकिग'के साधारण काय के अतिरिक्त, ल तो स्वय भौर न अपने परिवार के 
किसी सदस्य या अन्य व्यक्त द्वारा जो कि कमंचौरी की मोर से कार्य करता हो वो निम्न कार्य 
नही करेगा -- कप ५२ कल छा । 
क (प्र)७स्वामी (श्रा८वए॥) था प्रतिनिधि के रूप भे वोई सरकारी कर्मचारी प्रपने 
स्थानीय सीमा में किसी ऐसे व्यक्ति सेःरकम् फ्री लव-देन नही"करेगा” जिससे कि फर्मचारी का राज- 
काज मे सम्पर्क होता हो था उस पर किसो प्रन्य प्रकार से कोई वित्तिय भार पंडता हो, ४ (९ 
(आ) किसी भी व्यक्ति को कोई रक्‍्म।न तो व्याज पर॑ औौरन इस प्रकार से उधार दैगा' 
जिससे कि रोकड या वस्तु के रूप में भगतान'प्राप्त होंती हो । डे हर 
द्त परन्‍्तु, सरकारी कर्मेचारी भयने किसी सम्बन्धी या व्यवितंगत मित्र के साथ छोटी राधिं का 
केवल अस्थाई ऋण, ब्याज या बिना ब्यार्ज पर भ्राद न-प्रदति कर सकेगा या किसी सदूभावी व्यापारी 
के साथ्‌ उधार खात़ा रह सकेगा यप अपले निजि कमचारियों को अग्रिम वेतन दे झकेया १ 
.. ह>जुब किसी कमंचारी की नियुक्ति या स्थानन्तरण ऐसे,या उस प्रकार के पद पर हो जहा उेप 
विंग (2) या उप नियम (4) के,प्रावधानो का उल्लवन हो, तो वह कमंचारी >तुरन्त भपने 
निर्धारित प्राधिकारी को उक्त परिस्थितियों को सूचना देगा और उत्पश्चात्‌ भ्पने प्राधिकारी द्वारा 
दिये गए झादेश के अनुसार कार्येबाद़ी करेगा । - , २४ ३६ हि 
20 दिवालियापन और भ्रादतन क्षजेंदारी -- + 9९“ हि; 23235 $ 
(4).[सरक्तारी कर्मंच/री आदतन कर्जेंदारीं स्वाभाविक'ऋणा प्रस्‍्तता से दूर रहेगा । 

«५ (2३#ऐब भी कोई सरकारी कमंचारी दिवालिया घरार या घोषित कर दियां जावे या जब 
उसप्तके बेतन्‌ ,काःआधा भाएं लगातार कर्ज हो रहा, या दो वर्ष से अधिक अवधि तक वेतन 'लगाताई 
कुक क्या जा-रहा हो मरा जो इतनी राशि के लिए कुर्क हो रही है जिसका कि साधारण परिस्थितियां 
फै कर्मचारी द्वार दो दर्षो में भुगतान नहीं हो सबता' हो तो उसे“राज्य सेवा से बरख्ास्त होने मोग्य 
सममा जावेगा | « ल्‍ 5 हु ा 4« 28% बऊ। 

? (2) जब कोई सरफारी कर्मचारी सरकार की स्वीकृति के बिनां रॉर्ज्य' सेवा से बरखास्त 
तही किया ज़ा के लेक्नि वह " दिवालिया घोषित है ओर उसके वेतन का झाथा भाग बुके है तो 


इसकी सूचना सरकार/को श्रेषित की जावेगी। * हक बी रे 
(4) ऐसे प्रन्य सरकारी बर्मंचारी का मामला उसके कार्यालय अध्यक्ष या विभागांध्यक्ष कौ 
ज़िम्रके प्रधीन वह सेवा-युक्त है भेजना चाहिये।. * ६ पी ४8८ 58: 5 


(5) जब क्सी भ्रधिकारी के वेतन का आधा भाग जप्त हो तो प्रतिवेदन" मे थेह दर्शाया 
जाना चाहिये कि के का उसके वेतेव से कया अनुणत है और उंसके सरकारी क ईचारी होने के नाते 
उसकी कराये दक्षता कहा तक कम करता है, झाया ऋणी की स्थिति अताध्य है और'आथा मामले 


की उन परिस्थितियों में उसे अपने पद या अन्य सरकारी प[द पर रखा जासा वाछतीय है जदेकि हे 
स़ामज़ा यूचित कर दिवा गया था ५ ५९ हि 


्ः न्ड्डः 


तियम 20-2। ] राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियम, 89708 7 8 8| 
।6), इस नियम के हर मामले में यह सिद्ध करता कजंदार पर घझार दी. कि उसका दिया; 

जज पु हक कक 7 के न ट ३ 5 ८ उद्यम 

या ऋण ग्रस्तता, ऐसी परिस्थितियों के फलस्वरूप है जिनवा, समान्य उद्यम से पूर्वाभाज़ नहीं 

हो सका गा भौर जिन पर उम्का नियंत्रणु नही या भ्नौर वह उसके खर्चीलि या दुराचारी स्वभाव 

8, 0७ ० आह 5 ७ है ३२5 जो हे 

$ फलस्वरूप नहीं है । 

प 2 


विधापन 


जैड डे (३, | 7 कै ४8 ७: कोल रह 5 उपहे। है. 7३ 


2], चूस प्रचल तथा मूल्यवान सम्पत्ति,+« पा ह हु 
(!), प्रत्येक सरकाही कप्तेंचारी, किसी सेवा स़ा-पड़ प्रसनियुक्त होते ही या तससएचा ४ 
पादातरी (इंटरनू) मे जैपा कि,सुरकार छारा, त्दिष्ट क्रिया जाते, (अपनी सस्पतति भौर दायित्व 


[/0065) व्याज्तिवेदन ऐसे प्रपत्र, जैज्ञाफ़कि सरकार निदिष्द करे। ,प्रपित, करेगा जिप्तमें 
त्मि विषयक पूर्ण विवरण होगा-- . 


तक ॥.5 %४ 5 के कब हक ४ « &.- 5 
,. » (अ) प्रचतत मम्पति, जो इसने उत्तराधिकार में ध्वाप्स की हो, या जिस पर उसक्रा,स्वामित्त 
है ए जिसे उसे प्राफृ दिया हो, था जो,ज़ोज यू रन से उसके अधिकार में भाई,हो; चाहे वह 
कर्मचारी के स्वय के नाम या उसके परिवार कसी सदस्य के नाम या क्सी अभ्य व्यक्ति के नाम हो। 
# « अआ) शेयड़, डिवेन्चर्स प्लौर होकुड, वछ्लैक डिपोज़िह को सम्मिलित, करते हुए, जो उसने 
पृत्तर[धिकार रूप मे प्राप्त की हो, या इसी प्रकार उस पर स्वामित्व प्राप्त किया हो,ण जो ग्रहण 
को गई हो था जिस पर उसका कब्जा हो, 


॥:५  आक हि है के स्व वा ० 2७ ३६. ही कई 
६ 93 प्रन्य चल सम्पत्ति जो उच्ते उत्तराधिकार र्प में प्राप्त हुई हो, या्‌ इसी प्रकार उस पर 
स्वामित्व प्राप्त किया हो, या जो ग्रहण कौ गई हो या उस पर उसके हारा धारण की हुई हो, औौर 
3. (६) 'फरी भौर/भन्‍्य देनदारियो जो उसने परी या भ्रपशेर्क्त झूर्प से प्रहरी की हो । 

3.2 भी () .-5 उप्ियम*() सॉमीन्यत चर्दुर्य भरी क्मेचारियों पर लागू नहीं होगा! 
लेकिन सरकार यह निर्देश दे सकेगी कि वह कसी अमुक॑ सरकारी कर्मचारी या सेरक्षारी केमंचारिधो 
की भपुक अर णी परे लागू होगा 0 ४ 


* ३2३ ७०४६०) « + ॥३+ 
नौढे (]“-समस्त प्रेतिवेदनों मे, भ्रचल सम्पत्ति के भ्रोईटमों। जिंनकी झूल्य र० 000|- 
से कम हो का योग कर एक मुश्त वतलाये जावे | देनिक' प्रयोग'में भाने 'वाली वस्तुए' जैसे, कपड़ा, 
बतेन, चीनी के बन, पुस्तकें आदि का मूल्य उक्त प्रतिवेदन मे सम्मिलित कर्रेना आवश्यर्क नहीं है । 
- +।मौद [[[-- प्रत्यिक सरवारी कर्मचारी जो इन निथमो के प्रारम्भ होने के दिम सेवा में था, 
इस उप-नियंम के प्ेघीन पर्पना प्रतिवेदन, 'सरकार द्वारा निदिष्ट तिथि या'उसके पूदे पेर्ण करेगा । 5 
(2)) कोई भी सरकारी कर्मचारी, निर्धारित प्राघिरारी छे पहले सूचचए 'दए रिनः कोई 
चल सम्पत्ति'लौज, पहन, त्रय, विकर्ये,/उपदार'या अन्य अ्रकौर से अपने या भ्रपने परिवार के किसी 
सदस्य के नाम न तो प्राप्त करेगा श्रौर न देगा | 
५. + 'ंसुतु शत्ता यह है कि, निर्धास्त प्राधिकारो को पूर्व स्वीकृति स॑रबारो 
कीजावेगी, यदि कोई ब्यवहार, 0 


“प्र कप 7 ४ 


री कर्मचारी 'द्वारा प्राप्त 

० $: 5४ ३ 

ना... (॥) ऐसे ध्यक्ति से सम्बन्धित हो, जिसका सरकारी क्ंचारी'से राजफाज में सम्पर्क होता 

क् बबक ५. कि की ४ बह पा हु 3 ये. कक ४़ 5». ७ हे हे फतणा हि 
हो, या 


(2) जो नियमित या प्रतिष्ठित ब्याधारी व्यक्ति के अंतिरिक्त, प्रेन्य से सन्वन्धित दो, 

(3) ऐसा सरकारी कर्मचारी जो राज्य सेवा-मौर अधीनस्थ सेवात्के किसी पद पर हों और 

सम्पत्ति का मूस्य रु० 000 से अधिक द्वो या ऐसा ऋमेचारी जो मंतज्ञालय (परगगाअंध्या) सेव 
चोर चतुय्य 'भर णी सेवा के किसी बद पर हो/>भौर सम्पत्ति का मूल्य ग० 500 है, भपने निर्धारित 
3 ७४ * 


2 / ४5४, 


"४२५ 


2] रांजरवॉर्न सिविल सेदा श्राचरण नियम, 97 [ लियेम 2॥ 


प्राधिकारी को ऐसी चल सम्पत्ति से सम्बन्धित हर मामले की सूचना देनी होगी जिस पर उसके स्वय 
के नाम से या पर्रिवार के क्सी सदस्य के नाम से लैन देन हुआ हो । 

परन्तु शर्त यह है कि निर्धारित अधिकारी की पूर्व स्वौद्ति ली जावेगी, यदि कोई व्यवहार 

() ऐसे व्यक्ति से सम्बन्धित हो जिसका सरकारी कमंचारी रो राज काज में सम्पं 
होता हो, 

(2) जो नियमित या प्रतिष्ठित व्योपारी के प्रतिरिक्त धन्य से सम्बन्धित हो । 

(3) सरकार था निर्धारित प्राधिकारी किसी भी समर्य सामान्य था विशिष्ट बांज्ों द्वारा 
सरकारी कर्मचारी से ऐसी चले या अचल सम्पत्ति जो उसके अधिकार मे ह, यां प्राप्त की गई है या 
उसके स्वय के द्वारा या उसके नाम पर परिवार के किसी सदस्य के द्वांरा प्राप्त बी गई हैं का पूर्ण 
विवरण में निदिष्ट भ्रवधि'मे भाग सकते हैं । यदि सरकार या निर्धारित अधिकारों एसा चाहेंगे तो 
उक्त विवरण में यह भी सम्मिलित किया जावेगा कि सम्पत्ति किस प्रकार एवं किपत स्त्रोत से प्राप्त 
की गई। 

(4) सरकार विसी को भधिनस्थ सेव श्रौर चतुये भरी सेवाओ के किप्ती वर्गे को इन 
नियमों के बिसी प्राववात, उपनियम (4) के अतिरिक्त से मुक्ति कर सकेगी है। ऐसी छूट किस्ली हालत 
में नियुक्ति (0-7॥) विभाग वी सहमति वे बिना नही होगी । 

स्पष्दीकरण:-- इस नियम के प्रयोजनायथे, 'चल सम्पेत्ति' मे निम्नलिशित सम्मिलित होगे -- 

(अं) जर्वाहरात, और दीमा-पालीसिया, जिनका वारपिक प्रीमीयम रु० 000/- से भधिक 
हो, या सरकार से प्राप्त नुल घाधिक परिलाभो से 6 से अधिक हो, जो भी इन दोनो मे से कम 
हो, भोर शेपर, सिक्‍योरिटिया भौर डिवेंचर्स । 

(भ्रा) ऐसे सरकारी कर्मचारी द्वारा दिये गये भग्रिम ऋण चाहे प्रतिभूत १९ हो या नही, 

(६) मोटर गाडिया, सोटर साईकिलें, मकान, या भन्य प्रकार वी गाडिया, और 

(६) रेफरीजरे:र, रेडियो झोर रेडियोग्राम 

(2) "निर्धारित प्राविकारी” का अर्थ है :-- 

(धर) (4) सरकार, उस मरकारौ #मंचारी के भामलो में जो ऐसे पढ़ पर हो जो पद 
राज्य सेवा में सम्मिलित हो सिवाय उसके जब सरकार द्वारा कोई निम्त्र प्राधिकारी इस प्रयोजन के 
लिए निदिष्द हो, 

(2) विभागाध्यक्ष, उस सरकारी कर्मंचारो के मामले मे जो भ्रधीवस्थ सेवा का कोई पद 
धारण व रता हो. 

(3) कार्पालप प्रध्यक्ष, उठ सरकारी कर्मचारी के मामलों में जो मशालय (मिनिस्देरियल) 
सेवा भौर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवा मे कोई पद घारण करता हो, 

(भा) ऐसे सरकारी कर्मेचारी के विषय मे जो बैदेशिक सेवा या कैस्द्रीय-सरकार, निगम, 
राजकीय उपक्रम या भय ऐसो जगह पर प्रति निम्नयुक्ति पर हो तो उस्तका पैतृक विभाग जिसके 


कंडर पर उक्त सरकारी कर्मचारी है । $ हे 
25, सरस्ोसे इविचोर्रियों द्वारा प्रतिवेदन -- न 
बोई भी सरकारी कर्म चारी, सस्कार को या अन्य अघोनस्प प्रारि कैप प्रतिदेदन 
धतिरिक्त जो कि नियंमों, आदेशों आदि जेपा कि सरवार सम्रय-समय हू जे 
40022 


5 आम 3 ०० और अंक) 
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23 मरहारी कर्मचारों द्वारा अपने कार्य और चरित्र को न्याय सगत बताने हेतु प्रतिशोध :-- 
बोई सरकारी कर्मचारी सरकार की 'धुवें स्वीकृति के बिना, ऐसे सरकारी कार्य जिस पर 


प्रषकोति या प्रतिकेस चर्चा हुई हो की न्याय स्गत सहराने हेतु किसी न्यायालय या समाचार पत्र का 
पा्मय नहीं लेगा। 


स्पष्टीकरण--इम नियम वा वुष्ठ भी, सरकारी कर्मचारी के व्यक्तिगत कार्य या घरिश्र को 
(दाय संगत) ठहराने के अधिकार को न तो सौमित और मा न अन्य प्रकार से प्रभावित करेगा। 
मौटद--सरकार विसी फो न्यायालय या समाचार पत्र के ग्राश्नय लेने फी स्वीकृति देने के 
पूर्व, प्रत्येक मामले में यह निणेय लेगी कि सरकार स्वय न्यायालय की कार्यवाही का खर्चा वहन 
हरेगी या कर्मचारी अपने स्वय के खर्चे पर न्यायालय कार्यवाही झारम्भ करेपा, झोर यदि ऐसा है तो 
प्राया कर्मचारी वे! हक में निर्णेय हो जाने पर सरकार उसे पूर्णो या आशिक रूप से प्रतिपूर्ति करेगौ। 
24 भ्रराजकोप एवं भ्रन्य प्रकार के प्रभाव शलना :-- 
कोई सरकारी कर्मचारी किसी उच्च अधिकारी पर ऐसे मामलों में जो राज्य सेषा से सम्प- 
रिधित हो किसी प्रबार का राजनैतिक या प्रन्य प्रभाव डाफने का प्रयस्न नही करेगा । हि 
25 दूसरा विवाहू + 


(॥) कोई सरकारी वर्मेचारी जिसके एवं पहित जीवित है सरकार कौ पूर्ण स्वोडृति के 


बिना दूगरा विवाह करने था बशर नही करेगा, चाहे इस प्रवार के पुनविवाह की उसके व्यक्तिगत 
चाहून जो हतसमय साग है, थे अन्तगेत भनुर्मात है । 


2) थोई स्थी सरबारी बपेचारी सरकार यो पूर्व स्वीकृति गे बिना कसी ह 
जिसके खो आर है विवाह नहीं करेगी । (हर 2 मिस ऐसे व्यक्ति स, 
ज-25-भ भोई भो सरबारो रुपंचारी “-- 
(3) कोई दहेज न देगा न लेगा और न दिसी को इसके लिए नहीं उकमाणगा ह 
(४) डिसी दर या व, यथा स्थिति मे माला पिता या अगवा ्द 
[दी दद्देज बी मांग नहीं करेगा । “पक्ष गा परोल स्प में 
हपधणीश्रण-- इस तियम मे _पयोजनाघं, * दहेज” मे लारय वह है जो 
झपिनियम, १96। (गन्‌ 96] हा इेस्रीय घरिलिरुम 28) में दिया हुपा है। .... निवारण 
४25 स िषुण ने 
26 नगशोतें पेण पा प्रौपधि शा प्रधोग *-- 
(।) 'ो सरबारी फमेंथारी असल 
(कह) गशोते पेप पौर पदापे सम्दग्पो बाजुन, जा रह नेत्र दर 
पद मौजूद हो गा दरहोरता से पाणन बरेएा, 
& (रु) अपते इत्र पालन के सम डिसी सादर देशब? ओदप्प + . _ 
भोर इगदी भी उपित सादपागी बरतेशा दि डिसी भी शष्च हि 


प; लक स्प्रे महीं २ 
डा शोपधि से विसी भी प्रशार ते प्रभादित मं हो, ने बह ऐसे ब्यर ४ से ऐसी घपर 


+ शा जोदार 
3 पल न्पन- + मनन पा जे 
-3/76 4. $|५8+ का 
अपियूषता स, एर 4 ( 2) हामिइ|ए दे १2 लत 
३९. पियुषता से एक 4 (३) रामिर [ए-) [76 हि 23-4%+7 क्र न ब्बा | 


७ पिश्लिस एफ $ (34) डमिरा[ए-3735 हद श्र । । इक जि 
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सेवन करेगा जब उसे नौकरी पर उपस्थित होना हो और ते फे हुर्गन्ध 
व उसके मुख वी) दुर्गन्‍्ध था व्यवहा 
दूसरी को ऐसा प्रतीत हो कि उसने कोई मादक पेय था भौपधि सेवन की है .) के 
(ग) मादक द्रव्य या प्रीपधि के नशे की हालत में सार्वजनिक स्थान पर नहीं जाएगा। 
(घ) किसी प्रवार वे नशीले पेय और एदार्थ का अधिक मात्रा में सेवन नहीं करेगा । 
27 भ्रधिकारीयर हारा विदेशी सॉबिदायुक्त फ॒मों से थरात्रा य्यय एवं झ्रात्तिम्य स्वीकार करता - 
५ यदि इस अकार की सुविधायें देने हेतु विदेशी सबिद वाली फर्म, परीक्ष या प्रपद्मेक्ष रूप 
तैयार ही फिर भी भधिकारीणण कि नतो ये स्‍्ट्य, रिदेश जाने हेतु यात्रा व्यय शोर वहा नि शुर 
भोजन एवं ठहरने की सूविधायें स्वीकार करेंगे ध्रोर म्‌ उनकी किसी को अनुमति देंगे । इसका प्रपव! 
केवल उनके सम्बन्ध में होगा जो सुविधायें विदेशी +म विदेश मे शिक्षण हैठु धदान करती है थर एव 
में वे विदेशी सरकारी क्मंचारी से सहायता-कार्यक्रम वे भश के रूप मे, शुगतान प्राप्त करतो हैं। 
28. प्रधीमस्‍्थ कर्मचारियों से दौरे पर भातिथ्य स्वीकार करना :-- 
सरकारी कर घारी जब दौरे पर जावे तो अपने भोजन एवं ठहरने के स्थान का ह्वय प्रवरध 
“करेंगे, और अपने भधीनरुथ कर्मचारियों कामतो प्रातिथ्य स्वीकार करेंगे भौर न ही अधीनस्थ 
कमंचारी अपने उच्च प्रधिकारियोँ को इस प्रकार का आतिथ्य करने को कहेंगे । 
29. सेवा के मामलों से कानूनी श्राधय :--- 
कोई' सरकारी कर्मेंचारी पहले स्रामान्य शासकीय प्र॒स्थाली का उपाय था सहारा लिए बिता 
सेवा या सेवा की शर्तो क मामलों मे उत्पन्न व्यथा के सम्बरध में न्यायालय का निरंय प्राप्त करते का 
प्रयश्य नहीं करेगा ऐसे मामलों में भी जिनमें कि न्यायिक कार्यवाही का उसे प्रधिकार है । 
30, व्या्या -- 
यदि इन नियमो के सम्बन्ध में व्यास्या (॥7८॥ 76७07) का प्रश्न उत्पन्न हो, तो 
सरकार के कार्मिक विभाग को मामले में लिखा जावेगा जिसका उस पर निरंय पा तम होगा । « 


3] शक्तितयों का प्रत्यायोजन (92029007) :- 

सरकार किसी सामान्य या विशिष्ट भादेश हारा ऐसे निर्देश दे सकेगी कि सरकार या 
किसी विभागाध्यक्ष की इन नियमों के अन्तगत प्रदत्त शक्तिया (इस नियम और नियम (30) के 
अतिरिक्त) और आदेश में उल्लिलित शर्तों के भघोन_ रहते यदि कोई हों, ऐसे म्रविवारी या प्राधि- 
कारी णो कि ध्न देश में चतलाये जावेंगे, प्रयोग कर सकेंगे । 

32. निरसन भौर व्यावृत्ति (रि€०८४। & 82शंए्2) :-- 

() राजस्थास राज्य कमंचारी और पेशनर्स आचरण तियम 950, जो इस समय लागू 
है और कोई विज्ञप्ति और झादेश जो ऐसे किसी नियमो के ग्रन्तग्रेत जारी किये गये हो, उस सीमा तक 
जहूं वे उत व्यक्तियों पर लागू होते हैं, जिन पर कि ये नियम लागू हैं एतद्‌ द्वारा निरस्त,किये 
जाते हैं। 

परन्धु शर्त यह है कि-- 

3) उक्त निरसन वर्थित नियमों, विज्ञप्ति और आाज्ञाओरों के पूर्व-प्रभाव को या उनके प्त- 


गत की गई कसी कार्यवाही को प्रभावित नही करेगा, 

(8) उतर निउम के अस्तग्ंत की गई कोई कार्यवाही, विज्ञप्ति या आज्ञाए जो कि इस 
भियमों के प्रारम्भू के समप्त विचाराधीन थी या नियमो के प्रारम्भ होने के पश्चात, शुरू पी गईं थी, 
जारी रखी जावेगी और ड्नू पर जहां तक हो सकेया इनके अनुसार निपठाई जाए गो । 

"" (2) इन नियमों में कुछ भी किसी व्यक्ति को जिस पर मे नियम लागू है, किसी ऐसे भंबि- 
कार से वचित नहीं करेगा जो 'ड्से झप-निमम () द्वारा निरसत-नियमो, अधिसूचनाञ भा भादैशों 
के अन्तर्गढू, ढम नियमों के' प्रारम्भ होने से पहले प्रदान किए हुए किसी प्रादेश से अजित ही गए थे। 

तो भा ५४ 
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